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 लोक  सभा  11  बज  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोबय  पीठासोन

 तंजा  निया  के  संसदोय  शिष्टमंडल  का  स्वागत

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सर्वप्रथम  मैं  एक  घोषणा  करना  चाहूंगा  ।

 अपनी  ओर  से  और  समा  के  सदस्यों  की  ओर  से  मुके  भारत  आये  अपने  माननीय  अतिथियों

 तंजानिया  की  नेशनल  असेम्बली  के  अध्यक्ष  महामहिम  चोफ  एडम  सापी  मकाबा  और  तंजानिया

 संसदीय  छिष्टमंडल  के  माननीय  सदस्यों  का  स्काक्‍्त  करते  हुए  प्रसग्नता  हो  रहो

 क्षिघ्टमंडल  के  दूसरे  सदस्मों  के  नाम  इस  प्रकार

 (1)  श्री  बेडियल  वाई०  विदेशी  माभलों  की  समिति  के

 (2)  श्री  जुमा  जे०  संशद  सदस्प  ।

 (3)  श्री  राजव  उमर  संसद  सदस्थ  ।

 श्रीमती  अशुरा  ए०  संसद  सदस्य  |

 दिष्टमंडल  5  1992  को  सामं  दिल्‍ली  इस  समय  वे  विशेष  प्रकोष्ठ  में  बैठे

 हम  कामना  करते  हैं  कि  हमारे  देश  में  उनका  निवास  सुखद  और  लामप्रद  हम  उनके

 माध्यम  से  युनाइटेड  रिपब्लिक  आफ  तंजानिभा  के  प्रधान  नेश्षनल  असेम्बली  तथा

 वहां  की  मित्र  जनता  को  अपनी  बवाई  ओर  शुभका  मनायें  देते  हैं  ।

 खोनो  भिलों  को  ओर  गम्ने  के  मूल्य  को  बकाया  राक्षि

 +572.  श्री  राम  थबीना  जिथ  :

 झी  विलासराव  भावनाजरस्त  गूंडेशार

 क्या  शाल  मंजी यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  उत्तर  प्रदेश  में  किसानों  ने
 चौनी  मिलों  को  गन्ने  की  कितनी  मात्रा  सप्लाई
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 जय या  पतन

 उत्तर  प्रदेश  में  घाल  पिराई  मौसम  के  दौरान  किसानों  को  गम्ने  का  क्‍या  मूल्य  दिया
 जा  रहा

 राज्य  में  निञ्ी  क्षेत्र  की  कितनी  चीनी  मिलें  हैं  और  29  1992  की  स्थिति

 अनुसार  उनकी  मोर  गस्ने  के  मूल्य  की  कितनी  राधि  बकाया

 सहकारी  क्षेत्र  के  च्ोनी  मिलों  द्वारा  किसानों  को  कुल  कितनी  रा्षि  का

 किया  गया  और  उपरोक्त  तिथि  को  इन  मिलों  की  ओर  राज्यबार  कितनी  राशि  बकाया  पड़ी
 भौर

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  क्या  अनुद्देश  जारी  किये  गये

 साध  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तदण  :  से
 (5)  एक  विवरण  सभा  के

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 |. हे  भर  पी

 104  चीनी  फैक्ट्रियों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  29-2-92 तक  उत्तर  प्रदेश  की  चीनी  मिलों
 हारा  205.10  लाख  टन  गन्ने  की  पेराई  को  गई

 उत्तर  प्रदेश  की  चोनी  फ़ेक्ट्रियों  ने  सूचित  किया  है  कि  वे  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित
 गस्ते  की  कीमतों  का  भुगतान  कर  रही  हैं  जो  निम्न  प्रकार  हैं  :

 ----  न  का  +

 साप्ताम्य  किस्म  विश्विष्ट  हेकार  की  जल्दी
 पकने  बाली  किसमें

 (1)  फैक्टरी  गेट  १र  ४  हा

 (2)  गाह्य
 केन्द्रों  पर  42  45

 उत्तर  प्रदेश  में  निजी  क्षेत्र  में  43  श्रंस्थापित  चीनी  फैषिट्रयां  इन  फंक्ट्रियों  में  से  अमी
 तक  25  चोनो  फंक्ट्रियों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  29-2-1992  तक  गयने  के  मूल्य  के  80. 5।
 करोड़  रुपये  बकाया  वे  ।  लेष  फेक्ट्रियों  से  सूचना  अभी  प्राप्त  होनी

 9-2-1992  तक  मुगतान  की  गई  गन्ना  कीमत  तथा  बकाया  राष्षि  से  संबंधित  रिपोर्ट  अमी
 तक  सहकारी  क्षेत्र  की  14]  चीनो  फक्ट्रियां  से  प्राप्त  हुई  है  ।  राज्यव।र  विवरण  उपाबंध  पर

 सहका  )  क्षेत्र  की  शेष  चीनो  फं  क्ट्रयों  से  अमी  सूचला  प्राप्त  होनी

 केन्द्र  सरवार  द्वारा  समय-समय  पर  अनु  देश  जारी  किए  जाते  हैं  जिनके  तहत  राज्य  सरकारों

 से  गन्‍्ने  को  थक्ताथा  राक्षि
 का

 समय  पर  मुगतान  सुनिद्चिचत  करने  का  अनुरोध  किया  जाता

 2५
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 उपाधंध

 141  सहकारो  चोनो  फेक्ट्रियों  से  संबंधित  29-2-1992  तक  गस्ता  सूल्य  का  भुगतान
 तथा  अकाया  राशि  का  राज्यवार  ब्योरा  दर्ाने  बाला  जिवरण

 क्रम  राज्य  सूचना  देने  29-2-1992  को

 सं०  बाली  मुगतान  किया अगतान  अकाया

 की  संक्ष्या  गया  गन्ना  मूल्य  राहि

 1.  पंजाब  9  59.63  20.11

 2...  हरियाणा  9  59.78  24.24

 3.  राजस्थान  1  0.59  1.53

 4...  उत्तर  प्रदेश  15  91.70  37.92

 5.  मध्य  प्रदेश  1  091  2.65

 ग्रुजरात  9  16.34  8.12

 7.  महाराष्ट्र  60  457  63  38.16

 8...  आसाम  1.26  0.17

 9...  भ्रान्प्न  प्रदेश  11  29.97  3.57

 10...  कनटिक  1  64.51  18.58

 11. _  तमिलनाडु  10  51.00  9.48

 12.  केरल  2.01  --+

 13.  छड़ीसा  1  0.31  3.57

 14.  पांडिबैरी  2.74  0.87

 15. oe  1  3.28  1.17

 कुल  141  901.66  170.14

 भरी  राम  मभीमा  लिक्ष  :  मेरे  प्रहन  के  उत्तर  में  मंत्री  जो  ने  कहा  है  कि  जो  सूचना  उन्हें  मिली

 पहले  तो  मेरे  प्रश्न  का  समुचित  उत्तर  ही  नहीं  दिया  गया  क्योंकि  सूचना  उपसब्ध  नहीं  है

 हूसरे मैंने  अभी  एक  सवाल  यह  पूछा  था  कि  उत्तर  प्रदेश  की  शुगर  फंक्टरियों  में  कितना  गन्ना  ऋश्ष

 किया  जाता  है  और  साथ  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  झुगर  फंक्टरियों  के  कोल्ड
 और  कऋशसं  में  कितना  गन्ना  क्रश  किया  जाता  क्योंकि  आपने  रिपोर्ट  में  कुछ  दिया  नहीं  जब
 आपको  मालूम  आपने  कहा  है  कि  जहां  तक  उत्तर  प्रदेश  की  जानकारी  वहां  जितना  गस्‍्ना

 $
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 पैदा  होता  उसका  आधे  से  अधिक  गन्ना  कोल्हू  भर  ऋ्रशस  में  पेराई  के  लिये  जाता  आपने
 उत्तर  में  बताया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  की  चीनो  मिलें  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  गन्ने  की  कीमतों

 का  मुगतान  कर  रही  45  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  गन्ने  का  दाम  दे  रही  है  लेकिन  आपको

 यह  भी  जानकारी  होगी  कि  कोरहू  और  क्रशस  वाले  28  से  20  प्रति  क्विटल  ही  गन्ने  का  दाम

 किसान  को  देते  जबकि  आधे  से  अधिक  गम्ना  कोल्टू  और  क्रशस  द्वारा  ही  क्रश  किया  जाता

 भागे  आपने  कहा  है  कि  बकाया  के  सम्बन्ध  में  हमें  आंकड़े  नहीं  भिले  कि  कुल  कितना  बकाया

 आपने  शिफे  इतना  बताया  है  कि  25  चसे  फ़ेक्टरियों  तरफ  गन्ने  के  :0.51  करोड़  रुपये

 बकायी  ये  और  105  चीनी  फंकटएियों  में  ते  43  फेक्टरियां  सरकारी  क्षेत्र  में  35  सावंजनिक

 क्षेत्र  में  हैं  और  39  निजी  क्षेत्र  में  उनकी  तरफ  अरबों  रुपया  किसानों  की  गाढ़ी  कमाई  का  मिल

 वालों  की  बकाया  पड़ा  हुआ  जिससे  उत्तर  प्रदेश  के  गन्ना  किसान  का  जोबन  अंधकार  में

 पड़  भया

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से'जानना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेक्ष  से  केन्द्रीय  सैस  के  रूप

 में  श्रषापको  कितना  रुपया  प्राप्त  होता  भरा  सवाल  बहुत  अहम  इश्नल्लियि  आप  सुन
 लीजिये  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  अपने  उत्पादन  छुल्क  को  रोक  पहले  विसानों  के

 बकाया  पेसे  का  भुगतान  सरकार  करायेगी  |  साथ  कानून  में  प्रावधान  है  कि  गन्ना  किसानों

 का  कुछ  पंसा  यदि  मिल  बालों  की  तरफ  बकाया  रहे  तो  मिल  ओनस  को  उस  राश्षिपर  ब्याज  का

 मुप्ताभ  देना  होगा  लेकिन  ब्याज  देन  तो  दूर  किसानों  को  गन्ने  का  असल  मूल  मी  महीं  मिल

 रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  इतने  सारे  प्रषन  एक  साथ  पूछेंगे  तो  आपका  मूल  भ्रह्न  गुम  हो

 जायेगा  ।

 की  राग  मभोना  मैं  आपके  साध्यम  से  यही  पूछना  चाहता  हूं  कि  केस्ड्रीम  उत्पादव

 शुल्क  को  रोक  अरबों  रुपया  जो  गन्ना  किसान  का  उत्तर  प्रदेश  में  मिल  ओनर्स  की  ओर

 बकाया  प्राथमिकता  के  आधार  क्‍या  सरकार  उसका  भुगतान  किसानों  को

 अध्यक्ष  मैंने  प्रश्न  हिन्दी  में  किया  इसलिए  मुझे  उत्तर  भी  हिन्दी  मे ंकी  मिलना
 यह  तो  मेरा  राइट  है  और  आपका

 जध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  आप  माषान्तर  प्राप्त  कर  सकते

 थी  तरुण  भोगोई  :  मुझे  है  कि  मैं  हिन्दी  नहीं  जानता  हूं  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  आप  अंग्रेजों  में  बोल  सकते

 सकी  तकक  गोणोई  :  कुक  सिफे  59  का  रक्षानों  के  बारे  मेंਂ  जानकारी  प्राप्त  हुई
 105  दें  से  104  का  रखासों  में  उल्‍्यर्दन  शुरू  हो  गया  हमें  सिंफे  59  का  रखानों  के  बारे में  सूचना
 खिल्की है

 ।

 जत्तर  प्रदेश  में  वर्ष  1990-91  में  गने  का  उत्पादन  103  मिलियन  टन  से  थोड़ा  ज्ययद
 जिसमें  से  31  प्रतिशत  चीनी  का  रखानों  में  उत्पादन

 ध्थ
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 अब  जहां  तक  बकाया  राह  का  सम्बन्ध  कि  पैंने  कहा  29-2-92  को  यह  र.छ्षि

 153.5  करोड़  रुपये  की  |  जबकि  उत्तर  प्रदेश  +ज्य  में  पिछले  मौसम  की  बकाया  राक्षि  झात्र
 0.51  कनोड़  अर्थात  5]  लाख  रुपये  है  |  यह  आंकड़े  बर्ष  1990-91  के  हैं  ।  दंमान  मौसम  के  पूरे
 थांकड़े  इसें  असी  तक  नहीं  मिले  हम  उन्हें  संग्रह  कर  रहे  हैं  ।  ज्यों  ही  यह  हमें  प्रउप्श  हो

 हम  माननीय  सदस्य  को  मेज

 शो  रास  नभोना  मिश्र  :  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ने  को  बहुलता  को  देखते  हुए  किल्मनों

 को  जो  सरकारोी  रेट  उस  पर  गन्ना  सप्ल।ई  नहीं  हो  पाता  आधे  से  बधिक  यन्‍ना  कम  दाम

 पर  याबी  25-30  रुपए  प्रति  क्विटल  पर  खांड  बनाने  के  लिए  कोल्हुओं  पर  सप्जाई  हो
 इसको  मद्देनजर  रखते  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  ओर  भी  लाइसेंस  चीनी
 मिलें  खोलने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को  दिए  इस  सम्बन्ध  में  आवेदन-पत्र  दिया  है  ही
 उत्तर  प्रदेश  में  ओर  बहुत  पुरानी  चीनी  मिलें  हैं  जिनकी  |2  परसेंट  से  भी कम  रिकबरी  है  जिसके
 कारण  अरबों  रुपए  के  घाटे  में  वे  भिलें  जा  रही  मैं  खास  तौर  से  देवरिया  जनपद  के  बौररें  में

 कहना  चाहता  हूं  बहां  14  मिलें  हैं  जो  बहुत  पुरादी  हैं  ओऔौर  बहुत  जूकर  उनमें  श्रे  3  मिलो  को

 लाइसेंस  दिया  लेकिन  अर्थाभाव  के  कारण  उनकी  क्षमता  नहीं  बढ़  पाती  तो  मैं  माननीय  मन्त्र
 जी  से  यह्‌  जानना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कितनी  नयी  चीनी  मिलें  खोलने  के  लिए
 लाइसेंस  वेले  के  लिए  आवेदन  दिया  है  और  खासतोर  पर  देवरिया  जमपंद  में  कितनी  चीनी  मिलें
 निजी  क्षेत्र  में  खोलने  के  लिए  लाइसेंस  मिले  है  ओर  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  जानता  चाहता  हूं
 कि  आपने  चोनी  मित्रों  की  क्षघता  क्‍ड़ाके  के  लिए  लाइसेंस  दिया  उनकी  कम  ता  घन।भाव  के
 कारण  नहीं  बढ़  पा  रही  तो  इस  चीज  को  देखते  हुए  कया  आप  चीनी  विकास  निधि  में  रुपया

 देकर  देवरिया  में  बेतालपुर  और  भटनी  जिनको  पहले  आपने  मान्यता  दी  उनकी

 आर्थिक  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  घन  देंगे  और  उत्तर  प्रदेश  मे  कितने  लाइसस  दे  रहे  ये  दोनों

 बातें  मैं  मन्‍त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  ।

 शिमुबाद

 झो  तरुण  गोगोई  :  भारत  सरकार  ने  गर्माਂ  उत्पादकों  को  किए  जाने  वाले  मुगसाभ
 के  स्लिए  केभापनिक  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  एस०  किया  है  |  हम  कारखहकरें  को  यह

 न्यूनतम  मूल्य  देने  के  लिए  बाध्य  कर  सकते  राज्य  सरकारों  ने  मी  राज्य  प्रस्तावित  मूल्य
 ए०  निर्धारित  है  और  यह  देखना  उनका  कत्तंव्य  हैकि  गम्ता-उत्पांदकों  को

 तत्परता  से  भुगतान  हो  सके  ।  जारी  किए  लाइसेंसों  कौ  संश्या  के  बारे  में  मुके  अलग  से  नोटिस

 चाहिए  |

 ओर  रास  मगोगा  मिश्र  :  अध्यक्ष  किसान  से  बकाया  वसूल  होता  है  ओर  किसान

 का  करोड़ों  रुपया  मिल  मालिकों  पर  बकाया  है  और  उसके  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  इस  बारे

 में  तो  स्पष्ट  होना  चाहिए  ।

 अध्यल  महोदक  :  नहीं  ।  आप  बंठ
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 श्री  बिलासराब  मागनाथराब  पुंडेबार  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में

 कहा  है  फ़ि  महाराष्ट्र  में  3:.16  करोड़  रुपया  बकाया  है  और  उत्तर  प्रदेश  में  37.92  करोड़  रुपया

 कास्तकारों  का  चोनी  मिल  मालिकों  पर  बकाया  यह  जो  इतनी  बड़ी  रकम  चीनी  मिल  मालिक

 हड़प  फर  बंठे  हुए  यह  कब  तक  किसानों  को  दे  दी  जाएगी  और  सरकार  इस  बारे  में  क्या  कदम

 उठा  रही  है  तथा  इसको  जल्दी  से  जल्दी  दिलाने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कारंबाई  करने  जा

 रही

 भ्रो  तरुण  गोगोई  :  मैंने  मुख्य  मन्‍्त्री  के साथ  इस  सन्दर्भ  में  बात  की  है  कि  गन्ना
 उल्पादकों  को  बकाया  राह्षि  का  मुगतान  करने  की  जिस्मेवारी  राज्य  सरकारों  को  मैंने  स्वयं

 मुख्य  मंत्री  को  एक  बार  नहीं  बल्कि  तीन  बार  6-8-91,  11-11-91  और  हाल  ही  में  1-4-92
 को  इस  बारे  में  लिखा  मैंने  उनके  साथ  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  भी  की  है  ।

 ]

 ओर  विशासराज  नामनाथराथ  गूंडेबार  अध्यक्ष  एक  प्रदन  ओर  पूछना

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मोहन  सिह  ।

 को  बिलासराब  तायनाथर।ब  गूंडेबार  :  अध्यक्ष  यह  महाराष्ट्र  का  है  और  बहुत
 महत्वपूर्ण  प्रषन  इसलिए  मुझे  पूछने  दीजिए  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  ही  होता  है  ।  जिनका  दूसरा  न।म  होता  उनको  एक
 प्रदम  ही  पूछने  दिया  जाता  इसलिए  आप  बेंठ  जाएं  ।  ऐसा  नहीं  होता

 करो  मोहन  सिह  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  साफ  किया  कि  केवल  उत्तर  प्रदेश  में  पंदा
 किए  हुए  गन्ने  का  31  प्रतिश्षत  भाग  घीनी  मिलों  को  जाता  है  और  चीनी  भिलों  की  दुदंशा  के  बारे
 में  हमारे  मित्र  श्री  राम  नगीना  ने  कहा  ।  मैं  मंत्री  से सिफे  इतना  जानना  चाहता  हूं  कि  पिछले
 पांच  या  तीन  ब्ं  में  कितनी  पुरानी  मिलों  का  उनको  क्षमता  में

 बिस्ता  ऐसा  करने  को  योजना  '''
 (  ्यवधात )

 अध्यक्ष  महोदव  :  यह  इसमें  से  नहीं  निकलता  ओ  मप्लोमेंट  है  उसमें  से  निकलता  है  ।

 री  भोहन  सिह  इसमें  से  हो  निकलता  उन्होंने  मिलों  के  बारे  में  कह  ।

 ग़म्ता  पिराई  केसे  होनी
 ''

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अपने  क्वहचन  नहीं  पढ़ा  आप  बिना  वजह  प्‌छ  रहे  हैं  ।

 मूल  प्रदन  भुगतान  के  बारे  में  न  कि  विस्तार  के  बारे  में  ।

 हो  तरुण  गोबोई  :  आप  उसके  लिए  अलग  से  नोटिस  दोजिए  ।

 झरी  सुधीर  क्‍या  सरकार  ने  गस्ता-उत्पादन  पर  गन्ना  के  मूल्य  ओर  किसानों  की

 बकाया  राशि  के  असर  का  मूल्यांकन  किया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  ओर  केन्द्र
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 सरकार  के  द्वारा  सभी  क्षेत्रों  और  मूल्य  को  €्पान  में  रः

 क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 थी  तरुण  बोनोई  :  गन्ना  उत्पादन  में  वद्धि  के  लिए  भी  हमने  बहुत  से  उपाय  किए  मस्ने
 का  बकाये  राशि  का  मुख्य  कारण  राज्य  द्वारा  प्रस्तावित  मूल्य  है  जो  कि  हमारे  द्वारा  बेंघानिक

 न्यूनतम  मूल्य  से  बहुत  ज्यादा  है  ।

 हम  का  रखानों  को  सिर्फ  बेवानिक  न्यूनतम  मूल्य  का  भुगतान  करने  के  लिए  बाध्य  कर

 सकते  हैं  ।  हम  गन्ना  नियन्त्रण  आदेश  के  उपबंध  ३  के  अन्तर्गत  उल्लेखित  प्रावधान  के  अनुसार
 उनका  इस  मुगतान  के  लिए  बाध्य  कर  सकते  उसके  बाद  यदि  का  रख्ाानों  के  द्वारा  14  दिनों  के
 अम्दर  इन  मूल्यों  का  मगतान  नहीं  किया  जाता  है  तो  उन्हें  15  प्रतिशत  वाषिक  बअ्णाज  देना

 हांगा  ।

 सप्ते  निरोधक  गोलियां

 ०573,  डा»  रमेक्ष  चन्द  तोमर  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मन्‍्तोयह  बताने  को

 कपा  करेंगे  कि  :

 कया  माला-एन  और  माला-डी  गर्म  निरोधक  गोलियों  के  कुछ  बंचों  का  रंग  लराब

 पाया  गया  था  अथवा  नये  अप्रभावशाली  पाए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  और  आज  तक  ऐसे  कितने  मामले  प्रकाद  में  और

 सरकार  हस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  भरत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  डी०  के०  तारादेबी

 सिद्धार्थ  )  :  से  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है|

 जिवरण

 मुख  सेथ्य  गर्म  निरोधक  गोलियां  और  माला-डी  )  इस  समय  प्राइवेट  क्षेत्र  की

 मेसस  यूफार्मा  लेबो  रेटरीज  ओर  मैससं  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेस्यूटिकल्स  जो  मारत

 सरकार  का  एक  उपक्रम  द्वारा  लेयार  को  जाती  हैं  ।  बदरंग  अप्रभावकारी  बंचों  की  गोलियों  के

 बारे  में  सूचना  इस  प्रकार  है  :

 सेसस  यूफार्मा  1988-89  के  दोरान  माला-एन  के  22  बेचों  को  बदरंग

 पाया  समस्त  उपलब्ध  खराब  माल  को  बदल  दिया  गया  हैं  ओर  संघटकों  की  लागत  वश्नूल  कर

 ली  गई  है|

 मेसस  आई०  डो०  पी०  एल०  :  जहां  तक  माला-डी  गोलियों  का  सम्बन्ध  है  इन  गोलियों  के

 एक  बैच  को  मानक  किस्म  का  नहीं  पाया  गया  ओर  एक  बंच  को  बदरंग  पाया  गया  ।  उपशब्ध  क्षराब

 माल  को  वापस  उठा  लिया  गया  है  ओर  संघटकों  की  कीमत  वसूल  करने  तथा  मानक  पद्धति  के

 अनुसार  इसे  बदलने  की  का  रंवाई  की  जा  रही  है  |  जहां  तक  माला-एन  गोलियों  का  सम्बन्ध

 इनके दो  बेचों  को  बदरंग  पाया  गया  और  इस  सम्बन्ध  में  इसी  प्रकार  की  कारंवाई  की  जा  रही
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 —

 इशके  अलावा  1950  में  पहली  बार  सामाजिक  विषणन  कार्यक्रम  के  अधीग  छुछ  की  गई  निम्न

 खुराक की  माला-डी  गोलियो  के  संगठन  को  अल्प  उपचारी  पाया  गया  और

 इन  गोलियों  के  संघटन  में  बाद  में  किए  गए  परिवर्तन  के  कारण  इस  अल्प-उपचारी  फ़ासूलेशन  के

 4.66  लाख  चक्रों  को  वापिस  उठ!ना  आवश्यक  हो  गया  ।

 ]

 Blo  रजेह्ा  चन्द  तोमर  :  मेरे  प्रश्न  का  जवाब  जो  मन्त्री  जी  ने  उसमें  यह  बसशया  गया

 है  कि  एक  फर्म  मंससे  बृफार्मा  जो  प्राईबेट  क्षेत्र  पें  है ओर  इसरी  फर्म  आई०  डी०  वी०

 एल ०  जो  भारत  सरकार  का  उपक्रम  बह  माला-एन  और  प्राला-डी  गोखियों  का  निर्माण  करते

 हैं  ।  क्यं  19  8-89  के  दौरान  माला-एन  के  22  बैचों  का  रंग  खराब  पाया  गया  और  उनको  वापिस
 लौटा  दिया  मेरा  बहना  है  कि  माल  खराब  हो  और  उसे  वापिस  लौटा  दिया  उससे

 समस्या  का  निदान  नहीं  होता  मैं  मन्त्री  जी  स ेजानना  चाहता  हूं  कि उनके  खिलाफ  ओर  क्‍या

 कायंवाही  की  गई  ?  क्या  उनके  लाइसेंस  कमल  किए  क्‍या  उनके  खिलाफ  कोई  मुकदमा  दर्ज
 किया  गया  क्योंकि  माला-एन  गोलियों  के  खराब  बंधों  के  जाने  से  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  बाघा  पड़
 रही  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सन्‍त्री  एम०  एल०  :  माननीय  सदस्य  का

 छहना  सही  है  कि  माल  खराब  पाया  गया  |  वह  प्राल  जाया  किया  गया  और  उसका  पैसा  उनसे
 वापिस  लिया  गया  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उस्तको  पूरा  तो  करने  दीजिह  ।

 झी  एम०  एल०  फोतलेदार  :  ४9  का  मामला  *'
 )  मेरी  हर्तला  के  मताबिक

 अर  कोई  कानुनी  कार्यत्राड़ी  नहीं  को  यई  लेकिन  मैंने  छाज  ही  आउ्रेश  दिय४  अमर  कोई

 काननी  कार्यवाही  नहीं  को गई  तो  कानून  के  तहत  जो  की  का्ंकही  की  जा  सकती  उनके
 लिलाफ  की

 शा०  रसेहा  चस्द  तोभर  :  अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  प्रदन  है  कि  गर्भ  निरोधक  गोलियों

 का  जमकर  आकादाबाणी  ,  दूरद्ञन  पर  प्रचार  किया  जाता  है  और  पत्र-पत्रिकाओं  में  रंगारंग

 विज्ञापन  दिए  जाते  हैं  ।  लेकिन  जो  वांछित  परिणाम  निकलने  चाहिए  वे  नहीं  निकल  रहे  मेंरो

 जानकारी  में  1991  में  सरकार  ने  माला-डी  पिल्‍स  का  1.3  करोड़  बिकवाने  का  लक्ष्य  रखा

 लेकिन  वह  बुरी  तरह  असफल  हो  मात्र  30  लाख  गोलियां  ही  बिक  पायीं  जिसका  मुख्य
 कारण  यह  है  कि  जो  माला-एन  और  माला-डी  गोलियां  उनसे  महिलाओं  के  स्वास्थ्य  फर  बुरा
 प्रभाव  फढता  है  ।  इससे  भयंकर  बोभारियां  होती  हैं--ज ैसे  हार्ट  पित्ताशय  का

 महिलाओं  के  दूध  का  सूख  जाना  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्‍या  इन  बोलियों

 की  गुणवत्ता  सुधारने  के  लिए  सरकार  कोई  उपाय  कर  रही  है  जिससे  महिलाएं  क्ुप्रमाव  से  बच

 सके  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कुटुम्न  नियोजन  के  विरुद्ध  प्रचार  हो

 श्री  राम  नाईक  इसलिये  तो  एक  प्राध्यापक  प्रदन  पृछ्  रहे



 18  1914  )  मौलिक  उत्तरें

 श्री  एम०  एल०  फोलेदार  रेबलਂ मं  स्व  रਂ  ने  कह  सवाल“सही  पूछा कि  क्‍या  इससे  कोई
 साइष  एकंकट्स  क्होते  हैं  जिससे  कि  महिलाओं  का  स्वास्थ्य  लराब  हऐेंता  हो  ?  मेरी

 मुक्ाबिक  बहुत  साइड  एकक्ट्स  होते  लेंकिन  जो  शम्होंने  फरमाया  कि  केंसर  फो  थोभारी

 या  हाट  की  बीमारी  और  दूसरी  कोई  बीक्गरी  होती  ऐसी  कोई  बात  हमारे  नोटिस  मेंलहीं

 भोणतो  गोता  मुलर्थो  :  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहती  हुं  कि  :

 इनमें  से कितनी  गोलियां  खराब  पायी  ओर

 इन  गोलियों  को  बाजार  में  लाने  से  पहले  क्या  कोई  निविदाएं  आभंज्षित  को  गईं  और
 क्‍या  बाजार  में  उपलब्ध  कराने  से  पूर्ब  इनके  स्वास्थ्य  संबंधी  परीक्षण  किये  गये  ?

 भो  एस०  एल०«  फोतेदार  :  यह  समस्या  बुमे  विरासत  में  मिली  है।यह  कोई  आज  की

 समस्या  नहीं  यह  तो  1990  की  समस्‍या  मुझे  तत्कालीन  जिसमें  आपकी  सक्रिय

 भागोदा रो  तो  नहीं  थी  लेकिन  कापका  सक्रिय  समंथेन  अवश्य  को  ओर  से  उत्तर  देना

 में  शलथाव  दुंभा  ।  चिब्ताप्यश  कोजिए  मालतीयसदह्या से  सहमत"ू  कि  इसके  लिये

 खली  निविदा  आमंत्रित  नहीं  की  गई  कुछ्ेश्वकंम्पनियों  की  ही  विभि'मे  करते  म।ल-६टै"रॉय्स

 की  आपूत्ति  की  और  उन्हें  इनका  टेबलेट  बनाने  के  लिये  कह  यह  ओ  प्रइन  है  कि  इसके  लिये

 क्या  कोई  निविदा  आमंत्रित  को  गई  या  यह  मेरी  जानकारों  में  कल  ही  आई  पहले
 सावंजनिक  क्षेत्र  की  कम्पनी  आई०  डो०  पी०  एल०  यहूं  कार्य  करती  थी  |  चुंकि  इन  गोलियों  की

 मांग  बहुत  ज्यादा  इससिंये  उन्होंने  इन्हें  निजी  से  बनंधाना  जरूरी  समझा

 मैंने  आदेश  दे  दिया  है  कि  अब  से  इस  सम्बन्ध  में  खुली  निबिवा  आमंत्रित  की  जानी  चाहिए
 ओर  देक्ष  की  जो  सबसे  बढ़िया  कम्पनी  हो  जो  रियाबत्ती  पर  कभ  शूस्य  में  अच्छी  गुणवत्ता

 की  गोलियां  बनाने  की  पेशकश  उसे  ही  इसका  आडंर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 क्री  सुनील  दस  :  हमारे  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  यह  लाया  गया  है  कि  ये  माला-एन  और

 माला-डो  गर्म रोघक  गोलियां  निम्न  स्तर  को  हैं  शोर  ऐसा  पाया  भी  गया  मैं  माननीय  मंत्री

 के  ध्यान  में  यह  भो  लाना  चाहता  हूं  कि  परिवार-नियोजन  से  संबीधित  अन्य  दूसरे  तरीके  जंसे

 का  प्रयोगਂ  के  साथ  भी  यही  समस्या  विश्व  स्वास्थ्य  के  अनुसार  भारत  में

 निर्भित  निरोध  घटिया  दर्ज  के  मैं  माननीय  मंत्री  से जानना  आइ्ता  हूं  कि  कया  उन्होंने  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  जांच  करवायी  है  ओर  डस  पर  कोई  कारयब[ड्ी  की  गई  है  तथा  उन्होंने  ऐसे  लोगों

 से  कोई  बातचीत  की  है  जो  हमारे  देश  में  निमित  इन  गर्म-निरोधकों  में  प्रयुक्त  रबंरे'पर  बेशानिक

 अनुसंधान  कर  रहे  हैं  ?

 भरी  एम०  एल०  फोतेदार  :  माननीय  सदस्य  सही  कह  रहे  हैं  लेकिन  प्रश्न  गर्म-निस्सेलक

 गोलियों  के  बारे  में  निरोध  के  बारे  में  तब  मी  मैं  इस  सवाल  का  जबाब  दूंगा  क्‍योंकि

 श्री  सुनील  दत्त  एक  बहुत  ही  अच्छे  सामाजिक  नेता  हैं  जिन्होंने  पीरिवार  नियोजन  और  वूसरे  कार्य -
 क्रमों  का  बखूबी  प्रचार  किया  है  ।
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 उन्होने  पृष्ठा  है  कि  ये  खब  विद्वव  स्वास्थ्य  संगठन  के  मानक  के  अनुरूप  है  या  नहीं  ।  हमें  यह
 बताया  गया  था  कि  विह्व  स्वास्थ्य  संगठन  एड्म  बीमारी  के  संदर्भ  में  के  मानक  को

 पुनरीक्षा  कर  रहा  है  ओर  हमने  यह  फंसला  किया  है  कि  सभी  प्रकार  के  चाहे  देश  में

 निमित  किये  हों  या  आयात  किये  गये  विदव  स्वास्थ्य  संगठन  के  मानक  के  अनुरूप  होने  चाहिए
 क्योंकि  से  जनसंख्या  वृद्धि  को  नियंत्रित  करने  में  ही  मदद  नहीं  मिलती  बल्कि  यह  एड्स
 को  फेलने  से  मी  रोकता  उस  अभिश्राय  से  भी  इसकी  जरूरत  पड़ती  इस  बात  से  प्रैं  पूर्णतया
 अवगत  हूं  और  इसकी  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिये  आवश्यक  निर्देश  जारी  कर  दिए  गए

 लिलाड़ियों  के  लिये  होस्टल

 +574.  भो  श्रनम्तराव  देक्षमुख  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ०

 क्‍या  खिलाड़ियों  के  लिये  देश  में  और  अधिक  खेलकद  होस्टल  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  होस्टलों  में  छात्रों  को  क्या  सुविधाएं  दी  जा  रही  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  संभालय  में  राज्य  मंत्री  स्याय  ओर  कम्पतो  कार्य  संत्रासग्र  में
 राध्य  मंत्री  रंमराजन  :  हां  ।

 इस  समय  ।7  खेल  छात्रावास  कार्य  कर  रहे  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  में  हमारा
 10  थोर  खेल  छात्रावास  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 भारतीय  छेल  प्राधिकरण  खेल  छात्रावासों  के  निवासियों  को  निम्नलिखित  सुविधाएं
 प्रदान  करता

 (i)  निःक्षुल्क  सुसज्जित  आवास  |

 (ii)  निःशुल्क  भोजन  ब्ववस्था  की  सुविधा  ।

 (iii)  प्रति  निवासी  को  5  रु०  प्रतिदिन  की  दर  से  जेब  खर्च  ।

 (iv)  निःशुल्क  खेल  किट  ।

 (५)  इन्स्पु रेंस  कवर  ।

 (vi)  मिःशुल्क  चिकित्सा  सुविधा  ।

 कोचिंग  और  प्रतियोगिता  प्रदर्शन  ।

 यथा  वां  छित  खेल  उपस्कर

 श्री  अनस्त  राय  देशमुख  :  सबसे  पहले  मैं  सरकार  को  उसके  दस  नए  छात्रावास

 खोलने  के  प्रस्ताव  पर  बधाई  देना  चाहता  हूँ  ।



 18  1914  मौखिक  उत्तर

 मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  दस  खेल  छात्रावासों  को  किन  स्थानों  पर
 स्थापित  किया  जायेगा  तथा  वहां  पर  किन-किन  छेलों  का  प्रश्चिक्षण  दिया

 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  छात्रावासों  की  स्थापना  के  लिए  स्थानों  का  चयन
 रांज्य  सरकारों  पर  निर्मर  करता  है  क्‍योंकि  वे  ही  इस  संबंध  में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते  हैं  तथा

 छात्रावास  सुविधा  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  इमारत  का  प्रबन्ध  भी  वही  करते  हैं।जब  राज्य
 सरकारें  प्रस्ताव  मेजती  हैं  तमी  हम  यह  निर्णय  लेते  हैं  कि  किन-किन  स्थानों  पर  कब  छात्र  वास
 अविलम्ब  उपलब्ध  करवाये  जा  सकते

 इन  छात्रावासों  के लिए  ल्षेलों  का  प्रवधान  है  ।  हन  15  खेलों  में  से  हन  खेल  छात्रावासों
 में  किन्हीं  पांच  ओलम्पिक  खेलो  को  लिया  जा  सकता  है|  ये  15  प्रकार  के  लेल

 वास्कट  हाकी'*****

 )

 क्रो  अनस्तराब  देशमुख  :  इन  दस  छात्राबासों  में  किन-किन  नए  बेलों  का  प्रक्षिक्षण  दिया

 जायेगा  ?

 भ्रो  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  चने  गए  खिलाड़ियों  के  अनसार  राज्य  सरकार  इन  |5
 हेलों  में  से  किन्‍्हीं  पांच  खेलों  को  प्रत्येक  लेल  छात्राथास  में  75  लोगों  का  प्रावधान

 चुने  गये  खिलाड़ियों  को  विदिष्टता  के  अनुसार  कि  क्‍या  उम्होंने  राज्य  स्तर  पर  कोई  खिलाड़ी

 बनाया  है  अथवा  15  खेलों  में  थे  से  किन्हीं  पांच  क्षेलों  को  रखा  जाता  बतंमान  में  मुख्यतौर
 पर  इन  छात्रावासों  में  इत्यादि  खेलों  को

 ही  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  बतेमान  में  हन्हीं  लेलों  पर  जोर  दिया  जा  रहा  अन्य

 छेलों  का शामिल  करना  इस  बात  पर  निर्मर  करता  है  कि  इन  खेल  छात्रावासों  के  लिए  किस

 प्रकार  के  खिलाड़ी  उपलब्ध  होते  हैं  ।

 भरी  अनस्तराब  देझमुख्ध  :  अम्त  रष्ट्रीय  स्‍तर  पर  खेलों  में  मारत  की  हाल  ही  की  विफलता

 को  देखते  हुए  मैं  सरकार  से  यह  जानना  बाहता  हूं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  भारतीय  खेलों  पर

 इन  छात्रावासों  ने  कसा  प्रभाव  डाला  कया  हस  संबंध  में  कोई  आकलन  किया  गया  है  तथा  क्‍या

 सश्कार  रोजगार  दृस्थादि  की  सुविधा  को  एक  योजना  से  जोड़  कर  इस  योजना  को  और  आकर्षक

 बनाने  का  प्रयास  कर  रही

 झी  रंगराजन  कुमा  रमंगलभ  :  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  अब  हमारे  खेल  प्रदर्शन  के  सम्बन्ध  में

 माननीय  सदस्य  की  मावनाओं  की  पैं  प्रशंसा  करता  हूं  ।

 जहां  तक  वार्षिक  राष्ट्रोय  प्रतियोगिता  का  प्रधन  इस  खेल  छात्रावास  योजना  के

 स्वरूप  हमने  156  तमगे  जीते  अन्तरष्ट्रीय  स्तर  पर  23  तमगे  जीते  अगर  माननीव  सदस्य

 चाहें  तो  मैं  इन  23  तमगों  का  अलग  से  विवरण  दे  सकता  हूं  ।

 जिन  मुख्य  खेलों  में  ये  तमगे  जीते  गये  वे

 मुक्केबाजी  दुर्भाग्यवश्ष  बालीबाल  हत्या  दि  जैसे  प्रसिद्ध  ओलम्पिक  खेलों  मे  तमगे  नहीं

 जीते  जा  सके  ।
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 रत  अन्‍मम_मन-भ«भ  /नम%_स्‍गानम««न»क,

 झरी  अनम्तराव  देझमुख  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रधन  के  माग  का  उत्तर  नहीं  दिया

 भैने  यह  पूछा  था  कि  क्‍या  सरकार  इस  योजना“को  और  आकपषंक  बनाने  के  लिए  रोजगार

 इत्यादि  जेसी  सुविधाओं  को  भी  इसके  साथ  जोड़ने  का  प्रयास  कर  रही  है  ।

 भ्रो  रगराजन  कुमारमंगलम  :  वतं  मान  में.ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  परन्तु  अगर  इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  किया  जा  सकता  है  तो  सरकार  निष्चित  तौर  पर  उस  पर  विचार

 8)

 शो  बोरेगा  सिंह  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  देश  में और  अधिक  खेलकद  होस्टल  खोलने  के

 प्रस्ताक  को  सहभति  दी  है  लेकिन  मैं  जानना  काहइता  हुं  कि  इसः  के  होस्टल  में:क्या/ग्रामीण

 लेलकूद  सिसलाने  को  योजना  है  ?  इसके  साथ  मैं  बानभा  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  केਂ  हरेस्टल  शहरों
 में  ही  क्यों  कोल  जाते  क्षेत्रों  में  क्यों  नहीं  खोले  स्पोट सः  एकोरिटी  अफेक

 इण्डिया  रा  इस  तरह  की  सुविधाएं  स्पोट्स  होस्टल  में  देने  की  बात  आपने  स्वीकार  कीः  हैस  रुफोर्ड

 अथॉरिटी  आफ  इण्डिया  मे  कहा  कि  ये  सु  विधायें  देते  लेकिन  सपोर्ट  अथॉरिटी  ऑफ  इण्डिया  के

 कार्यकलाप  में  जितना  असंतोष  बह  जगजाहिर  हो  चुका  है  ।  उसके  बारे  में  चर्चायें  हो  चुकी
 मैंमंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  क्या  आपने  यह  जानने  की  कोछ्चिश  की  कि  होस्टल्स  में  उनके

 हारा  क्या-क्या  अनिममभितताओें  के!जाती  ?

 अध्यक्ष  महत्वव  :  इस  प्रव्म  के  दो  भाग

 क्री  रंधराजन  फुलारमंगलम  :  पहला  माण  ग्रार्मोण  खेलों  के  सम्बन्ध  में  सेल  छात्रावास
 ओलम्पिक  खेलों  के  लिए  खोले  जाते  हैं'तथा  यह  इस  बात  पर  निर्मेर  करेगा  कि  ऐथलेंटिक्स

 के  ग्रामीण  खेल  माना  जा  सकता  अथवा  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  कृषती  के  लिए  कोई  प्रावधान  है  ?

 श्री  रंतराणकम  जी  इसेलिए  मैं  इस  चर्चा  में  नहीं  जाना  का
 छात्यवासरें  का  मुख्य  उद्देश्य  हारे  खिलाशियों/का  ओमकरम्पक  खेलों  में:-स्तरः  कुच
 भोलसिपक  सेल  जो  प्ररमीण-्लेलों  की  श्रेणी  में  करते  हैं  ।  इन  छाभ।जासमें  के लिए  स्थतक़ों  के  चक्तमः
 के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  होते  हैं  क्योंकि  स्थान  के  सध्ब+क  फें।हश्ा  सके
 विशेष  प्रायदिचता  नहीं  होती  मेरे  विचार  में  कुछ  अन्य  प्रकार  के  छात्रादास  ब्रामीण  क्षेत्रों  में
 प्रस्तावित  हैं  ।

 जहां  तक  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  का  प्रएन  उसके  लिए  अलग  से  नोटिस  देना  पडेगा

 क्योंकि  भारतीय  खेल  प्रधिकरण  का  मूल  प्रन  में  कोई  उल्लेख  नहीं

 क्री  धोरेशा  सिह  :  अध्यक्ष  महोदक  मंत्री  महोदय  हारा  कछ्ता  गधा  हैः  कि

 द्वारा  प्रस्तावित  होती  हैं  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सहायता

 दी  जाती  हैंऔर  केन्द्र  सरकार  ने  कहा  है  कि  हिन्दुस्तान  गांबों  का  देश  तो  गांवों  में  होस्टल
 खोलने  की  योजना  केन्द्र  सरकार  क्यों  नहीं  निध्षिषत  करती  है  ?

 12
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 अऋयछ  काहोदज  :  क्या  आप  कोई  दिक्षा  निर्देश  जइरो

 भरी  रंगराजन  कुमारसंगलम  :  मैं  स्पष्ट  तौर  पर  कहना  चाहता  हूं  कि  छात्राबासों  का
 निर्माण  राज्य  सरकारें  करती  वे  ही  मूलःभूतसुविधक  में  उपलब्ध  करयातओे  हक  कक्रनी  पूरी
 कोशिश  करे  गे  ।

 मध्यक्ष  भहोश्ण  :  उन्होंने  कहा  है  कि  वेट  फूरा  प्रथत्म  करने

 )

 व्लीघोशेगट  कैंशह  :  अध्यक्ष  मैं  कहका  भाहता  हूं
 oh wyeen- fag : अध्यक्ष महोदय; azer area हूं  “'

 जण्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  कणडा  करनतें  से  काम  नहींचिलता  कुषती  नहीं  खेलनी

 गैनें  बताया  है  कि  आपकी  मदर

 उन्होंने  कहा  है  कि  आपकी  मदद  हससे  आपका  समाधान  होना  चाहिए  ।  उन्होंने

 हां  में  जवाब  दिया

 शो  चेतन  पो०  एस०  चोहान  :  फल  ही  खेब्कों  पूरी  की  है।आज
 बेशक  माननीय  मंत्री  महोदय  तथा  राज्य  मंत्री  महोदय  सटन  उप्रक्िकक्ष  मह्ऊी  उत्तर  दिया

 गया  है  कि  17  खेल  छात्रावास  चल  रहे  परन्तु  उनमें  केवल  742  खिलाड़ी  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर

 रहे  आप  दस  और  खेल  छात्राचास  खोलने  जा  रहे  अगर  आप  आठवीं  योजना  के  दौरान  दस

 भर  छात्रा वश्स  खोल  दें  तोਂ  की  संख्या/थ हुतਂ  कर्म  आएਂ  इसਂ  संश्यतः  को  बढ़ाने  के

 लिए  कया  करने  जा  रहे  हैं  ?  बया  आप  द्ात्राबासों  की  संरुया  बढ़ाने  जा  रहे  हैं  जसे  कि  मैंने  कहरਂ
 कि  17  खेल  छात्राबासों  में  फेवल  742.  खिल्लाड़ी  प्रक्षिक्षण  कर  क्या  आप  इन

 छात्रावासों  तथा  प्रस्तावित  नए  छात्रावासों  में  प्रशिक्षणार्थी  की  संख्या  बढ़ाते  परु  विजार

 करेंगे  ?

 भी  रंगराजन  कुमार  भंगलस  :  खेल  छात्राबासों  क ेलिए  बनाये  गए  सिद्धांत  के  अनुसार
 प्रत्येक  छात्रावास  में  75  लिलाड़ी  होंगे  तथा  75  बिस्तर  होगे  ।  परन्तु  क्‍योंकि  मूलमृत  सुविधायें
 राज्यਂ  लश्का  रद  २7॥उपलक्छ-क र  भा शजालीਂ  इसलिंए*इन  छात्रा  बासो  में  के  52  प्रशिक्षणार थीं

 होने  के  कारण  वहां  परःक्स्तिरों  की  कम  संस्था  का  होंगा  दीमारपुर  में  केक्स
 50  इम्फाल  में  60  बंगल्र  में  मद्रास  में  केवल  30  तथा
 काली  कट  में  केवल  35  बिस्तर  हैं  |  परन्तु  कम  से  कम  हम  यह  सुनिश्चितकरने  का  प्रयर्न  करते
 कि  मधतिव्य  में  बनने  वालें  इम  दस  कांत्रावासों में  प्रत्येक  में  75  बिस्तर  अवहय  हैं  |

 लेडी  पासवान  :  अध्यक्ष  से  स्वास्थ्य  प्रतियोगिता  को  मावना  बढ़ती
 इससे  खिलाड़ियों  को  उत्पादक  शब्रित  बढ़ती  है  और  उम्ससे  पूरे  समाज  राध्ड्र  को

 लाम  होता  लेकिन  1952  से  लेकर  आज़  तक  और  सब्से  कड़ी  बात  तो  है  कि  खेलकूद
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 छत्थान  और  पतन  स्कलों  से  शुरू  होता  है  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू
 स्पोट'स  आथोरिटी  आफ  इण्डिया  की  तरफ  से  जो  तीन  खेल  गांवों  में  कराए  जा  रहे  ग्रामीण

 स्त  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  होस्टल  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 भी  छैबी  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  प्रश्न  पर  ही  भा  रहा  हू  कि  स्पोट्स  आथोरिटी  आफ

 इण्डिया  के  माध्यम  से  पूरे  देश  में  ग्रामीण  खलकद  प्रतियोगिता  महिला  खेख-कद  प्रतियोगिता
 ओर  खेलकद  प्रतिमा  क्लोज  प्रतियोगिता  कराई  जाती  लेकिन  इसके  लिए  प्रखंड

 हतर  पर  और  जिला  स्‍तर  पर  जितनी  राह  दी  जाती  है  वह  बहुत  ही  अपर्याप्त  प्रखंड  स्तर
 पर  मात्र  ढाई  सौ  जिला  स्तर  पर  खेलकूद  कराने  के  लिए  मात्र  एक  हुआर  बहुत  कम

 राशि  दी  जाती  तो  क्या  सरकार  हम  राष्टि  को  बढ़ाने  जा  रही  है  और  खेलकद  को

 हित  १  ने  के  लिए  हिन्दुस्तान  के  प्रत्येक  जिले  प्रें  क्या  स्टेडियम  का  निर्माण  कर/ने  जा  रही  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  चाहें  तो  आप  उत्तर  दे  सकते

 को  रंधरालनम  क॒भा  रमंगलम्‌  :  इसके  लिए  अलग  से  नोटिस  की  आवश्यकता

 अध्यक्ष  महोदवथ  :  ठीक  है  ।

 प्रामोण  क्षेत्रों  में  चिकित्सा  सुविधाएं

 १575,  झीणती  कृण्णेभा  कौर  :

 करीलती  रीता  वर्ना  :

 वग्मा  स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  भंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्ष  1991-92  के  दोरान  ग्रामील  क्षेत्रों  राज्यवार  कितने  सिकितल्सा  उप-केप्ह्
 खोले  गए

 उक्त  अवधि  के  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने

 हैतु  क्या  विशिष्ट  उपाय  किए  गये  और

 आठवीं  योजना  के  दौरान  राज्य-बार  कितने  चिकित्सा  उप-केन्द्र  खोलने  का
 विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  म्त्री  डो०  के०  ताराधेबी
 :  (©)  से  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  बया

 जविधरण

 चिकित्सा  उपकेन्द्रों  क ेनाम  से  कोई  संस्थाएं  नहीं  उपकेन्द्रों  को  स्थाप्रना

 ग्रामीण  जनसंख्या  को  स्वास्थ्य  परिचर्या  तथा  परिवार  कल्याण  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  की  गई
 बच  1991-92  के  दोरान  कोई  नए  उपनकेन्द्र  मंजर  नहीं  किए  गए  थे  ।  तथापि  पिछली  मंजरियों

 के  आधार  पर  राज्य  सरकारों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  ने  वर्ष  1991-92  में  113  नए

 ,  उपकेसा
 जिनका  राज्यवार  ब्यौरा  में  दिया  गया

 14.

 :
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 उपयुक्त  113  उपकेन्द्रों  के  1992  तक  उपलब्ध  आंकड़ों  क ेआधार

 पर  1991-92  के  दोरान  देह  में  99  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  ओर  32  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों
 के  खोले  जाने  की  सूचना  दो  गई  राज्यवार  स्थिति  क्रमक्षः  उपाबंध  ll  ओर  ML  में  दी

 गयी  है  ।

 चूंकि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  इसलिए

 इस  योजना  अवधि  के  दौरान  नए  उपकेन्द्र  खोलने  के  लक्ष्य  अर्मी  तक  निर्धारित  नहीं  किए

 गए

 उपाबध  -1

 92  के  दो रान  (29  फरजरो  लोले  गए  उपकेम्त्रों  को  संख्या
 1991-92

 कट
 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  दौरान  खोले

 गए उपकेन्द्र ७9 2 3 आंध्र प्रदेश -- 2. अरुण।चल प्रदेश न 3. बसम ना 4, बिहार जा 5. गोवा शा 6. गुजरात 88 7. हरियाणा पा 8. हिमाचल प्रदेश ध्ा 9. जब्मू ओर कश्मीर कर्नाटक ता केरल णाः मध्य प्रदेश ना महाराष्ट्र 8 मणिपुर ना मेघालय ने मिजोरम ना नागालेंड उड़ीसा ध्ग्प पंजाब ना
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 21.  सिक्किम  5

 22.  तमिलनाडु  +-

 23.  त्रिपुरा  भु

 24.  उसर  प्रदेश  —

 25.  पह्चिम  बंगाल  _

 26.  अंडमान  और किक्रेथार हीपस  मूह  6

 27.  चंडीगढ़  —

 28.  दादरा  और  नगर  हवेली  _

 29.  क्मम-थ  दीच  -

 30.  दिल्‍ली  —

 31.  लक्षद्वीप  ~

 32.  पांडिचरो  लि

 दिप्यण  :  ये  आंकड़े  अनस्तिम

 उपाय

 प्राथलिक  स्थास्थ्य  स्थापना  को  प्रगति

 ://
 क्र०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र
 सं०  1991-92

 9।  से  9]  तक  उफ्ल्जियां

 1  2  3
 LL,  स  स  स  घ  सह  ैछघछऔघिछििाछेछेछेछेछेछछेछघेस्‍ेःःीेिसोससभआआसफसअस  स्‍उसररीासमफर  ैस॒3ििदख॒खल  न  त१_न००त----ननतग-नबनलतब  ४  जज  फससफसससकफस_न.७च..नन+न+  नव

 आमन्ध्र प्रदेश आई० एन० आर० 2. अरुणाचल प्रदेश घून्य 3. असम भाई० एन० बार० 4. बिहार घूम्प 5. गोवा 6. गुजरात 27



 19.97,  19:4  )

 1

 3

 2

 .  हरियाणा

 -  जम्मू  ओर  कश्मीर

 कर्नाष्टक

 .  मिजोरम

 .  उड़ीसा

 आई०  एन०  आर»  ४  सूचित  नहीं  किया

 मकीकक  हित र

 अाई० एन० भार० -.. 5 48 आई० एन० आर० आई० एन० ब्रार० १



 मौखिक  रत्तर

 साभुदाबिक  स्थास्थ्य  स्थापना  को  प्रगति

 क्र०  राज्य|संध  राज्य  क्षेत्र  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र
 ।

 1991-92
 |

 '91  से  9!  तक  उपलब्धियां

 2  3

 भान्ध्र  प्रदेश  आई०  एन०  आर०

 अरुण चल  प्रदेश  श्न्य

 असम  भाई०  एन०  आर०

 बिहार  शुन्य

 गोवा  श्न्य

 गुजरात  9

 हरियाणा  शुन्य

 हिम।चल  प्रदेश  शभ्य

 जम्मू  और  कष्मीर  श्न्य

 कर्नाटक  3

 कैरल  श्राई०  एन०  आर०

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र  ष््न्य

 मणिपुर  श्म्प
 मेघालय  आई०  एन०  आर०

 मिजोरम

 नागालेंड  »

 उड़ीसा  5

 पंजाब  श्न्य

 राजस्थान

 .  सिक्किम  श्न्य

 »  तमिलनाडु  आई०  एन०  आर०

 .  त्रिपुरा  शून्य

 7  1992
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 24.  उत्तर  प्रदेश  जआई०  एन०  भार ०

 25.  पश्चिम  बंगाल  -...

 26.  अंडमान  और  निकोबार  होीप  समूह  झ्म्य

 27.  चंडीगढ़  श्न्य

 28.  दादरा  और  नगर  हवेली  श्स्य

 29.  दमण  ओर  दीव  आई०  एन०  आर०

 30.  दिल्‍ली  श्म्ब

 31.  लक्षद्वीप  झ्र्म्य

 32.  पांडिचेरी  श्स्य

 योग  32

 ाामाका  ही-.)].]',ज>स..खसआफखछछ)छम सखखज०गडसआ..ै

 आई०  एन०  आर०  :  सूचित  नहीं  किया

 श्रीमतो  रोता  वर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  द्वारा  माननोय  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहती

 हूँ  कि  देश  में  कुल  तने  प्राइमरी  हैल्थ  कम्पुनिटी  हैल्थ  सेंटर  तथा  सब-सेंटर्स  कार्य  कर  रहे
 उनकी  कुल  संख्या  क्‍या  है  और

 वे  कितने  प्रतिशत  गांव  को  कबर  करते  केस्द्र  सरकार

 को  उनकी  संरूया  इतनी  पर्याप्त  लगती  है  कि  पिछले  कर्ष  कोई  भी  नया  सब-सेंटर  खोलने  फी  इ  म्होंने
 आवद्यकता  नहीं  समझी  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल०  :  अध्यक्ष  3]

 1991  तक  सारे  देक्ष  में  जितने  भी  सब-सेंट्स  बने  हैं  वे  एक  लाख  इकत्तीस  हुजार  तीन  सौ  पिच्चासी

 हैं  और  यह  मैं  पूरी  तरह  नहीं  कह  सकता  हूं  कि  क्या  हरेक  सब-सेंटर  काम  कर  रहा  कि  नहीं
 कर  रहा  यह  मैं  यहां  से  नहीं  कह  सकता  मैं  आपसे  यह  गुजारिश
 करना  चाहता  हूं  कि  पांच  हजार  की  पापुलेशन  के  लिए  प्लेन  ऐरियाज  को  सब-सेंटर  दिया  जाता

 हिली  ऐरियाज  ओर  ट्रायबल  ऐरियाज  के  जहां  तीन  हजार  को  आबादी  हो  बहां  एक
 पेंटर  दिया  जाता  1987  की  जो  हमारे  देश  को  आबादी  है  उसके  अनुसार  एक  लाख

 बड़तालीस  हजार  सो  पंसठ  सब-सेंटर  होने  मैं  यह  मानता  हू  कि  जितनी  आबादी  है
 उसके  हिसाब  से  उतने  सब-सेंटसं  नहीं  हैं  लेकिन  1991  की  आबादी  के  हिसाब  से  एक  लाख  छयालीस

 हजार  सब-सेटर्स  होने  चाहिए  ओर  बह  अमी  तक  पर्याप्त  नहीं  मैं  यह  मानता  हूं  कि  पैसे  की
 कमी  के  बजह  पे  हर  जगह  पांच  हजआर  का  जो  रेश्यो  है  वह  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ओर  इसके

 लिए  घन  की  कमो  है  और  घन  की  कमी  की  वजह  से  पूरा  नहीं  किया  आ  सका  है  और  इसमें  मी  वो
 केन्द्र  सरकार  है  वह  एक  लाख  इकत्तीस  हजार  सब-सेंटसं  में  से  98  हजार  जो  सब-सेंट्  हैं  बे  टोटली

 सेंट्रली  स्पोंसरड  उनके  लिए  जो  पंसा  होता  है  बह  दिया  बाको  जो  हैं  बह  सिनिमम
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 नीड्स  प्रोग्रोम  के  तहत  स्टेट  सेंटर  में  आते  हैं  और  उसका  जो  काम  होता  है  बह  स्टेट  सरकार  करती

 है  ।

 श्रोमतो  रीता  वर्मा  :  माननीय  अध्यक्ष  पंसे
 की  कमी  तो  अपनी  जगह  पर  लेकिन

 पैसे  की  कभी  के  कारण  स्वास्थ्य  की  उपेक्षा  नहीं  की  जा  वह  भी  ग्रामीण  ज॑न॑ता  की  ।  मेरा

 दूसरा  सप्लीमेंटरी  है  कि  में  पिछले  साल  कालाजार  से  ऋखों  लोगों  की  ney  यु  हो  इसके

 पहले मी  वहां  हर  साल  कोई  न  कोई  महामारी  फंलती  कभी  कभी  कोई
 जिससे  हमेशा  लाखों  लाग  अकाल  मृत्यु  का  प्राप्त  हो  जाते  लेकिन  पिछले  वर्षों  में

 आपकी  स्टेटमेंट  के  अनुसा  :  बिहार  में  कोई  मी  नया  प्राइमरी  हैल्थ  सेंट  कोई  भी  नया  कम्युनिटी

 हैल्थ  सेंटर  या  किसी  तरह  का  कोई  सब-सेंटर  खोलने  कौ  स्वीकृति  नहीं  दी  क्‍या  बिहारी  लोगों

 की  जान  इतनी  फालत्‌  है  कि  खत्म  हो  जाए  तो  कोई  बात  नही  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  है  ।

 श्री  मतो  रीता  वर्मा  अध्यक्ष  दूसरी  बात्त  यह  है  इन  बीमारियों  को  चैंक  करने
 के  लिए  और  करोड़ों  ग्रामीण  लोगो  को  जान  बचाने  के  लिए  क्या  क॑न्द्र  किसी  ठोस  योजना पर  विचार

 कर  रहा  अध्यक्ष  रवास्थ्य  समस्याओं  की  जड़  में  गांवों  में  फैली  अशिक्षा  लोग

 नहीं  जानते  हैं  कि
 किस  तरह  से  बीमार्यों  को  अवाइड  किया  जंसे  कालाजार  की  बीमारी

 गोबर  के  सड़ने  ये
 जो  कीटाण  उत्पन्न  हीते  उनके  कारण  फैल  गीं  तो  कया  इस  तरह  से

 ग्रामीण  जनता  को  ब्सबारे  में  शिक्षित  क*ने  की  किसी  योजना  एर  वेन्द्र  सरकार  विचार  कर

 रही  है  ?

 श्री  एम०  एल ०८  फोतेदार  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  को  कताना  चाहता  ह्‌
 आदवासन  देना  चाहता  हुं  कि  बिहार  मेरे  दिल  का  अमिन्‍न  भाग  है  )  मैं  यह  मी
 आद्वासन  देता  हूं  कि  बिहार  के  साथ  कोई  मौतेला  व्यवहार  नहीं  किया  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  जहां  तक  प्राइमरी  हैल्ध  सेंट्स  और  बाकी  सेंटर्स  का  शम्बन्ध  वह  राज्य

 सरकार  का  काम  है  और  जो  सब-सेंटर्स  का  काम  वह  केन्द्रीय  सरकार  का  माननीय  सदस्या

 का  कहना  ठोक  है  कि  बिहार  के  कालाजार  की  बीमारी  बहुत  तीब्रता  से  फंली है  और  मैं  बहुत  ही

 अदब  बहुत  ही  विनम्रतरा  स॒  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  विहार  के  माननो८
 मुख्य  मनन्‍्त्री  ने  मेरी

 इस  बात  अनुमोदन  किया  है  कि  राज्य  सरकार  ने  कालाजार  का  रोकने  के
 लिए  कोई भी  कार्य

 नहीं  किया  है

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  बिहार  क॑  मुख्य  मं  ने  अनुमोदन  किथा  था  ?

 श्री  एम०  एल<८  फोतेदार  :  बिंहार  के  मुख्य  मंत्री  ने  इस  बात  का  अनमोदन  था  कि

 सनकी  सरकार  ने  कालाजाश  को  बीमारी  को  रोकने  के  लिए  कीई  क  नहीं  वा  है  और

 उन्होंने  प्र  सामने  यह  भी  कहा  था  कि  राज्य  सरकार  कालाजार  को  फेस  करने  में  थोड़ी -

 बहुत  नाकामयाब  रही  कालाजार  का  मुकाबला  करने  के  लिए  जितने  भी  घन  की  आवश्यकता

 थी  इस  साल  के  वह  हमने  राज्य  सरकार  को  मुहैया  कराया  स्प्रेइंग  के  देशी  और

 विदेशी  दवाओं  के  लिए  सारी  चीजें  हमने  बिहार  सरकार  को  मुहँया  कराईं  और  वहां  की  सरकार

 ते  मुमे  इस  वात  का  आइवासन  दिया  है  कि  वह  इस  बीमारी  से  शिदत  से  डाक्टर  उनके

 पैसे  बाकी  सारा  इम्फ्रॉस्ट्रक्चर  उनके  पास  यहां  से  जो  बीजे  भुदैया  कराई  जानी  वे
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 भैहैया  करा  दी  गई  हैं  ।  अब  2  किस  हेंदे  तक  इस  बोमारी  का  मका दब  ला  करने  ण्ह  गंकिहार  सरकार
 है  और  मेरों  माननीय  सदस्यों  से  भीं  गुजारिश  है  कि  बिहार  सरंके।र  को  जरा  कहिए  कि  बंहु

 इस  बीमारो  का  मुकाबला  करने  के  लिए  काम

 डा०  कृपासिन्धु  मोई  :  में  मॉत॑नीय  मंत्री  जीं  से  यह  क्ांत  जानना  चाहता
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  सामुदायिक  स्वास्थ्य  ये  सभी  केन्द्र  कार्य रत  परन्तु  उ+-केन्द्र

 तथा  सामुदायिक  केन्द्र  श्रीमती  इन्दरा  गांधी  द्वारा  अताਂ  डदघोषणा  १र  हस्ताक्षर  क  रने

 के  पदचात्‌  खोल  गए  जिसमें  '2000  ई०  तक  सभो  के  लिए  स्वास्थ्यਂ  तथा  चिकित्सा  रोगी  के  घ

 पर  ही  उपलब्ध  करवाने  की  बात  कहीं  गई  चिकित्सा  विज्ञान  के  ऑ.;रिक्त  स्वास्थ्य  राज्य

 सरकार  के  अधिका र  क्षेत्र  में  आते  वाला  विषय  मैं  यह  जानना  चाहता  हु  कि  क्योंकि  यह
 राज्य  सरकार  का  चिंक्षय  है  तथप  सप-केन्द्रों  में  सबकें  लिए  स्वास्थ्य  के  हमारे  संकल्प  १)  पूरा

 नहीं  किया  जा  सकता  क्‍योंकि  बहुत  से  केस्द्रों  में  डाक्टरो  लथा  अन्य  सहायक  कमंचारियों  को

 नियुक्ति  अभी  तक  नहीं  की  गई  तथा  क्‍या  इन  रिक्तियों  को  मरा  मंत्री  महोदय  ने

 संतोषजनक  उत्तेर  दिये  है  कि  1,31  000  केन्द्र  पहले  से  हो  कार्यरत  परन्तु  क्योंकि  राज्य
 कार  रिक्तियां  भरने  में  असफल  रही  इसलिए  वहां  पर  छिकित्सा  का  कार्य  आरम्भ  नहां ही
 सका  ।

 ब्रदन  थहं  हैਂ कि  क्या  मासंभीय  मच्त्री  मेरे  इस  सुक्षाथ  ५र  भक्लकार  फरग  कि
 स्वासंथंआ  विषय  को  समकर्ती  सूची  में  क्षाभिल  कर  लिया

 थी  एम०  एल०  फोतेंदार  :  मैंने  माननीय  सतठस्य  के  इस  सुझाव  को  नोट  केर
 लिया  है  कि  स्वास्थ्य  विवय  को  समवर्ती  सूची  में  शामिल  किया  जाए  ।

 श्री  सूर्य  नाराबण  यादव  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जो  जवाब  दिया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रधइन  जवाब  आपको  समय  दिया  गया

 है  तो  आप  प्रश्न  पूछिए  ।

 भरो  सूर्य  नारायण  यावव  :  मैं  प्रदन  पूछ  रहा  मेरे  क्षेत्र  का  म।मला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  आपके  क्षेत्र  का  मामला  आप  प्रश्न

 भी  सूथ  जाराबण  बादव  :  अध्यक्ष  आप  मेरी  वात  को  सुने  ,  मैं  अच्छा  प्रत्न  पृ
 स्हाँ  मैं  मानमीय  मंत्री  जी  से  जामना  चाहत्ता  हूं  कि  वर्ष  1991-92  की  तल्कालोन
 सरकतर  नेगांव  के  पिछड़े  इलाके  को  विक्षेष  सुविधा  देन  भ॑  लिए  प्रस्वेक  ज़्देदा  में  तीन-तीन  जिले
 लेने  कर  निर्भेय  लिया  तो  सस्‍कार  ने  अरे  तक  केन्द्र  खोलने  का  कार्य  कहां  तऊ  पूर३  किया

 हर्म  लोगों  के  ब्रिहार  राज्य  में  3  जिलों  को  लिया  लेकिन  अभी  तक  कोई  कार्यंथाही  भहीं  की
 मई  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सारे  हिन्दुस्तान  के  बारे  में  प्रहन  है  ।

 ओ  सूर्य  नाशबथ  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  औ  से  अनना  चाहँता  हूं  कि
 तंहकालीने  सरकार  ने  जो  निर्णय  लियां  था  गया  उसे  आप  इंस  देश  में  कार्यरूंप
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 शो  एम०  एल०  फोतेदार  :  अध्यक्ष  हकीकत  तो  यह  है  कि  1989  ओर  1990  में

 जो  प्लान  बना  था  इनके  लिए  वह  1991  में  पूरा  किया  1991  में  इसके  लिए  कोई  तया

 प्लान  नहीं  बनाया  ।

 स्वास्थ्य  सम्यन्धी  विचार  गोष्टो

 +577.  श्री  शिवलाल  माभलोमाई  बेकारिया|  :

 सी  अवतार  सिह  मडाता  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिथार  कल्याण  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  प्रमुख  रोगों  के  बारे  में  देश  में  गत  तीन  वर्षों  क ेदोरान  ऐसी  कितनी  विचार

 गोष्ठियों  का  आयोजन  किया  गया  जिनमें  देश-विदेश  के  विशेषज्ञों  ने  भाग

 इनमें  क्या-क्या  मुख्य  सिफारिश  की  और

 इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का
 बविधभार

 स्थास्थ्य  और  परियार  कह्याण  भंज्ालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेबो

 सिद्धार्थ  |  :  (१)  प्रमुख  रोगों  पर  सेमिनारों  का  आयोजन  केन्द्रोय  और  राज्य  अंतर्राष्ट्रीय
 व्यवसायिक  प्राइवेट  और  स्वेच्छिक  अभिकरणों  आदि  द्वारा  किया  जाता

 जित  किए  गए  ऐसे  सेमिनारों  की  कुल  संरूया  के  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 यह  प्रदन  नहों

 महत्वपूर्ण  सेमिनारों  और  सम्मेलनों  को  सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  इन  रोगों  के

 नियंत्रण  के  लिए  नीतियां  बनाते  समय  ध्यान  में  रखा  जाता

 भरी  छिवलाल  माभणोमाई  बेकारिया  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननोय  मंत्रो  जी  से
 जानंना  चाहता  हूं  कि  गत  तीन  सालों  में  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  ने  क्या  एक  मी
 सेमिनार  नहीं  किणा  ?  बाकी  कई  संस्थाओं  ने  सेमिनार  किया  उसके  बारे  में  जबाब  देने  की

 बजाए  जो  बात  कही  गई  उसमें  टालने  की  कोशिश  दूसरी  उसने  क्या-क्या  सिफारिशों
 की  हस  भाग  का  मुझे  जबाब  दिया  गया  कि  कोई  सबाल  नहीं  इतना  बढ़ा  गम्भीर
 मामला  देश  की  जनता  को  अरोग्यता  का  सगाल  एक  गम्भोर  बीमारी  है  यह  इसके  बारे  में
 कई  अखबारों  में  यह  बात  आ  चको  इस  बारे  में  मंत्री  महोदय  ने  जो  जवाब  दिया  है  कि  कोई
 सवाल  महीं  मैं  जानना  चाहता  हैं  कि  कौन-कौन-सी  सिफारिशों  सेमिनार  में  हुईं  और  उनके
 बारे  में  सरकार  ने  क्या-क्या  कदम  यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 शो  एम०  एल०  फोलेदार  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  का  बहुत  ही  आदर  करता  हूं  ।
 उससे  भी  ज्यादा  आदर  मैं  करता  अगर  इन्होंने  सही  तौर  पर  बताया  होता  कि  मरक॒जी  सरकार  की
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 तरफ  से  या  किस  आर्गेनाइजेशन  की  तरफ  से  इस  डिसीज  के  बारे  मे  कौन-सा  सेमिनार  किया
 देश  में  हर  जिले  हर  ब्लाक  में  सेमिनार  होते  इतनी  आर्गेनाइजेशन्ज  इतने  मेडिकल  कालेज

 इतने  कॉलेज  कहां  किस  चीज  का  सेमिनार  होता  इसका  ब्यौरा  हमारे  पास  नहीं
 क्योंकि  अगर  मैं  ब्योरा  दूं  और  बाद  में  गलती  निकले  तो  कहेंगे  कि  पालियामेंट  का  ब्रीच  ऑफ
 प्रीवीलेज  किया  ।  इसलिए  मैंने  सफाई  से  कहा  कि  हमारे  पास  ब्यौरा  नहीं

 शो  शिवलाल  मामजोमाई  बेकारिया  :  केन्द्र  सरकार  के  बारे  में  तो  ब्योरा  होना

 झो  एम०  एल०  फोतेबार  :  आप  बात  तो  इत्मिनान  पेशेंस  रखिए  ।  अगर

 माननीय  सदस्य  ने  यह  पूछें  कि  किस  डिसीज  के  बारे  में  कब  सेमिनार  हुआ  और  उमको  घिफारिशें

 क्या  हैंतो  *'

 इसके  लिए  मुके  अलग  से  सूचना

 लेकिन  भ्रानरेबल  मंम्बर  ने  ऐडस  के  बारे  में  कहा  ।  ऐडस  के  बारे  में  देश  मर  में  बहुत  से

 सेमिनार  हुए  इस  बीमारी  को  कंसे  रोका  एच०  आई०  वी०  पोजिटिव  का  जो  फंलाव  है
 उसको  कंसे  रोका  इसकी  जानकारों  दी  गई  है  ।

 इसी  तरह  से  दूसरे  बीमारियों  के  बारे  में  सेमिनार  हुए  ।

 मुझे  अलग  से  सूचना  दी

 भी  शिवलाल  नागजोमाई  बेकारिया  :  अध्यक्ष  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र

 सरकार  ने  कोई  सेमिनार  किया  है  या  नहीं  ?  यदि  किया  है  तो  उसमें  क्या  सिफारकें  कों  और  उनके
 बारे  में  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  लिया  ?

 ]

 झो  एम०  एल०  फोतेदार  :  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपनी  ओर  से

 कोई  सगोष्ठी  आयोजित  नहीं  की  थी  ।

 कली  अटल  बिहारो  बाजपेबी  :  भ्रष्यक्ष  आप  जरा  प्रष्न

 अध्यक्ष  जहोदय  :  यह  एक  बहुप्र  योजनीय
 प्रएन

 ओऔ  अटल  बिहारी  बाअपेयो  :  अध्यक्ष  ऐसा  जिसमें  विदेशी  विक्लेषज्ञों  ने  भी

 माग  अभी  मंत्री  महोदय  कह  रहे  थे  कि  जिले  में  सेमिनार  होते  नीचे  स्वेमिनार  होते

 ₹  इ  ऊ  ऋ  ऊउफ७ौह  +
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 ऊषर  सेमिलरार  होते  तो  क्‍या  सब  ग्रेमिनारों  में  विदेशी  विशेषज्ञ  श्राग  सेते  हैं  /  अदर-विदेशी
 विशेशकतों  के  दाते  में  उत्तर  दिया  जाटा  तो  सेमितारों  की  संल्या  ख़िम्टकर  थोड़ी-सी  रह  जाती:कोरइ

 जा्ाकारी  देने  में  मंत्री  नली  को  कोई  कठिनाई  नहीं  होती  ।  फिर  से  गौर  फरपाइए

 थी  एम०  एल०  फोतेदार  :  माननीय  अध्यक्ष  यह  अच्छा  होता  अगर  स्पेसीफिकली

 इन्हं।ने  पूछा  होता  कि  किस  डिसीजं  के  बारे  में  इस  साल  सेमिनार  किया

 ब्लाहक्डबंस  भ्रोर  केस्सर  के  बारे  में  किया  गणा  है  और  साथ  ही  श्रेंड  का  के  -  अकद्दे  में  किया

 गया  अब  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि  किस  सेमिनार  के  बारे  में  पूछा  है

 भी  रामाथय  प्रसाद  सिह  :  अध्यक्ष  अभी  मंत्री  ओी  ने  इत्र  दिया  है  कि
 फिकली  पूछना  मंत्री  जी  ने  इसको  जरूर  पढ़ा  लेकिन  कई  ऐसे  रोग  हैं  जो  अब

 अलग  नहीं  एड्स  या  कंन्सर  के  लिए  विशेषज्ञों  को  बुलाने  की  बात  से  इंकार  कर  रहे  मंत्री

 हां  या  ना  में  जवाब  दें  ।

 अध्यक्ष  सहोबय
 :  आप  प्रदन  पूछिए  ।

 भी  रामाक्षय  प्रसाद  सिह
 :  ऐसे  रोगों  के  लिए  विदेश  से  विशेषज्ञों  को  बुलाकर  कोई  गोष्छी

 का  शशमोजन  किया  गया  जिससे  इसकी  कोई  दवा  सै  निराकरण  यह  कहते  हैं  ख्पेसिफिक

 यहीं  कहा  गया  विदेश  को  थात  इसमें  क्‍यों  कही

 अध्यक्ष  सहोबय  :  आपने  मूल  प्रइन  नहीं  पढ़ा  इसलिए  मुश्किल  हो  रहो

 भी  रामाक्रय  प्रसाद  सिंह  :  हमने  मूल  प्रएन  पढ़ा  हुआ

 अध्यक्ष  महोदय  :  विदेश  से  विशेषज्ञों  को  बुलाकर  आप  कुछ  करने  जा  रहे  हैं  क्या  ।

 श्री  एम०  एल०  फोतेदार  :  अध्यक्ष  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  हम  विदेश  से  किसी
 विशेषज्ञ  को  नहीं  बलाएंगे  ।  लेकिन  बहुत-सी  कांफ्रेंस  हुईं  जिसमें  विदेशी  विशेषज्ञ  आए  ओरਂ  इन्होंने
 पाट्रिलिक्रेट  किया  ।  माननीम  सदस्य  ने  यह  नहीं  छा  कि  किक  बसपा एी  -  के  व्यडे  में
 की  गई  है  ।  ये  उसके  लिए  अलग  नोटस  दें  ।

 मैं  जानकारी  उपलब्ध  करा

 ७.३५

 श्री  गामाणो  मंगाजो  ठाकुर  :  अध्यक्ष  अभी  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  स्वीकार
 किया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  काल  में  उनके  उत्तर  पर  चर्चा  नहीं  होती  आपके  प्रदन  पर
 चर्चा  होती  है|

 श्री  मामाजो  मंगाजी  ठाक्र  :  केन्द्र  सरकार  ओर  राज्य  सरकतसर  कर्ड  डंबछऋईं  इसका

 आयोजन  करती  सेमिनार  का  आयोजन  जो  करता  उसको  स्वोकार  किया  हम्‌  यह
 जानना  चाहते  हैं  कि  कितने  सेमिनार  केन्द्र  सरकार  न ेआयोजित  किए*'*(व्यवधान )

 अध्यक  सरहोवय
 :  किस  विषय  पर  ।
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 नमन

 झो  भामाजौ  मंगाजो  ठाकुर  :  हड्स  भोर  कई  प्रमुख  रोग  हैं**(व्यवधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  टाइम  दिया  उसका  सदुपयोग  कीजिए  ।

 )

 अव्यक्ष  महरेशय
 :

 मैं  इसे  अधमत्ति नहीं  के  रहा
 लसोसावटो  सार  बॉलम्टरों  एक्सम  फार  फेमिलो  वेल्केयर  एण्ट  हैटणय

 +*५79.  भी  झंकर  तिहु  वाथेला  :  क्‍या  स्थाएूप  ओर  एरियार  ककमयतण  संत्री यह  बसकने  को
 कुपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  एक्शन  फॉर  फेमलो  वेस्केयर  एण्ड  हैश्थਂ  भाम  से  एक
 सोसाइडो  रूथापित  कस्बे  की  कमा  रही

 यदि  द्ो  इस  पर  किशना  कक  होने  का  अनुमशन

 इस  सोसाइटी  के  उद्देश्य  क्‍या  मोर

 भारतोय  स्वथंसेवी  स्वास्थ्य  संघ  तथा  कप्य  प्ंरुदाओं  के  होते  हुए  श्री  इतने  अधिक
 बित्तीय  खच  वाली  यह  नई  संस्था  स्थापित  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्थास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रालय  के  सचछ  मंत्री  ओ०  के»  तारादेखी
 :  से  इस  मामले  पर  सरकार  सक्रियता  से  विचार  कर  रही

 भारतीय  स्वयंसेवी  स्वास्थ्य  संघ  सहित  मौजूदा  स्वयंसेवी  संगठनों  की  परिधार  कल्याण
 के  क्षेत्र  मे ंसीमित  पहुंच  है  ओर  प्रस्तावित  सोसाइटौ  को  सौंपी  जाने  वाली  मूमिका  के  लिए  उनमें
 से  किसी  का  चयन  करना  संमव  नहीं  होगा  |  इस  सोसाइटी  को  स्थापित्‌  करने  के  लिए  बहुत  सीमित
 अतिरिक्त  व्यय  होने  फी  संभाशथना

 थी  झंकर  सिह  बाधेला  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  अभी  कता  रहे  दे  कि
 कोई  सेमिनार  आयोजित  किया  गया  क्‍या  ऐसी  कोई  वर्कशाप  4-5-1988  को  हुई  जिसमें  आज

 बजात  मंत्रीः  रब  बिकों  के  मानक  संसाधन  मंत्री  के  रूप  में  श्री  नरसह  राव  जी  उपस्थित  ये  और

 इसको  कुछ  सिफारिश  एकटीव  कंसोक्षरे्त  करने  से  पहले  वह  सरयाओं  की  वर्कशाप

 इसकी  रिफेम्न्लेशम्स  के अपर  आप  कुछ  धिचार  करेगे  |

 थी  एम०  एल०  फोतेबार  :  अध्यक्ष  मेरे  पास  ऐसी  कोई  इंफारमेशन  नहीं  है  कि
 उस  कक्‍त  के  स्वास्थ्य  मंत्री  ने  क्‍या  कहा  भौर  किस  चौज  का  सेमिनार  आयोजित  किया  गया  और
 उनकी  क्या  सिफारिदों  वह  जानकारी  इस  बकक्‍ल  मेरे  पास  नहीं  जब  हम  मंर्धी  बने  तो

 एनजीओज  का  इमने  सेप्िवार  क्ष्या  ओर  चार-पांच  स्थानों  पर  देश  भर  में  किया  उनकी
 सिफा  रिक्षों  क ेआधार  ot  यह  फंसला  किया  गया  कि  वालेन्टरों  आरमेगा  इजेशम्सਂ  को  फैमिली
 प्लानिंग  के  प्रोग्राम  में  कंसे  इंवाल्व  किया  आप  चाहें  तो  मैं  इढढो  इन्फा  रमेक्लनਂ  क्षापको  दे
 सकता  हूं  ।'''  )

 अहे  शंकर  दिल  कायल  :  आपके  रुक्िदिक  कंक्िड्रैशम  कौ  बात  कही  आप  कब  तक  इस
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 झोसाइटी  को  बनाएंगे  ?  जब  तक  नहीं  बनाते  में

 आरगेनाइजेदन्स  हैं  उतकी  कोई  को-अडिनेट  कमेटी  बनाकर  क्या  उनकी  जिम्मेदारी  सौरेंगे  और

 कुंसिडरेशन  कब  तक  पूरा  होगा  ?

 हो  एम०  एल०  फोतेदार  :  मुझे  खुशी  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  इस  प्रश्न  क़ो  उठाया  है
 ओर  इन्होंने  इस  प्रबार  के  एक  स्वायत्त  संगठन  हेतु  सरकार  द्वारा  की  गई  पहल  का  समर्थन  किया

 मुझे  बहुत  खुशी  हम  समूचे  देश  में  सच्चे  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  को  इसमें  शामिल  करने

 और  उन्हें  जन-मत  तेयार  करने  का  आवध्यक  काय  सौंपने  की  सोच  रहे  ताकि  जनसंल्या

 श्रण  हेतु  राष्ट्रीय  जागति  पैदा  की  जा  मैंने  कहा  है  कि  यह  मामला  सरकार  के  विचाराघीन

 जहां  तक  मंत्रालय  का  संबंध  मंत्रालय  ने  इसकी  स्त्रीकृति  दे  दी  ह ैऔर  इसने  योजना  तेयार
 कर  दी  लेकिन  वित्त  मंत्रालय  में  इस  पर  योजना  आयोग  की  सहमति  की  प्रतीक्षा  हो  रही

 जैसे  ही  मंत्रिमंडल  स्वीकृति  दे  देता  मैं  कह  सकता  सरकार  अन्तिम  निर्णय  ले

 डा०  रामचराड़  डोस  :  मंत्री  महोदय  के  बकतव्य  के  यह  विदित  हुआ  है  कि  एक
 नया  स्वयंसेवी  ढांचा  निर्मित  किया  जाने  वाला  उसके  विशेषकर  आगामी  बजट  वर्ष

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  विभिन्‍न  गेर-सरकारी  संगठनों  पर  एक  बड़ी  राशि  व्यय  करने  का  प्रस्ताव
 किया  है|  यदि  मैं  गलती  पर  नहीं  तो  समाचार  पत्र  में  यह  छपा  है  कि  यह  व्यय  100  करोड़
 रुपए  से  भी  अधिक  है  ।

 अध्यक्ष  महोदथ  :  कृपया  प्रएन  पूछिए  ।

 डा०  रामचम्त्र  मैं  प्रवन  पूछ  रहा  ह  ।  उन  संगठनों  को  100  करोड़  से  मी  अधिक
 राहि  दी

 इस  दृष्टि  से  मेरा  अनपूरक  प्रधन  यह  है  कि  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  काम्मंत्रमों
 को  गेर-सरकारी  हाथों  में  सौंपने  का  यह  परोक्ष  मार्ग  निकाला  गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  और  अधिक  प्रश्न  तो  आपके  प्रदन  का
 हल्का  पड़

 डा०  रामचशा  डोम  :  नई  एक्शन  फॉर  फेमिलो  वेल्फेयर  एण्ड  हैल्थਂ  संस्था
 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिब।र  कल्याण  संस्थान  से  किस  प्रकार  भिन्‍न  होगी  ?  क्‍या  इस  :  ई  संस्था
 को  राष्ट्रीय  स्वस्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  संस्थान  को  स्थान  लेने  को  प्रोत्साहित  किया  जा
 रहा  है  अथवा  कया  यह  संस्था  कुछ  बिल्कुल  नया  करने  जा  रही  है  ?

 (  क्‍या  भारतीय  स्वयसेवी  स्वास्थ्य  संध  अथवा  स्वास्थ्य  कार्यों  में लगी  अर  राष्टोय
 संस्थाएं  इस  नए  तंत्र  को  स्थापना  में  संलिप्त  हैं  ।

 क्‍या  एक  नई  संस्था  की  स्थापमा  करने  की  बजाय  स्वयंसेवी  क्षेत्र  में  विद्यमान
 अमभिकरणों  को  सक्षकंत  करना  उचित  भहीं  होगा  ?

 शो  एम०  एल०  फोलेशार  :  इस  प्रकार  के  संगठन  को  किसी  विश्वस्तरीय  संगठन  द्वारा
 प्रभावित  किए  जाने  का  कोई  प्रइन  ही  पंदा  नहीं  होता  ।  यह  एक

 स्वयंसेवी  आन्दोलन
 एक  ऐसी  स्वायत्त  संस्था  हो  भी

 जो  एक  विशेष  प्रयोजन  हेतु  सच्चे  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  को
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 कार्य  में  शामिल  देश  में  एक  अथवा  दो  ऐसे  स्वयंसेवी  संगठन  लेकिन  वे  देश  के  समी
 भागों  में  नहीं  हम  एक  ऐसा  संगठन  बनाना  चाहते  जो  कि  वास्तव  में  स्वयंसेवी  होगा  और
 जो  कि  सन्नी  राज्यों  का  प्रतिनिधित्व  तथा  उस  समय  मैं  सभा  तथा  जनता  के  साममे  जा  ऊंगा
 इस  देह  में  बास्तविक  स्वयंसेवी  आंदोलन  विकसित  हो  गया

 जहां  तक  धन  का  सम्बन्ध  इस  बार  भी  स्वयंसेवी  संगठनों  अथवा  गर-सरका री  संगठनों
 को  घनराशि  दी  गई  लेकिन  मैं  इसमें  अवस  रवादी  को  समाप्त  करना  चाहता  मैं  एक
 संस्थान  बनाना  चाहता  ताकि  सामाजिक  कार्यकर्ता  ही  इसके  प्रभारी  हो  ओर  बे  स्वयं  यह
 निर्णय  करें  कि  इसके  लिए  राष्ट्रीय  जागृति  कंसे  पंदा  की  जा  सकती  हमें  देश  के  बाहर  से

 दान  देने  वाले  बाहरी  देशो  से  भी  कुछ  धन  राशि  मिलेगी  और  वह  राशि  इसके  लिए  एक  अतिरिक्त
 धनराशि  होगी  ।  वह  बजट  का  एक  भाग  नहीं  होगी  ।  मेरे  विचार  से  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  तेयार
 किया  गया  यह  प्रस्ताव  इस  देकश्ष  के  व्यापक  हित  में  मारत  को  जनता  के  हित  में  होगा  तथा
 वास्तविक  समाजसेवी  संगठनों  के  विकास  के  हित  में  होगा  ।

 थो  अशोक  भानभ्द  राव  वेक्षमुख  :  जसा  कि  फंमिली  प्लानिंग  में  कहा  मैं  आपसे  पूछना
 चाहता  हू  कि  कया  उसमें  यह  डिस्त्र  शन  हुई  कि  जो  परिवार  नियोजन  के  साधन  हैं--कंडो  पिल्‍म
 ओर  मसब्रन्दी  के  अलावा  की  खोज  वेज्ञानिकों  ने  की  इसमें  सुई  के  माध्यम  से  छोटे
 छोटे  कंप्सूल  महिलाओं  की  बाहों  में  चमड़  के  नीचे  दिए  जाते  है  जो  तीन  से  पांच  वर्ष  तक  के  लिए
 परिवार  नियोजन  को  गारंटी  दैते  हैं  लेकिन  बाद  में  महिलाओं  को  तकलीफ  नहीं  होती  तो  क्‍या
 सरकार  के  द्वारा  परिवार  नियोजन  योजना  को  सफल  करेगी  या  उससे  कोई  कानून
 बनाएगी  ?

 भी  एस०  एल०  फोतेवार  :  उन्होंने  सम्बन्धित  प्रश्न  नहीं  पूछा  चूंकि  उनका  प्रहन
 परिवार  नियोजन  पहलू  से  संबंधित  मैं  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हू  ।

 भो  अझोक  आनम्दराब  देशबुश्  :  लेकिन  यह  प्रश्न  तो  बहुत  हो  इंपाट्टट  इसका  जयाब
 देते  हैं  ?

 भी  एम०  एल०  फोतेदार  :  मैं  उत्तर  चिन्ता  मत  कर  |  प्रहन  इससे  सम्बन्धित  नहीं

 हैं  क्योंकि  यह  प्रइन  तो  गेर-सरकारी  स्वयंसेवी  संगठनों  से  सम्बस्धित  है|  परन्खु  चूंकि
 आपने  के  बारे  में  कुछ  कहा  मेरे  विचार  से  कुछ  समय  पहले  मैंने  इसे  वेज्ञानिकों  को

 और  अधिक  अनुसंघान  और  वित्रास  करने  द्वेतु  वापिस  भेज  दिया  ज॑ंसे  ही  समिति  अम्तिम

 सिफारिद्ष  दे  हम  उसे  देश  में  लागू  कर  तब  तक  तो  इसे  लागू  नहीं  किया  जायेगा  ।

 शिशु  भत्यु  वर

 +580.  कुमारों  क्रिडा  तोपनों  :  क्‍या  स्थाल्थ्य  और  परिवार  कश्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  आदिवासी  बहुल  क्षेत्रों
 में  पौष्टिक  भोजन  तथा  बाल  स्वास्थ्य  रक्षा  केन्द्रों  की

 कमी  के  कारण  शिशु  मृत्यु  दर  में  वृद्धि  हुईं

 यदद  जो  क्या  स  रका र  का  बिछार  ऐसे  क्ल्यों  के  देख  माज  के  लिए  आक्यासी

 हुस  सभी  ब्लाकों  को  बाल-विकास  वब्सक्  जोधित  करने  का
 आरेर

 ns
 इस  श्मद  कुल  किलन  जाल-बिकास  ब्लाक  कार्यरत  हैं  ओर  उनसे  कितने  बच्चे

 लाभान्कित  हो  र है  हैं  *

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  डो०  के०  तारावेबी

 :  (6)  से  (1)  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 1-  भारत  के  महारथयक  की  नजुता  स्जीक्षरण  प्रभास  में  कधिसूचित  अधदिकातो-बहुल
 क्षेत्रों  में  शिशु  मृत्यु  दर  के  पृथक  अनुमानों  का  बवधान  महीं  क्थाएप  क्षेश  में  सबग्  रूप  से

 मुत्यु  दर  में  गिरावट  आई  है  जो  कि  1989  में  91  प्रति  हजार  जीवित  जन्मों  से  घट  कर  19%  में

 80  प्रति  हुजार  जीवित  जन्म  हो  गई

 2.  खानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  के  म|हला  और  बाल  विकास  विभाग  द्वारा  1975  से

 एक  स्रमेकित  बाल  बिकास  सेवा  झ्ी०  डोी०  स्कीम  चलाई  जा  रहा  है  जो  केवल
 भ्रामीण  और  आदिवासी  इलाकों  तथा  शहरों  की  गंदी  बस्तियरों  में  व  i991  के  ब्वंत  में  6  वर्ष
 तक  के  139  लगयख  अच्छयों  क ेलाम  के  लिए  कुल  2694  आई०  सी०  डी०  एस  परियोजनाएं  चल

 रही  इसमें  से  713  परियोजनाएं  आदिवासी  अ्लाकों  में  हैं  ओोर  60.30  लाख  बच्चों  को  इन
 परिषोजनाओं  के  अन्तमंत  सेवाएं  प्रदान  की  जा  रहो  हैं  ।

 3.  सरकार  इन  आई०  सी०  डो०  एस०  स्कीमों  को  व्यापक  बनाने  का  प्रयास  कर  सही &  ५
 संसाघवों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  इन्हें  चरणवार  तरोके  से  विस्तार  दिया  जा

 रहा

 4.  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ने  आदिवासो डी  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 केन्द्रों  और  उप-केन्‍्द्रों  की  स्थापना  हेतु  मानदंडों  में  ढील  दो  है  ताकि  इन  क्षेत्रों  मे ंसेवाओं  की  बेहतर
 उपशध्चता  दुनिश्चित  को  था  सके  ।  इस  शिथिजं  मानदण्डों  भें  कन्ध  क्षेत्री  मैं  प्रीति  १७०७0
 संक्ष्या  के  मुकाबले  आदिब।सी  क्षेत्रों  में  प्रति  20,000  जनसंख्या  के  लिए  एक  प्रायमिक

 स्वास्थ्य  केन्द्र  ओर  अन्य  क्षेत्रों  में  5000  जनसंरुया  के  मुकाबले  आ।दिवासी/पहाड़ो  क्षेत्रों  में  9980

 जयहंश्या  के  लिए  एक  उप-केन्द्र  स्थापित  करवे  की  व्यवस्था  है  4

 लध्यक्ष  महोकण  :  यह  एक  बढुत  अच्छा  प्रल्‍्न

 कुमारी  क्रिडा  तोपनी  :  मैं  यह  जानना  चाहूँगी  कि  क्या  सरकार  मे  उन  विशेष

 जोनों  को  पता  लगाया  है  जहां  माताओं  ओर  बच्चे  अधिकतया  पौष्टिक  आहंर  कमी  के

 कारण  विभिभ्म  बीमारियों  के  क्िकार  हेते  और  यदि  तो  सरकार  के  समक्ष  इस  बारे  भै

 कौन-कौन  से  प्रसव  मैं  यह  मी  जानना  ऋहुती:हुंजक  इन  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों

 और  उप-केम्द्रों  के  अति  रिव्त  कया  सरकृहर  चकअते-फ़िस्दे  चि७कित्सा-एअक  टरकब्थ  कराने  पर  भो

 विचार  करेभी  ।



 \8  1944  मौखिक  रु्षर

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याथ  अम्धी  एम०  एल०  :  मैं  गहमत
 हैं  कि  यह  प्रएन  एक  बहुत  अच्छा  और  अति  महत्वपूर्ण  प्रदन  है  ।  मैंने  इसे  बड़ें  संकोच  के

 साथ  इस  अथ्थं  में  स्वीकार  किया  है  कि  यह  प्रध्व  आदिवासी  कल्याण  और  महिला  बच्चा  विकास

 विमाग  सम्बन्धित  शिशु-म॒त्यु  दर  शिष्य  की  स्वास्थ्य  के  पास  परन्तु  यह  विषय

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  से  स्रम्दन्धित  ग्रदि  मानतीय  सदस्य  मुझसे  शिशु  मृत्यु  दर  के
 बारे  में  कुछ  जानना  चाहती  तो  जहां  तक  आदियासी  क्षेत्रों  का  संबध  में  यह  कहना  च।हुंग्ा
 कि  हम  आदिवासियों  अथवा  जातियों  का  कोई  अलग  रिकार्ड  नहीं  रखते  लेकिन  एक  समस्त

 देश  के  रूप  एक  समग्र  राज्य  के  रूप  में  वाधिक  रिकार्ड  रख्या  जाता  मैं  सदह्ष्य  को

 यह  विवषयस  दिला  सकत्रप  हूं  कि  सृत्यु  दर  काफ़ी  हद  तक  गिर  मई  है  और  अधि  हर  जन्मों

 पर  91  से  घटकर  80  हो  गई  है  ।

 श्री  अटल  बिहारो  बालपेयो  :  यह  मामूली  रूप  से  गिरो  न कि  काफ़ी  हद  तक  ।  मेरे

 पास  आंकड़े  हूँ  ।  )

 कुमारी  फ्रिडा  तोपनो  :  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  मविष्य  बिभिन्‍्न  ज्ोब्ों  शिक्षु

 म॒त्यु-दर  के  बारे  में  अलग  से  सूचना  मंगा  कर  अलग  से  रखो  जा  सकती  है  ।  क्‍या  भविष्य

 आदिवासी  क्षेत्रों  के  बारे  में  शिशु  मृत्यु  दर  को  संश्या  जान  पाना  सम्भव  होगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  संमव  होना

 को  एन०  छल०  फ्रोतेहार  :  थो  अटल  बिहारी  वाजपेयी  ने  कहा  है  कि  मुझ्के  हृद
 तक  बढ़ीं  कहना  चाहिए  था  |  मैं  यह  उन्हीं  प२  छोड़ता  हू  कि  क्‍या  यह  हृद  तक  दाथ्द

 होना  चाहिए  अथवा  4  मैं  उष्हे  बता  सकता  हूं  कि  1989  में  छ्षिशु  मुस्छु  दर 9।  थी

 और  1990  में  यह  80  थी  ।  मैं  यह  उन्हीं  पर  छाड़ता  हूं  कि  क्‍या  यह  मृत्यु  दर  हृद  तक

 है  अथवा  मामृली  ।

 अध्यक्ष  बह्लोबय  समझता  हूं  कि  यह  मामूली

 की  हस०  एल०  फोतेदार  :  मैं  दूत  जब्द  को  भाभ  लेता  मामकौय  सदस्य  ने

 आदियासो  क्षेत्रों  के  बारे  में  पूछा  आदिवासी  क्षेत्रों  में  मी  यह  कश  घट  रही  उड़ीसा  के

 आदिवासी  क्षेत्रों  को  देखमाल  करते  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 हों०  परशुराभ  गंभवार  :  अध्यक्ष  मैं  जानना  भाहूंभा  कि
 जिन  हलाकों  में  बाल  विकास

 कार्यक्रम  नहीं  उनके  यहां  बच्चों  का  विकास  महीं  हो  रहा  लेकिन  शन  कर्मचारियों  और

 अधिकारियों  का  क्किय्स  को  रहा  है  ३  उन्हें  जो  भी  घन  मिल  रहा  उसे  वह  अपते  लिए  प्रयोग

 कर  रहे  लेकिन  बच्चों  के  लिए  वह  धन  फ्र्योग  तहीं  जो  मी  सामग्री  जाती  है  बह  उन

 बच्चों  और  माताओं  को  न  देकर  कर्मंचारी-अधिकारी  बीच  में  ही  खा  जाते  सरकार  ने  इसके

 रोकथाम  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  है  ?

 ग्रभाज्ष  अहोदय  :  प्रएव  छाल  समाप्त  झे  नया  है  ।

 अलम>मअमअअम>9»मम»%मीनोमीमालीमिक मनन
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 लिक्षित  उंत्तरं  1992

 ब्रएनों  क ेलिखित  उत्तर

 होक्षणिक  रूप  से  पिछड़  हुए  जिले

 *576.  भरी  परसराम  मारहाअ  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  सम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :  न

 देश  में  शेक्षणिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  जिलो  को  संख्या  कितनो

 सन्‌  2000  ईसवी  तक  सप्री  के  लिए  साक्ष  रता  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कार्ययोजना

 तेयार  की  गई  और

 इस  दिक्या  में  ब्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  मल्जी  अर्न  :  (१)  निरक्षरता  की  दृष्टि  से  269
 जिले  ऐसे  हैं  जिनकी  साक्ष  रता  राष्ट्रीय  औसत  से  कम

 और  सन्‌  2000  ईसवी  तक  सभी  के  लिए  सुनिद्दिचत  करने  हेतु  कार्य
 योजना  में  निम्नलिखित  को  दामिल  किया  गया  है  :

 (1)  भाठवीं  योजना  के  300  लोगों  की  आबादी  पर्वतीय  तथा
 रेगिस्तानी  इलाकों  के  मामले  में  200  की  वाली  क्षमी  बस्तियों  में

 ]  किलोमीटर  की  दूरी  के  मौतर  प्राथमिक  स्कूलों  की  व्यवस्था  14  वर्ष  की

 आयु  तक  के  समी  बच्चों  के  लिए  प्रारस्मिक  शिक्षा  सुलभ  कराना  ।

 (11)  बाठवीं  योजना  के  अम्त  तक  पहली  कक्षा  से  पांचिवों  कक्षा  तथा  पहली  से  आठवों
 कक्षा  पढ़ाई  बीच  में  छोड़कर  जाने  वाले  छात्रों  की  44%,  ओर  60%  वतंमान
 दरों  को  कम  कर  क्रमशः  20%,  भौर  40%  करते  हुए  औपचारिक  तथा
 बारिक  क्षिक्षा  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  प्राथमिक  क्षिक्षा  पूरी  करने  तक  उनकी

 सुलभ  सहमाविता  ।

 (111)  )  प्राइमरी  स्तर  पर  लगभग  सभी  बच्चों  द्वारा  अध्ययन  से  न्यूनतम  स्तरों  की
 प्राप्ति

 (1५)  देश  के  सभी  भागों  में  पूर्ण  साक्षरता  अभियान  15  से  35  आयु  वर्ग  के  सभी

 प्रौढ़निरक्षरों  को  कार्यात्मक  साक्ष  प्रदान

 (५)  पूर्ण  साक्षरता  अम्ियानों  द्वारा  लामान्वित  सभो  क्षेत्रों/जिलों  में  उत्तर-साक्ष रता
 तथा  सतत  छिक्षा  संबंधी  व्यापक  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करना  ।

 (५)  आयोजना-तन्त्र  में  सुधार  लाने  के  लिए  काय्य-नी  तियां  अपनाना  जिनमें  मिम्नसिखित
 झामिल  हैं  :

 (%)  (1)  उच्च  साक्षरता  (11)  पर्ण  साक्षरता  अभियाम  जिले  और

 (111)  अल्प-साक्ष  रता  जिले  के  रूप  में  वर्मीकृत  जिलों  की  स्थान-विशेष  जरूरतों
 पर  आधारित  जिलेबार  और



 18  1914  )  लिखित  उत्तर
 जन  नाना  भा तथा  कार्य-योजना  $578.

 सामुदायिक  सहमागिता  के  माध्यम  से  परिवार  तथा  बच्चावार  कार्य-योजना
 की

 आश्रम  पाठ्झालाएं

 $578.  डा०  विदयानाथम  कंतियो  :  क्‍या  मानव  संसाथम  विफास  भरत्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगेकि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  आश्रम  पाठशालाएं  खोलने  का

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सासव  संसाधन  बिकास  मंत्री  अर्थून  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  विचा  राघीन  नहीं  है  ।

 से  यह  प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 रलने  स्कूल

 *+281.  भी  रासनारायण  बेरवा  :  क्‍या  रेल  सन्‍त्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  रेलवे  सकल  खोलने  हेतु  क्या  मानदण्ड  अपनाए  जाते

 क्‍या  सरकार  का  विचार  रेलवे  कर्मबा  रियों  के  बच्चों  की  संरया  तथा  उनकी

 इयकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  अधिक  रेलवे  सकल  खोलने  कः

 यदि  तो  प्रस्तावित  रेलवे  स्कूलों  का  जोनवार  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  ये  स्कूल

 कहां  खोले  जाएंगे  ;

 क्या  वर्तमान  रेलवे  स्कूलों  का  दर्जा  बढ़ाने  को  भी  कोई  योजना

 (5)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्ल  म्म्त्री  सो०  के०  जाफर  :  शिक्षा  सुविधाओं  को  व्यवस्था  करने  की

 जिस्मेदारो  राज्य  सरकारों/मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  की  रेलों  न ेअपने  सीमित  संसाधनों

 के  मीतर  ओर  केबल  कमंचारी  कल्याण  के  उपाय  के  रूप  में  कुछ  स्कल  खोल  रखे

 जी  रेल  कमंच/रियों  की  आवदयकता  प्रों  की  पूति  के  छिक्षा

 कार्यों  से  सम्बद्ध  अम्य  एजेंसियों  की  समय-समय  पर  सहायता  ली  जा  रही

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 31
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 से  मौजूदा  रेलवे  स्कूलों  को  अपग्रेड  करके  उन्हें  हाई  स्कूल/उच्चतर  माध्यमिक

 स्कूल  का  दर्जा  देने  के  बारे  में  गुण-दोष  के  आधार  पर  विच्ञार  किया  जाता  बशतों  कि  आवर्ती
 और  अनावर्ती  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  घन  दपल्फ़प  हो  ।

 एज

 समो  के  लिए  प्राथमिक  शिक्षा

 *582,  शो  साणजिकराव  होइल्पा  गावीत  :
 '

 श्री  हरपाल  पंवार  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  के  लिए  प्राथमिक  के  संवेघानिक  उद्देध्य  की  प्राप्ति  के  लिए

 क्थ+  सैजोघित  लक्ष्य  निर्धार्ति  किया

 इस  सम्बन्ध  में  गत  तीन  वर्षों  में  क्या  प्रगति  हुई  है  और  यह  निर्धारित  लक्ष्य  की

 छुलभा  में  कितनी  न्यूनाघिक

 वर्ष  स ेकम  तथा  6  से  14  वर्ष  क्री  आयु  वर्ग  के  ऐसे  बच्चों  कौ  वर्तमान
 बार  संख्या  कितनी-कितनी  हैं  जो  स्कूल  नहीं  जाते

 इस  वर्ष  हस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कितने  प्रतिशन  बच्चों  को  शामिल  किए  जाके  की

 संभावना

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  समयबद्ध  कार्क्रम  बनाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विक्तास  सरतो  अर्जुन  :  से  एक  विवस्थ  सभा  पटल
 पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  1986  में  यह  परिकल्पना  की  गई  थो  कि  वर्ष  1990  तक

 लगभग  ]1  वर्ष  की  आयु  वर्ग  के  सभी  बच्चे  प्रर्थामक  दिक्षा  प्राप्त  कर  लेंगे  तथा  1995  तक

 14  वर्ष  की  आयु  वर्ग  के  सगी  बच्चों  को  निःशुल्स॒  तथा  अनिवाद  झिक्ष  ज्रदान  कर  जाएगी  ।

 श्री  जनादन  रैडडी  की  अध्यक्षता  में  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  ढोड्ड  की  नीति  स्रद्लिति  ने  स्थिति  की

 समीक्षा  ब-रने  के  पदचात्‌  यह  सलाह  दी  है  कि  समी  के  लिए  प्राथमिक  शिक्षा  के  लक्ष्यों  को

 संशोधित  करने  को  आवद्यकता  और  इस  छाताब्दी  के  अन्त  तक  14  यब  की  आयु  वर्ग  वाले

 समी  बक्ष्चों  को  नि:शुल्क  तथा  अनिवाय॑  शिक्षा  प्रदान  करने  के  संवंधानिक  दायित्व  कीं  पूर्ति

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  हर  संमव  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।  समिति  की  रिपोर्ट  केन्द्रीय  शिक्षा

 सलकह  पार  बोर्ड  के समक्ष  क्चारार्थ  प्रस्तुत  करने  का  प्रस्ताक

 और  पिछले  तीन  वर्षों  में  कक्षा--]-५  तथा  ४1]-शत  में  कुल  नामांकन

 अनुपात  ‘  मे  आयु  वर्ग  अधिक  आयु  वर्ग  के  बच्च  दाशिल  हैं  ।;  किम्य  भ्रकार
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 988-89  1889-90  1990-91

 कक्षा  1-५

 (6-11  आयु  वर्ग  99.56  99.96  103.03

 कक्षा  ए]-शाता

 (11-14  आयु  वर्ग  56.95  59.15  60.11

 यह  अनुमान  लग!या  गया  है  कि  वर्ष  1991  में  6-14  आयु  वर्ग  के  लगमग  ३,5६  करोड़
 बच्चों  का  नामांकन  नहीं  हुआ

 द्ष  1991-92  के  दौरान  84.65  लाख  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  !

 से  योजना  और  कार्यक्रमों  म ेअधिक  सरी  के  लिए  शिक्षा  /

 सहमागिता  और  उपलब्धि  की  ओर  विशेष  रूप  से  लडकियों  और  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जनजा  तियों  कें  द्रत  किया  गया  निम्नलिखित  उपाय  किए  जा  रहे  है  :

 (1)  300  जनसंख्या  वाली  सन्नी  बस्तियों  में  एक  कि०  मी०  की  दूरी  के  भीतर  प्राथमिक

 स्कूलों  का  प्रावषान  तथा  अपर  प्राइमरी  स्कूलों  को  संख्या  में  तब  तक  वृद्धि  करना

 जब  तक  कि  प्रार्थामक  स्कला  का  अनुपात  1:2  नहीं  हो  जाता  ।

 (11)  ऑपरेशन  ब्लेक  बोर्ड  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  तहत  प्र।थमिक  स्कूलों  में
 मौतिक  सुविधाओं  में  सुधार  लाना  ।

 (111)  शिक्षक-कार्य  कुशलता  में  सुधार  के  लिए  जिला  शिक्षा  णव्र  प्रिक्षण  सस्थानों  की

 स्थापना  ।

 (1५)  पढ़ाई  बीच  में  ही  छोड़ते  प्रे  दिन  के  स्कलों  में  भाग  त  से  पाने  वाली
 कामकाजी  बच्चों  तथा  सकल  रहित  ब  स्तियों  के  बच्चों  के  लिए  अल्पकालिक
 चारिक  शिक्षा  का  प्रावधान  ।

 (५)  स्कूल
 में  बनाए  रखने  तथा  शिक्षण  उपलब्धियों  पर  अधिक  बल  देना  ।

 शिशु  शिक्षा  कार्यक्रमों  के  स्कूल  पूर्व  घटकों  को  सुदृढ़  बनाना  ।

 माश्तोब  मायाओं  में  विष्यवि्धालय  स्तर  को  पुह्तक

 *  ५83.  प्रो०  मालिनो  मट्टाचार्य
 :  तया  मानव  संसाधन  विकास  मत्री  यह  बने  की  क्या

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मारतीय  भाषाओं  में  विश्वविद्यालय  स्तर  की  पुस्तकों  के  प्रकाशन
 संबंधी  योजना  की  समीक्षा  करने  के  लिए  वर्ष  1987  में  एक  समिति  नियुक्त  की

 क्‍या  इसने  अपना  प्रतिवेदन  इस  बौच  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो इस  समिति  की  सिफारिशें  क्या  ६;  और

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 भागव  संसाधन  विकास  संत्री  अर्षुग  :

 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौर  योजना  को  जारी  रखने  का  प्रस्ताव

 विवरण

 मारतीय  भाषाओं  में  विश्वविद्यालय  स्तर  की  पुस्तकों  को  योजना  की  समीक्षा  करने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  स्थापित  समिति  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  संक्षेप  में

 लिखित  हैं  :

 I.  भारतीय  भाषाओं  में  अध्ययन  कर  रहे  छात्रों  के  लिए  नौकरी  के  अवसर  सुनिश्चित  किए
 जाने

 यह  योजना  जारी  रखी  जानी  चाहिए  तथा  केन्द्रीय  सरकार  को  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  अन्त  तक  प्रत्येक  राज्य  को  3  करोड़  रु०  की  औौर  आगे  सहायता  देने  पर
 विचार  करना

 हिन्दी  ग्रंथ  अकादमियों  और  राज्य  पाठ्य  पुस्तक  बोड़ों  को  छिक्षा-माध्यम  को  बदलने
 से  इतर  कार्यकलापों  में  अपने  आपको  लगाने  के  बजाय  केबल  भारतीय  भाषाओं  में

 विद्वविद्यालय  स्तर  की  पुस्तक  तेयार  करने  पर  ही  अपने  संसाधनों  और  शक्ति  को
 संकेन्द्रित  करना

 1५.  वेजश्ञानिक  और  तकनीकों  धाब्दावली  आयोग  को  शिक्षा  के  माध्यम  को  बदलने  के  लिए
 नीति  तैयार  करने  वाले  निकाय  के  रूप  में  कार्य  करना  चाहिए  तथा  इसे  मारतीय

 भाषाओं  में  विश्वविद्यालय  स्तर  के  साहित्य  को  तैयार  करने  से  संबंधित  कार्य  कलापों
 का  निरोक्षण  ओर  समन्वय  करना  चाहिए  ।  इस  आयोग  को  सांविधिक  संगठन

 का  बढ़ा  हुआ  दर्जा  प्रदान  किया  जाना

 भारतीय  भाषाओं  में  पुस्तकें  तैयार  करने  तथा  शब्दावली  के  कार्यक्रमों  के  समन्वय  के
 लिए  दक्षिणी  हिन्दी  पूर्वी  क्षेत्र  तथा  पद्चिचमोी  क्षेत्र  के  वास्ते  चार  आंचलिक

 समन्वय  समितियों  का  गठन  किया  जाना

 Vi.  भारतोय  भाषाओं  में  विश्वविद्यालण  स्तर  की  पुस्तक  तेयार  करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य
 में  केवल  एक  ही  संगठन  होना  चाहिए  जिसे  मानक  प्रकाशन  गृह  के  रूप  में  कार्य  करना

 बिदकविश्वालयों  में  क्षेत्रीय  माषाओं  को  शिक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  लागू  करने  के  लिए

 अनुदान  आयोग  तथा  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  में  अलग  से  एक  सेल

 aT
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 *584.  क्री  थो०  श्लोतियास  प्रसाद  :

 शो  एम०  थो०  अाशेखर  भूति  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मम्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विद्व  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  हाल  ही  में  कुष्ठ  रोग  के  उपचार  हेतु  किसो  नई
 औषधि  का  विकास  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  कुष्ठ  रोगियों  पर  इस  नई  औषधि  का  परीक्षण  करने  को

 अनुमति  प्रदान  कर  दी
 क्या  इस  ओषधि  की  सुरक्षितता  तथा  विषाक्तता  की  जांच  कर  ली  गई  ओर

 यदि  तो  तस्सम्बधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  एम०  एल०  :

 रिफेस्पसित  के  साथ  नई  ओषध  ऑफ्लोक्सासिन  के  मिश्रण  का  विह्व  स्वास्थ्य
 संगठन  द्वारा  कुष्ठ  रोगियों  के  इलाज  में  परीक्षण  के  आधार  पर  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 भारत  सरकार  ने  हाल  ही  में  12  प्रमुख  कुष्ठ  संस्थाओं  में  विश्य  स्वास्थ्य  संगडन  को

 कुष्ठ  रोगियों  के  इलाज  में  रिफेम्पिसिन  के  साथ  ऑफ्लोसासिन  के  मिश्रण  के  प्रयोग  की  सिफारिश
 की

 हां  ।

 (३)  ऑफ्लोक्सासिन  की  निरापदता  ओर  प्रभावकारिता  की  चिकित्सीय  ज|च्र  सबसे  पहले
 जापान  और  यूरोपीय  देशों  में  की  इनमें  3340  रोगियों  को  क्षामिल  किया  इनमें  से

 2498  रोगी  जापानी  अध्ययन  में  और  845  रोगी  यूरोपीय  अध्ययनों  में  शामिल  किए  विभिन्‍न
 प्रजातियों  के  प्राणियों  में  ऑफ्लोक्सासिन  के  अल्पावधि  और  दीर्धावधि  परिणामों  से  पता  चलता  है
 कि  मनुष्य  के  लिए  यह  औषध  बहुत  ही  लाभकारी  यह  मूत्र  मार्ग  के  तीत्र  चिरकारी
 जटिल  वेक्टीरियल  न्युमोनिया  और  इबसनी  मार्ग  संक्रमण  के  सुरक्षित  क्षेत्रों  के
 रोमियों  में  प्रमावकारी  पाई  गई  भारत  में  इस  ओऔषध  को  बेले  जाने  की  स्वीकृति  दिए
 जाने  तक  यह  बहुत  से  विकासशील  देशों  में  बेची  जाने  सगी  थी  '  मारत  में  इस  औषध  के
 केंद्रिक  चिकित्सीय  परीक्षणों  स ेपता  चलता  है  कि  यह  औषध  निरापद  ओर  प्रभावकारी

 रेलबे  स्टेशनों  का  विज्युतोकरण

 +585.  भरी  अम्मा  जोझी  :  !

 भी  महेझ  कमोडिया  :

 क्या  रेल  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  स्टेश्वानों
 के  विद्युतीकरण  हेतु  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए

 ‘
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 क्ज्ज-+  नज्ज  बज  ना

 (a)  ऐसे  रेलवे  स्टेशनों  की  जोनकार  इंस्मार  किखनो  है  जो  ये  मानदण्ड  तो  पूरा  करते  हैं

 परन्तु  उनका  अभी  तक  विद्युतीकरण  नहीं  किया  गया

 1992-93  के  दौरान  किन-किन  स्टेक्षमों  को  किशुतीक  रण  हेतु  चुना  गया  और

 निकट  भविध्य  में  ऐसे  सभी  स्टेश्ननों
 के  क्थितरोकरण  हेतु  भरस्क्यी  करन  से  तेयार  की

 गई  योजना  का  ब्योरा  क्या  है  ?  ;

 रेल  संत्री  सो०  के०  जाफर  :  किसी  स्टेशन  के  विश्वरीकरणश  पर  ठसखे

 विचार  किया  जाता  है  यदि  :

 (i)  बिजली  1  कि०  मी०  की  दूरी  के  मीतर  उपलब्ध

 (ii)
 रात  के  समय  उस  स्टेदन  पर  कम  से  कम  एक  जोड़ी  गाड़ी  ठहरती  हो  ।

 (iii)  संबंधित  राज्य  बिजली  बोडोों  द्वारा  मुनास्िब  दर  पर  बिजली  की  विश्वसनीय

 सप्लाई  उपलब्ध  कराई
 —_—_——

 (a)  रेलवे  ऐसे  स्टेशनों  की  संख्या  जो  विद्युतीकरण  के  लिए
 पात्र  हैं  परन्तु  जिन्हें  अभी  विद्युतीकृत  किया  जाना  है

 मध्य

 ः
 29

 पूव॑  46

 छत्तर  41

 पूर्वोत्तर  17

 पूर्षोस्तर  सो  मा
 ‘

 28

 दक्षिण  20

 दक्षिण  मण्य  34

 दक्षिण  पूर्व  39

 पह्तिचम  24

 जोड़  278

 और  एक  विवरण  अ्रश्ता  पटल  प्र  रख  किया  वया है  ।

 क्‍कय्श्म

 1992-93  के  दौरान  विज्ञतीकण  के  लिए  चुने  गए  स्टेशनों  क ेकाल  इस  ककतर  हैं  :

 श्रध्य  रेले

 1.  केतबली  2.  दूलाबली  3.  खबरने

 4.  जुमापट्टी  5.  कोहदाद  6.  धड़गाँव  यूजर
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 7.  मगदारा

 10.  महादेव  परागमों

 13.  जाजन

 1.  बक्‍्कास

 4.  दयालपुर

 7.  सोनिक

 10.  जोनपुर  कचेहरी

 13.  ईहवरवासपुर

 16.  रामचन्द्र  पुर

 19.  भानीक्षेड़ा

 22.  एन्डिल

 25.  मंथा

 28.  गोबिन्द  मारवाड़

 पूर्वोत्तर  रेलये

 1,  चंदुआना  हाल्ट

 4.  बरहरा  हाल्ट

 7.  ललित  लक्ष्मीपुर

 10.  बेहरवा

 अलीगंज

 8.  मोरास  बुदरूख

 11.  मसनगांव

 14.  भांडई

 17.  लालपुर

 20.  सोंघारोड

 23.  रामपहाढ़ी

 26,  विजयसोटा

 29.  पोलापत्थर

 2.  जलाल  काली  ड्वाल्ट

 5,  सुहर्णा  गृगी  झल्‍्ट

 8.  मालतीपुर  हाल्ट

 11.  हामागर  हाल्ट

 14.  कालीपड़ाड़ी

 2.  बनी

 5.  पिन्डारा  रोड

 8.  पीपरसंद

 11.  जुगौर

 14.  तेल  खजूरी

 17.  बंषरा

 20.  मामन

 23.  चम  रोला

 26.  समोहत

 2.  हाल्ट

 5.  अबापुर  हाल्ट

 8.  शेर  हाल्ट

 11.  क्ुनवांडीह

 लिखित  उतरे

 9.  मो  रदाद  हांड़ा

 12.  बसई

 15.  रूनकता

 18.  बेलाताल

 21.  असोहर

 24.  लिधोरा  छुर्द

 27.  मरवासा  ग्राम

 3,  सिराज  नगर  ह्ाल्ट

 6.  अकाईपुर  हाल्ट

 9.  कंकर  मिर्जा  नगर  हूल्ट

 12.  बहिनपुया  ड्वाल्ट

 15.  सतबाहिनी

 3.  धीरगंज

 6.  बंधुषा  कलां

 9.  सेयद  खानपुर

 12.  रहमत  नगर

 15.  टिकौली  रावतबुर

 18.  माखी

 21.  कुलवा

 24.  कांसपुर  गयोली

 27.  भीमपुरा

 3.  परसौनी  हाढूट

 6.  गढ़पुरा  हाल्ट
 9.  तेजपुरबा

 12.  अलमन
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 वृर्थोशर  सीमा  रंसवे

 1.  पद्याश्रय  2.  सजेरपर  3.  संजय  ग्राम

 4.  होटले  5.  खुमटाई  6.  दिजाओबरा

 7.  सुकृतिपुर

 बलिण  रलथे

 1.  अड्डे रो  2.  सारंगापेड  3.  कल्लादक्का

 4.  कंचनालु  5.  कोर्नाहल्ली  6.  कनीयूरू

 7.  मुदु्डो  8.  नेरलकटूटे  9.  श्रावनूर

 10.  येदमंगला  11.  पोधेरी  12.  चंदेरा

 13.  सुता रडेंटे  14.  सुमसेनहलल्‍ली  15.  कोडिगेहल्लो

 16.  डोब्सपेट  17.  साडाघाट्टा  18.  चन्द्रागिनकोपली

 19.  पटाहल्ली  20.  बिसनाथम

 दलिण  भष्य  रेलवे

 1.  रायनगुडा  हाल्ट  2.  मुदुगुलापल्ली  हाल्ट  3.  कुक्कदम  हाल्ट

 4.  दामनचेर्ला  हाल्ट  5.  दिवितिपल्लो  हाल्ट  6.  हर्लापुर  हाल्ट

 7.  टिकेकरवाडी  8.  गुडिमेट्‌टा  हाल्ट  9.  वार्डर्लापाडु  हाल्ट

 10.  चेरूशुवाडा  हाल्ट  ll.  छिवाडेवुनिश्विकला  हाल्ट  12.  चिन्तापारू  हाल्ट

 इसिण  पूर्थ  रेलदे

 ॥

 1.  कुमरूल  2.  इन्डस  3.  बायचान्डी

 4.  सेहराबाजार  5.  रायनगर  6.  सहसपुर

 7.  लोधमा  8.  पटासाही  9.  कर्रा

 10.  बकसपुर  11.  बालसरिंग  12.  चम्पामरन

 13.  आार्गू  14.  गोलाबाय  15.  मुक्तेष्यर

 16.  धूलखापटना  17.  बालपुर  18.  घायतल्ला

 19.  टाइगर  हिल  0.  गुडरू  21.  डयूस्वासिन

 22.  मनियोक्‌्चवरसी  23.  सेरजाँव  रोड  24.  छिरी

 25.  बोंडापल्ली  26,  गुज्जगोवलड़ा  27.  नरसीपुरम

 28.  रोमपल्ला

 पश्चिम  रेलये

 1.  बिनजाना  2.  भाटीसुडा  3.  डाकच्या
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 4.  जमुनिया  कलां  5.  लेकोडा  6.  शच्छीपुरा

 7.  उंडास-माधोपु  8.  भर्नेठा  9.  केपरोन

 10.  आमली  11.  रणथम्भौर  12.  डुमरिया

 13.  रायका  14.  आदितपरा  15.  विजापाड़ी

 16.  कांखियानेस  17.  चामराज

 उपर्यक्त  169  रेलवे  स्टेशनों  के  विद्यतीकरण  का  काये  1992-93  के  दोरान  पूरा  कर  लिए
 जाने  की  संभावना  इन  स्टेशनों  को  ऊजित  क्या  जाना  संबंधित  राज्य  बिजली  बोडों

 द्वारा  समय  पर  बिद्यत  सेवा  कनेक्शन  दिए  जाने  पर  निर्मर  करेगा  |
 ५

 बिद्युतोकरण  के  लिए  क्षेव  पात्र  109  स्टेशनों  के  विद्युतीकरण  का  कार्यक्रम  आगामी
 बर्षों  में  बनाया  बढतें  कि

 घन  उपलब्ध  हो  और  संबंधित  राज्य  बिजली  बोड्डी  द्वारा  बिच्ुत
 सेवा  कनेक्शन  प्रदान  किए  जाएं  ।

 मसिश  प्रक्षिक्षण  केस

 *586.  कुमारी  उना  मारतो  :  क्‍या  स्वास्प्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देह  में  प्रशिक्षित  तथा  अहूंता-प्राप्त  नर्सों  की  कमी

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  प्रशिक्षित  नर्सों  की  संख्या  बढ़ाने  हेतु  ओर
 अधिक  मसिग  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्री  एम»  एल०  :  से  देक्ष  में

 गहूेंता-प्राप्त  नसों  की  सर्वत्र  कमी  आठवीं  योजना  में  नसिग  शिक्षा  का  प्रसार  करमे  और  उसे

 सुदृढ़  करने  को  उच्च  प्राथमिकता  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 रेलवे  परियोजनाओं  को  लागत  में  बढ़ि

 +587.  शी  शरद  विधे  :
 भी  आर०  सुरेश  रेड्डी  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 उन  रेलवे  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी  लागत  में  चालू  ब्ं  के  दोरान  भारी

 वढ़ि  हुई  है  तथा  वे  निर्धारित  अवधि  में  पूरी  मी  नहीं  हो  पाई

 प्रत्येक  परियोजना  की  लागत  में  हुई  वृद्धि  का  ब्योरा  क्‍या  और

 इन  परियोजनाओं  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 ऐैल  मंत्रो  सो०  के०  जाफर  से  लागत  में  वद्धि  की  राष्षि  का

 पता  तभी  चलता  है  जब  संध्योधित  अनु  मान  स्वीकृत  किए  जाते  केवल  उन्हीं  परियोजनाओं

 को  सूचीवद्  किया  गया  है  जिनके  लिए  संशोधित  अनुमान  1991-92  में  स्वीकृत  किए  भए  थे  ।
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 ज्ज८  न

 20  करोड़  रपये  से  अधिक  की  लागत  वाली  पहले  से  बल  रही  उन  बड़ी  परियोजनाओं  की

 सूची  नीचे  दो  गई  हे  जिनको  लागत  में  वद्धि  के  संशोधित  अनुमान  वर्ष  1991-9
 स्वीकृत  किए  गए  थे

 क्र०  परियोजना  को  नाम  जिसमें  1991-92  में  पूरा  होने  की

 सं०  स्वीकृत  अनुमानित  यथा  संशोधित  संभाक्ति

 की  गई  लाभत  लागठ  तिथि

 1,  भानखुदं-बेलापुर  रेल  1983-84  120  करोड़  (287.11  1992

 लाइन  परियोजना  रुषए  करोड़  रुपए

 2.  भोपाल-शामदा  खंड  1982-83  53.24  102.26  इस  खंड  को

 का  विज्वुतीकरणं  करोड़  क  रोड़  1992  में

 रुपए  रुपए  ऊाज्ति  कर  विया

 गया

 3.  रोहतक-जाखल  1981-82  19.55  58.27

 दोहरं।क  करोड़  करोढ़  1992

 (76  कि०  रुपए  रुपए

 लागत  में  धन  की  तंगी  के  कारण  हुई  मानछुदं-बेलापुर  परियोजना  के
 मामले  विलम्ब  इसलिए  मी  हुआ  क्योंकि  मूमि  पर  से  अतिक्रमण  हटाने  की  समस्याएं  थीं और
 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से  बराबर  लिश्षा-पढ़ी  चलती

 राष्ट्रीय  छात्वृत्तियां

 *588.  श्री  अामंद  रत्न  सोध  :  क्‍या  मानन  शंसाधन  विक्स  संधो  यह  क्ततने  को  कृषा
 करंगे  कि  :

 (%)  क्या  राष्ट्रीय  छात्रवृत्तियों  की  दरों  में  प्रूल्य-सूचकांक  में  समय-समय  पर  होने  वाली

 वृद्धि  के  अनुसार  संशोधन  करते  रहने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 अब  तक  बिमिन्‍न  छात्रवृत्तियों  को  दरों  में  कितनी  बार  संशोधन  किया  गया है  ?

 सागव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्थुन  :
 से  राष्ट्रीय  छात्रवृत्ति  योजना

 के  अन्तगंत  छात्रब॑त्ति  की  दर  को  1974,  1981  और  1988  के  दोरान  तीन  बार  संक्ोघित  किया
 गया  इस  राष्ट्रीय  छात्रवृत्तियों  की  दर  मैं  ओर  संशोधन  करने  का

 कोई  प्रस्ताव

 नहीं  ह

 सातु  तथा  बाल-स्क्प्य  केना

 ०५४०.  औ  सुरेशानन्द  स्वशमी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कश्याथ  मंत्री  यह  बताने  को

 छुपा  करेंगे  कि  :
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 इस  समय  प्रत्येक  राज्य  में  मातु  तथा  बाल  स्वास्थ्य  के  द्रों  की  संख्या  कितनी

 वित्तीय  वर्ष  1992-93  के  दोरात  श्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  छुल  क्रितने  केच्द्र  खोलने  रा
 विधभार

 क्या  इन  केन्द्रो  को  विदेशी  सहायता  उपलब्ध  और

 यदि  छो  तत्सम्बन्धी  ध्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  फूरियार  कल्याण  संत्ी  एम०  एल०  :  से  मातु

 एवं  क्षिशु  स्वास्थ्य  परि्र्या  केन्द्र  नहीं  होते  उपकेन्द्रों  द्वारा  प्रामीण  लोगों  को  मातु
 एवं  श्षिषु  स्वास्थ्य  सेवाएं  प्रदान  की  जाती  देश  में  कार्य  कर  रहे  उपकेन्द्रों  की  राज्यार  संख्या
 संलग्न  विवरण  में  दी  गईं  है  ।

 वर्ष  1992-93  में  कोई  नए  उपकेन्द्र  खोलने  की  मंजूरी  देने  का  प्रस्ताव  नहीं

 क्षेत्र  परियोजनाओं  के  अम्तगंत  उपकेन्द्रों  क ेनिर्माण  के  लिए  विदेशी  सहायता  उफ्लब्ध  है
 जो  कि  परिवार  कल्यदण  केथाएं  प्रदान  करने  के  लिए  आधा  रमृत  ढांचे  को  सुदढ़  करने  के  लिए  15
 राज्डों  के  क्री  जा  रही

 =

 SE  कभस५ ौ्सअकज-+“-प+े

 ऋ०  सं ०  राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  31  1991  को  कायंरत  कुल  संख्या

 1] 2  | पा

 1,  आमन्ध्र  प्रदेक्ष  7894

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  173

 3.  असम  5110

 4.  बिहार  14799

 5.  गोवा  145

 6.  भुजतता  7134

 7.  हरियाणा  2299

 8.  हिमाचल  प्रदेश  1502

 9.  जण्सू-+  करकोत  1460

 10.  कर्माटक  7793

 11.  केरल  5094

 12.  मध्य  प्रदेश  11910

 13.  बहा  राष्ट्र  9364

 14.  मणिपुर  420

 15,  मेघासय  342
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 16.  मिजोरम  220

 17.  नागालेंड  201

 18.  उड़ीसा  5426

 19.  पंजाब  2853

 20.  राजस्थान  8096

 21.  सिक्किम  142

 22.  तमिलनाडु  8681

 23.  त्रिपुरा  496

 24.  उत्तर  प्रदेश  21653

 स्पष्टीकरण  किया  जाना

 25.  पह्चिस  बंगाल  7873

 26.  अष्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  97

 27.  चण्डोगढ़  12

 28.  दादरा  व  नगर  हबेली  34

 29.  दमण  व  द्वीव  30

 30.  दिल्‍ली  42

 31.  सक्षद्वीप  14

 32.  पॉडिबैरी  76

 _  + ऊऑ॒ऑ_<हकननईईईरकजः़

 योग  131385
 _  . फट

 अपदिष्ट  पदा्ों  को  उपयोग  में  लागा

 ०590.  भी  कावस्थ॒र  एम०  आर०  अजनाइंगत  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  संत्री  यह  की
 कृपा  करेंगे  कि  :  बताने

 क्‍या  सरकार  का
 ध्यान

 दिनांक  16  मार्च
 1992

 के  फाइनंस्शनल  एक्सप्रेस  में
 भरिसाइक्लिग  वेस्ट  इन  चाइनाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  भाघार  पर  कोई  योजना  तैयार  करने
 का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्‍या  है  ?
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 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्याय  ओर  कंपनो  का  मंत्रालय  में

 राज्य  संत्रो  रंगराजन  कुमारसंपलम  )  :  हां  |

 और  भारत  के  ग्रामीण  और  शहरो  क्षेत्रों  मे ंस॒जित  कई  प्रकार  के  अपकल्विष्टों
 को  एक  विकेन्द्रित  तरीके  से  उपयोग  में  लाया  जाता  है  ।  लेकिन  चोन  के  माडल  के  अनुरूप
 अपक्षिष्टों  को  उपयोग  में  लाने  के  लिए  कोई  कार्य  योजना  विचाराघधीन  नहीं

 —

 डिसपोजैबवल  सिरंज

 *591.  श्री  चिस्मयानन्द  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सम्त्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सिरिजोंਂ  का  निर्माण  सरकारो  क्षेत्र  में  करने
 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  का  बिच्चार  एड्स  ओर  अन्य  संचारो  रोग  लगने  के  खतरे  को  दूर  करने
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  ओषधालयों  में  सिरिजोंਂ  का  प्रयोग  शुरू
 करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल०  फोतेदार  )  :  से  स्वास्थ्य
 और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  सावंजनिक  क्षेत्र  के  एक  उपक्रम  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  ने
 53.08  करोड़  रुपए  की  मोजूदा  अनुमानित  परियोजना  लागत  पर  6  करोड़  डिस्पोजेबल  सिरिजों
 ओर  10  करोड़  सुदयों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  किया  परियोजना  के  सिए  आवश्यक
 भारी  निवेश  तथा  बाजार  में  उपलब्ध  पारम्परिक  सिरिजों  की  तुलना  में  हिन्दुस्तान  टेलेक्स  लिमिटेड
 के  सिरिजों  की  अपेक्षाकृत  अधिक  प्रत्याशित  यूनिट  लागत  और  सरकार  के  विभिन्‍न  कार्यक्षमों  के
 अन्तगंत  आबद्ध  क्रय  समर्थन  के  अमाव  को  देखते  हुए  हिन्दुस्तान  लेडेक्स  लिमिटेड  का  विचार  है  कि

 प्रस्तावित  परियोजना  व्यावहारिक  नहीं  अस्पतालों  ओर  औषधालयों  पें  डिस्पोजेबल  सिरिणों
 का  प्रचलन  राष्ट्रीय  एड्स  कार्यक्रम  का  अंग  नहीं  यही  एडस  विषाण  ताप-परिबर्ती  है  थोर

 सामाम्य  उबालने  से  नष्ट  हो  जाता  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  ओऔषधालयों  में
 कांच  को  सिरिजें  और  सुश्यां  इस्ते  माल  की  जाती  हैं  ।

 फर्जी  मशधबंदी  आपरक्षन

 6630.  भी  जिलास  मुस्तेमबार  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मम्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  31  1991  के  देनिक  समाचार-पत्र  सहाराਂ
 में  बांदा  में  फर्जी  नराबंदियोंਂ  की  उच्चस्तरीय  जांच  क्षीषंक  से  प्रकाशित  समाच।र  को  ओर  दिलाया

 तो  कया  सरकार  को  देक्ष  के  अन्य  भागों  में  भी  इस  प्रकार  की  खबरें

 ।  रु
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 यदि  ती  तस्संबंधो  तब्यं  क्या  भोरं

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  सुधा  राह॑मक  कर्दर्म  उठाएं  गए

 स्वास्थ्य  मोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवो

 सिद्धाथ  )  जी  हां

 देश  के  अन्य  मागों  में  बड़े  पैमाने  पर  बोगस  नसबंदी  से  सम्बन्धित  ऐसी  कोई  सूचदा
 सरकार  को  नहीं  मिली  है  ।

 यह  प्रषन  नहीं

 राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  आवश्यक  कारंवाई  को  जाए  जिससे

 केन्द्र  सरकार  को  भी  अवगत  कराया  जाए  ।

 भारतीय  चिकित्सा  परिणद  में  अभियलितेओं

 6331.  भी  सुरेत्षीनर्ग्श  स्वाली  :  क्यो  स्वोस्थ्य  और  पेंरियार  कल्योर्थ  मन्‍्त्री  यंह  बताने  को

 कपा  के
 रंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  के  कुछ  अवकाश  प्राप्त  अधिकारियों

 द्वारा  बड़े  पंमाने  पर  कथित  रूप  से  की  गई  अनियभितैंतभों  का

 यदि  तो  सीं०  भी  अईर  की  जांच  जयौजितं  कौ  गैई  और

 उसका  क्‍या  निष्कर्ष  निकला  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 स्थाश्थ्थ  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रासय में  रा्य  संत्रो  छो०  के०  ताराबेकोे
 :  से  केम्द्रीय  जांच  ब्यूरो  न ेभारतीब  आयुक्शिन  परिवद  के  भृतपूंध  सच्षिय

 हास  जरतने  मई  तेघा  कथित  अनियमितताओं  की  क्रॉस  को  केन्द्रीय  जांच  अ्यूरे  के  अनुसार  सैनके

 विरंद्ध  कदाचार  का  आरोप  सहो  पाया  गका  भारतीय  भाधुविज्ञान  परिषद  ऐशी  समुचित
 बाई  करने  के  बारे  में  जांच  कर  रही  जो  कानून  के  उपबंधों  के  अंन्तबगंत  सेवानिकुस
 कारी  कें  बिरुद्ध  को  जा  सकती

 भारतीय  लोहे  निभम  में  ठेका  मजदूरों  के  लिए  कल्याणकारी  उपाय

 6332.  भरी  मुत्युंगय  भायक  :  कया  खाध्ष  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि

 क्‍या  मारतोय  खाद्य  निगम  ठेके  के  मजदूरों  को  विभागीय  कर्मचारियों  की  तरह  ही
 कल्यांणकारी  उंपाये  तथा  अन्य  संभ॑  उर्पलेंब्ध  कराती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 साध  मंत्रालय  के  राश्य  मंत्री  तरुण  :  से  ठेकेदारों  के  साथ

 सिष्पादित  ठेकों  मैं  उपयुक्त  प्रावधानों  को  क्षामिल  कर  मारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  ठेका  श्रमिकों

 के  लिए  न्यूनतम  बेतन  जोर  अन्य  अनुमेय  सुविधाएं  देना  किया  जाता
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 वालटेयर  डिवोशलन  में  स्टेक्षनों  का फिर  से  खोला  जाना

 6333,  झो  क्षियाजो  क्या  रैले  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  पूर्वी  रेलवे  कें  वालटेयर  डिवौजन  के  अन्तगंत  काशौनगर  ५रलकिमिड़ी
 तथा  गंगुवाड़ा  स्टेशनों  को  बन्द  कर  दिया  गया  था  जिससे  लोगों  को  बड़ो  कठिनाई  हो  रही

 यदि  तो  इन्हें  बद  करने  के  बया  का  रण  ओर

 इन  स्टेशनों  को  कब  तक  फिर  से  खोले  जाने  की  संभावना  है  ?

 रैख  मंजालय  में  राज्य  मंत्रो  :  से  काशीनमर

 तथा  गंयूव  डा  ब्लाक  स्टेक्षन  यात्री  यातायात  के  लिए  बंद  नहीं  किए  हैं  बल्कि  उन्हें  परिच्रालनिक

 एवं  वित्तीय  कारणों  से  हाल्ट  स्टेशनों  में  बदला  गया

 कपमीर  को  खास  वस्तुओं  की  तप्लाईँ

 6334.  ओर  जे०  चींबकां  कया  शाह  भरत्री  येह  बताने  की  कैपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कश्मीर  के  लोगों  को  रियायत्री  दामों  पर  आवद्यक  खाल  बस्तुएं  सप्लाई  की
 जाती  ओर

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  ओर  राज्य  सरकार  ने  इस
 संबंध  में  कितनी-कितनी  धनराशि  श्षच  की  है  ?

 साख  भमभालथ  के  रफज्य  मंभी  शरण  भोभोई  )  :  और  सार्वजनिक  वितरण
 अ्रणाली  के  अधीन  उपमोक्‍षताओं  को  गेहूं  और  चावल  को  बिक्री  करते  के  लिए  जम्मू
 और  कश्मीर  सहित  सभी  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को  एक-समान  केन्द्रीय  निर्मम  बूल्मों  पर

 गेहूं  और  चावल  को  बिक्रो  की  जाती  ये  मूल्य  खाद्यान्नों  की  इकनामिक  लागत  से
 कम  होते  अन्तर  राशि  अर्थात्‌  भारत  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  दी  भई

 सहायता  और  जम्मू  और  कंश्मीरे  के  हैंष  मौक्तोओं  हारा  ध्राध्त  किएं  गए  लाभ  की  स्थिति  नीचे  दो

 गई  है  :

 कि  आरा  Se

 वर्ष  राक्षि  (३  रोड़  रुपयों

 1989-90  44.32

 1990-91  42.06

 1991-92  47.76

 )

 शाउम  सरकार  द्वारा  इन  खाद्ान्भों  क ेवितरण  पर  किए  गए  खर्थ भौ  शाख्य  सरकार  हार
 बा  तो  उपभोक्ताओं  से  चश्यूल  किया  साता  है  अथवा  उसे  वह  राजसह्लीयता  के  रूप  में  स्थभं  वहन
 करती  है  ओर  यह  मामला  प्रत्येक  राज्य  सरकार  के  कार्यक्षेत्र  मे ंआता
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 भ्रोन  हाऊस  इफैक्ट

 6335.  भी  सुझील  लग्त्र  वर्मा  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  तटों  को  छूने  वाले  जल  स्तर  हाऊस  इफेक्टਂ  पे  प्रभावित  होते

 यदि  तो  तस्संबंधी  भ्योरा  क्‍या

 कया  हाऊस  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  मौसम  में  आने  वाले  त्वरित

 परिवतंन  के  बारे  में  विदेशी  वेज्ञानिकों  ओर  भारतीय  वेज्ञानिकों  द्वारा  कोई  अध्ययन  किया  गया

 और

 यदि  तो  इसके  निष्कर्ष  क्‍या  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  कम्पनों  कार्य  संत्रालय  में

 राज्य  संत्रो  रंपरालम  :  ओर  वंज्ञानिकों  ने  अनुमान  लगाया  है
 कि  समुद्र  का  स्तर  करीब-करीब  |  भि०मी०  प्रतिवर्ष  की  दर  से  बढ़  रहा  लेकिन  ग्रीन  हाऊम्

 प्रभाव  तथा  भारतीय  तट  पर  जल  के  स्तर  के  बीच  सही  सम्बन्ध  का  पता  नहीं  लग  पाया

 ग्रीन  हाउस  प्रमाव  के  विभिन्‍न  पहलुओं  के  बारे  में  अनेक  अध्ययन  किए

 गए

 निष्कषं  से  पृथ्वी  के  तापमान  में  वृद्धि  के रुख  और  जलवायु  में  सम्माबित  परिवतंन
 का  पता  चला  किस्तु  प्रभावों  की  मात्रा  और  क्षेत्रीय  भिन्‍नता  के  सम्बन्ध  में  असंलुय

 अनिदियतताएं

 मद्ना  बस्य  प्राणो  असयारब्य  के  लिए  सहायता

 6336.  भोभतो  बासवा  राजेहवरो  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मबंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  वल  विभाग  ने  चिक्रमगलू्‌र  और  शिमोगा  जिलों  में  भरद्रा  वन्य  प्राणी

 अभयारण्य  को  विकसित  करने  के  लिए  कोई  मास्टर  प्लान  तंयार  की

 यदि  तो  क्‍या  क्नाटक  सरकार  ने  इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय

 यता  मांगी  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  म्याय  ओर  रूम्पतो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  इंबराअम  :  से  केन्द्रीय  सरकार  कर्नाटक  के  चिकमगलूर
 ओर  शिमोगा  जिलों  में  मद्रा  बम्यजीव  अभयारण्य  के  विकास  के  लिए  कोई  मास्टर  प्लान  का  प्रस्ताव
 प्राप्त  नहीं हुआ

 46



 18  1914  )  लिखित  उत्तर

 समस्तीपुर  में  क्षाथिकाओं  का  कोटा

 6337.  थभो  ललित  उदांब  :  क्‍या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  5609  अप  अवध-असम  एक्सप्रेस  में  समस्तीपुर  स्टेशन  से  तीन  टोयर  शायिका

 का  कोटा  समाप्त  कर  दिया  गया

 (a)  क्‍या  इस  स्टेशन  से  बातानुकलित  कुर्सीयान  के  लिए  भी  कोई  कोटा  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कया  इसे  आरंभ  करने  का  विचार  और

 (&)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  :  ओर  जी

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलबे  के  स्टेशनों  पर  भारी  मांग  के  कारण  दूसरे  दर्ज का  आरक्षण  कोटा
 वापस  ले  लिया  गया  इस  गाड़ी  में  कोई  वातानुक॒ल  कुर्सीयान  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।

 (8)  4-5-92  से  5609  गुवाहाटी-नई  दिल्‍ली  अवध-असम  एक्सप्रेस  के  मुजफ्फरपुर-नई
 दिल्ली  सवारी  डिब्बे  में  समस्तीपुर  स्टेशन  को  दूसरे  दर्जे  की  शायिकाओं  का  कोटा  आबंटित
 किया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  उत्तरी  माग  में  रेलये  स्टेझत

 6338.  भरो  भुजन  जगा  खंडरी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 मत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  नजीबाबाद
 और  रामनगर  रैलवे  स्टेशनों  पर  पृथक-पृथक  रूप  से  वर्ष  खर्च  की  गई  राक्षि  का  ब्यौरा  क्‍या

 है  और  यह  राक्षि  किन-किन  कार्यों  पर  खच  को  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  स्टेशनों  का  आधुनिकीक रण  करने  तथा  इनका  पूर्ण
 विकास  करने  का

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  रेलें  अनुरक्षण/मरम्मत  पर
 आने  वाले  खर्च  का  स्टेझन-वार  ब्यौरा  नहीं  रखती  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  इन  स्टेशनों  पर
 बड़े  निर्माण  कार्य  नहीं  किए  गए

 से  इन  सभी  स्टेक्षनों  पर  संभाले  जाने  वाले  यातायात  के  अनुरूप  पर्याप्त

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई



 लिक्षित्त  रुश्षर  1  1992

 जा  बबबइपाा  रा  अं  जर_ंज  आा5ा5-७७--ााौाभओ

 कैस्ट्रीय  भायुवेंद  एवं  सिद्ध  अनुसंधान  परिषद  को  विसोय  सहायता

 6339.  श्री  दाऊ  वयाल  जोशी  :  क्‍या  स्थास्थ्य  फरियार  कल्याण  भन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  आयुर्वेद  एवं  सिद्ध  अनुसंघान  परिषद  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक

 बर्ष  कितनी  अनुदान  सहायता  दी

 क्या  यह  राष्षि  प्रत्येक  वर्ष  दी  जप्ली  और

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  कत्य  बंधो  ढो०  के०  श्आराबेबो

 एक  विवरण  संलग्न  है  !

 अनुदान  प्रत्येक  वर्ष  विभिन्‍न  किस्तों  में  दिया  जाठा.है  ।

 ल्गगु  वहीं  झेता  ।

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  आयुर्वेद  एवं  सिद्ध
 अनुसंघान  परिषद  को  दिया

 गया  अनुदान  इस  प्रकार

 ब  योजनेत्त  र  योजनागत  संयुक्त  मवन  परिवार  कल्याण

 परिसर  कार्यकम

 aa  योजनेत्त र  योजनागत  85.08  परिवार

 $87.00  86.58  arte

 1989-90  572.45  12.37  75.00  15.65

 राध्यों  हारा  खासाम्तों  का  कोदा  न  उठाना

 6340.  भी  अशोक  आनस्दराब  देशमुल  :

 ही  मदत  लाल  खुराना  :

 सदा  खाछा  अन्तो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  कुछ  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  ने  खाद्य  मिट्टी  कु३

 चोनी  आदि  का  कोटा  नहीं  उठाया  है  जो  उन्हें  सावंजनिक  बितरध  प्रणाली  के  अन्तगंत

 विशरज्  के  लिए  आवंटित  किया  गया

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
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 18  1934  लिखित  उसतरु
 कककनननननननन मनन  न  कनननम  न  कन  न  न  न  नम  नमन  कम  ०५. मम

 सम्पूर्ण  मात्रा  में  आवंटित  सामग्री  न  उठाने  के  क्या  कारण  ओर

 केन्द्र  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 साध  भस्त्रालय  में  राज्य  मस्भी  तर  :  से  भाबटित  किए  गए

 खाद  मिट्टी  के  चीनी  आदि  का  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  द्वारा

 उछठान  करना  एक  निरस्तर  प्रक्रिया  वित्तीय  ध्यवस्था  वितरण  केन्द्रों  तक  वस्तुओं  को

 हुलाई  वंगनों/ट्रकों  की  जेसी  विभिन्‍न  अपेक्षाओ  के  कारण  हमेशा  क्षत-प्रतिक्षत

 उठान  नहीं  किया  जाता  भारतीय  क्षद्य  निगम  और  अन्य  केन्द्रीय  वितरण  एजेन्सियां

 राज्य  सरकारों  ओर  उनको  एजेन्सियो  के  सहयोग  से  राज्यों/उंध  शासित  भ्रदेश्नों  को

 खाद्य  तेलों  ओर  मिट्टी  के  तेल  की  आवंटित  सात्राओं  की  सुपुदंगी  करन  के  लिए  समो  संधव

 कदम  उठाती  |मट्टी  के  तेल  के  आबंटन/ठठान  के  आंकड़े  तुरन्त  उपलब्ध  नही

 लेकिन  बोनी  ओर  खाद्य  तेलों  के
 आवंटन  ओर  उठान  के  ब्योरें  संलग्न  विवरण  |,  1|

 ओर  111  में  दिए  गए  हैं  ।

 1991  से  2992  तक  के  भहोनों  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों

 छाशखित  प्रदेक्षों  के  सम्यन्ध  में  शायंजमिक  वितरण  प्रभास  के  लिए  कैसोय  पूल
 से  चावल  ओर  भैहूं  को  क्षांटत  भोर  उद्धान  को  खाने

 जाला  विधरण

 हजार  मोहरी  टन  मे ं)
 ध्भ्भ्भा  ष्

 थ  —  एय-यिककक०-क-ल

 राज्य|संघ  झासि  ञ  अक्तूय  डॉल
 ७७७४7  ए  छा

 प्रदेक्ष  मांग  आबंटन  उठान  मांग  आबंटन  उठान
 लि  जपपपपनााभाझाझ:;:।भ07क्‍तिजज---नहहततहत

 ।  4  ५]  6  उठान _  3

 आंध्रग्रदेश  चा०  280...  280.0  Se  Se

 गे०  20.0  20.0  4  20.0  20.0  7

 अरुणाचल  भा०  8.0  7.5  6.3  8५0  7.5  6.5

 प्रदेश

 गे०  20.0  0.8  0.3  20.0  0.8  0.5

 असम  चा०  72.0  43.3  39.6...  64.0  40.3  36.6

 गे०  1.0  30.0  0.3  42.0  30७0  0.5

 बिहार  बा०  25.0  42.3  9.9.  25.0  40.3  9.2

 गें०  52.0  47.0  49.2.  42.0  47.0  39.7
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 लिक्षित  उत्तर

 ]  2  3  4  5

 गोबा  बा०  6.0  5.5  4.1  6.0

 3.5  3.5  3.4  3.5

 गुजरात  चा०  35.0  31.0  24.1  40.0

 गे०  100.0  67.0  51.3  100.0

 हरियाणा  चा०  3.0  4.0  3५0  4.0

 गें०  30.0.  30.0  1.1.  45.0

 हिमाचल  बा०  6.5.  7.15  6.1  हक ।
 प्रदेक

 10.0  10.0  7.5  15.0

 जम्मू  ओर  चा०  40.0.  43.5  32.7.  40.0

 कदमीर

 गेन  20...  20.0  8.9...  90.0

 कर्नाटक  चा०  75.0.  56.0  62.6...  75.0

 गे०  50...  40.0  44.0...  50.0

 केरल  था०  160.0  150.0  146.6  160.0

 30.0  30.0  30.1  50.0

 मध्य  प्रदेश  चा०  120.0  34.0  29.9.  120.0

 गे०  130.0  35  38.1  180.0

 चबा०  65.0  53.0  61.8  65.0

 गे०  120.0  121.0  127.5  150.0

 मणिपुर  चा०  9.3.  10.5  4.7  9.3

 3.0  3.0  5.2  3.0

 मेघालय  भथा०  15.0  14.0  10.1  19.0

 गेल  2.5  2.5  2.7  2.5

 मिजोरमस  चा०  7.5  10.0  6.7  10.5

 गे०  1.25  1.25  1.4  1.25

 नागालैंड  चा०  15.0.  13.25  15.0  15.0

 गे०  10.0  6.0  4.7  10.0

 उड़ीसा  चा०  45.0.  40.5  28.2  45.0

 गे०  35.0.  25.0.  25.7  35.0

 53.0

 121.0

 11.5

 14.0

 10.0

 1  -25  2  5

 25.0

 25.0

 29.0

 39.4

 28.2

 28.2

 38.2

 13.4

 13.1

 24.5

 24.5



 18  1914  )

 21.9

 10.2

 37.0

 51.3

 72.5

 0.2

 1.0

 78.6

 18.8

 15.6

 1.1

 33.0

 55.8

 75.8

 0.2

 1.7
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 लिखित  उत्तर  1992

 2  3  4  5  6  7

 दिल्‍ललो  चा०  35.0.  27.0  23.0  35.0  27.0  14.1

 गे०  75.0.  720  76.9  75.0  72.0  49.2

 लक्षद्वीप  चा०  --  --  1.1  जन  --  0.5

 गे०  --  जा  ना  तप  ना  नग०

 पाॉंडिचेरी  चा०  3.0  3.0  0.4  3.0  3.0  0.4

 गे०  0.8.  0.75  नग०  0.8  0.75  नग०

 कुल  चा०  1300.75  1083.25  907.9  1278.35  923.75  इग्य

 जोड़

 गे०  1265.75  847.15  765.9  1395.50  850.05  688.0
 संघ

 शासित

 प्रदेश

 हजार  मीटरी  टन

 1991  1992

 मांग  शाबंटन  उछान  मांज  शायंटन  उठान

 8  9  10  1]  12  33

 आन्भ्र  प्रदेश  चा०  125.0  170.0  155.2  220.0  170.0  145.5

 गे०  20.0  18.0  14.0  20.0  18.0  12.8

 अरुणाचल  चा०  8.0  11.5  6.3  8.0  8.0  6.8

 प्रदेश
 गे०  1.0.  042...  0.4  10.  0.72

 0.4

 असम  जा०  64.0  40.3  34.3  64.0  35.3  38.8

 गे०  42.0  29.0  26.2  42५  25.0  193

 बिहार  25.0  15.0  9.8...  25.0  15.0  10.8

 100.0  42.33.  46.8.  100.0  42.3  51.3

 गोवा  चा०  6.0  5.5  4.3  6.0  4.5  5.5

 गेल  3.5  3.5  3.0  3.5  3.15  2.7



 18  1914  लिखित  उंसरे

 ||  8  9  10  11  12  13

 शुअरात्त  बा०  50.0  28.0.  27.3...  50.0  26.0...  24.5

 शे०  100.0  60.3.  56.3.  100.0  603...  49.6

 हरियाशआा  बा»  4.0  3.0  16 =  4.0  ३.0  1.7

 गे०  45.0  27.0  26.3  45.0  279.  22.5

 हिमाचल  थबा०  7.1  6.5  7.6.  «7.1  6.5  68

 प्रदेश

 गे०  15.0  90  123  15.0  10.0  9.5

 जम्मू  ओर  चा०  40.0  35...  30.0.  40.0  35.0...  22.3
 कदमीर

 20.0  18.0  13.0  20.0  18.0  8.0

 चा०  75.0  45.0.  43.1  75.0  50.0...  48.1

 50.0  36.0  34.9  50.0  ३6.0  3$.॥

 केरल  चा०  160.0  150.0  149.5  160.0  150.0  146.0

 मे०  50.0  27.0.  25.9.  50.0  27.0...  26.6

 मध्य  ब्रदेझ्  चा०  120.0  23.0  23.6  120.0  23.0  16.4

 गे०  180.0  31.5  24.3...  180.0  31.5  315

 महाराष्ट्र  चबा०  75.0  45.0  45.1  75.0  82.0  58.7

 गें०  150.0  108.0  103.2  150.0  1210  114.4

 मचियुर  चा०  9.3  9.5...  10.9  9.3  7.0  9.1

 3.0  2.7  3.9  3.0  2.7  2.3

 मेघालय  चा०  19.0  14.0  11.9  15.0  10.0  14.0

 गे०  2.5  3.75  4.5  2.5  2.25  2.0

 मिजोरमस  चा०  10.5  10.0  6.6  10.5  6.0  8.3

 गे०  1.25  2.13  2.2  1.25  1.25  1.1

 नागालेंड  था०  15.0  1325 =  12.5  15.0  9.25  15.5

 गे०  10.0  6.9  10.9  10.0  6.0  3.0

 उड़ीसा  था०  45.0  25.0...  20.5  3.00  25.0  22.0

 गे०  35.0  22.5  18.7  35.0  22.5  18.1

 पंजाब  चा०  1.5  1.5  0.6  1.5  1.5  0.4

 गे>०  25.0  22.5  15.0  25.0  22.5  19.0



 उत्तर  प्रदेश

 0.5
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 1  8  9  10 11  12  13

 पांडिचरी  चा०  2.0  2.0  0.4  3.0  2.0  0.4

 गे०  0.8  0.67  नग०  0.3  0.67  नग०

 कुल  जोड़  चा०  1288.35  886.9  829.5  1302.85  899.4  785.9

 राज्य|  गे०  1395.5  770.47  71.3  1097.60  783.94

 संघ  शासित

 प्रदेषा

 [|  ०---  चावल

 मे०  न्न्गेहू
 न१०--नगष्य  (50  मीटरी  टन  से  कम )

 1-2-1987  से  जनव  1992  तक  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  के  लेबो
 थोगो  के  कोटे  5९८,  को  तदर्थ  अतिरिक्त  वृद्धि  ओर  त्योहार

 कोटे  को  बताने  बाला  विवरण

 मीटरी  टस
 बन

 क्रम  राज्य/संध  शासित  मासिक  सामान्य  5  प्रतिक्षत  की  तद्थ॑  प्रत्येक  वर्ष  के
 प्रदेश  कोटा  माध्िक  वद्धि  लिए  त्यौहार

 1991  से  1992  कोटा
 तक  अनुमति  दी  गई )

 2  3  4  5

 1.  आंध्र  25281  1264  7614
 2.  अष्डमान  व  निकोबार  247  12  74
 3.  अरुणाचल  प्रदेदा  314  16  94
 4.  असम  9617  481  2896
 5.  बिहार  33459

 1673  10078
 6.  चंडोगढ़  372  19  112
 7.  दादर  तथा  नगर  हवेली  51  3  14
 8.  दिल्ली  8721*  436  2316
 9.  गोजा  500  25  150

 55  -



 लिखित  उत्तर  7  1992

 ||  2  3  4  5

 10.  दमन  24  1
 11.  दीव  15  1  12

 12.  गुजरात  16194  810  4878

 13.  हरियाणा  6386  319  “

 14.  हिमाचल  प्रदेश  2019  101  608
 15,  जम्मू  तथा  कश्मीर  2884  144  868

 16.  कर्नाटक  17769  888  5350

 17.  केरल  11953  598  3600

 18.  लक्षद्वीप  71  4  22
 19.  मध्य  प्रदेश  25031  1252  7536
 20.  महाराष्ट्र  29938  1497  9054

 21.  मणिपुर  694  35  208
 22.  मेघालय  662  33  200
 23.  मिजोरम  261  13  78
 24.  नागालेंड  426  21  128
 25.  छड़ोसा  12393  620  3730
 26.  पांडिचेरी  305*  15.2  64

 27.  कारीकस  73  3.7  18

 28.  माहे  15  9.7  4
 29.  यनम  7  0.4  2

 30.  पंजाब  7945  397  2392

 31.  राजस्थान  16914  846  5092
 32.  सिक्किम  165  8  5

 33.  तमिलनाडु  22547  1127  67%

 34.  त्रिपुरा  1001  50  302
 35.  उत्तर  ब्रदेश  52926  2646  15936

 36.  पद्िचम  बंगाल  25888  1294  7796 ate
 ओड  333068  16654  99950

 —_—_—_———  LT ,एिौ/शाणशणणाका
 +इूसमें  1990  ओर  उसके  बाद  दिल्ली  के  कोटे  में  को  गई  1032  मीटरी  टन  और

 पडिचेरी  के  कोटे  में  की  गई  108  मोटरी  टन  की  वृद्धि  श्वामिल

 लोट  :  लेब  चीनी  के  आवंटन  राज्य  सरकारों/संघ  शासित
 प्रदेशों  से  प्राप्त  मांगों

 के  आधार  पर
 नहीं  किए  जाते  हैं  ।  पूरा  उठान  किया  जाता  है  ।
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 1991-92  1991  से  फरय  1992  में  साथेजतिक
 वितरण  प्रणालो  के  अम्तगंत  आयातित  लाश  तेलों  के  किए

 गए  राज्यवार  विस्तृत  आवंटन  ओर  उठान

 मीटरी टन

 क्रम  राज्य  9।  9।  92  92:

 सं०  आवंटन  उठान  उठान  आवंटन  उठान  आ  बंटन  उठान

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 ह

 कक

 1,  आंध्र  प्रवेश  1500  1500  --  1500  1500  90  1500  विवाद

 2:  अरुणाचलश्न देश  50  >>  —  50  18  50.  50

 3:  भ्रसम  200  --  “  —  200  72  200  108

 4८  बिहार  1500  -  —  3890  1500  200  1500  111

 5.  गोवा  300  300  300  --  300  —  300  100

 6.  गुजरात  1500  1500  --  1607  1500  --  1500  1350

 4.  हरियाणा  600  “  “  600  223  900

 8.  हिमाचल  प्रदेश  500  --  -+-  176  500  37  500  275

 9.  जम्मू  और  कष्मीर  500  —  वन  75  500  283  500  220

 10.  कर्नाटक  1200  995  --  1159  1200  497  1200  1072.

 11.  केरल  1000  1500  1000  1255  —  —  —
 5  न

 12.  मध्य  प्रदेक्ष  1200  —  —  —  1200  --  1200  “-

 13.  महाराष्ट्र  2000  500  --  2256  4000  --  ४2000  --

 14.  मणिपुर  200  -  :  -  200  200  200.  200

 15.  मेघालय  200  --  -  —  200  185  200  12»

 16..  मिक्लो  रम  200.  —  —  —  200  200  200  120

 17.  नागालेंड  200  --  _  -  200  40  200  200

 18.  उड़ीस्म  1000  1000.  --  1000  1000  —  1900  1000

 19.  पंजाब  70  —  —  700  331  700  223

 20.  राजस्थान  300  50  —
 .  75  700  512  1200.

 21.  150  “5  अं  -  150  --  150

 22-  तमिलनाडु  1500  689  5  3  आअआाआानऊआएा  का



 लिखित  उत्तर  7  1992

 2  3.  4  5.6  7  8  9  10

 23.  त्रिपुरा  200  --  —
 -  200  200  220

 24.  उत्तर  प्रदेश
 1500  —  ,.-  191.  .  1500  52  1500  388

 25.  पद्िचम  बंगाल  1500  —  -  500  1500  709  1500:  1000

 26.  अंडमान  ओर  निकोबार  100  100  --  10  100  --  100  100

 द्वीप  समूह

 27.  चंडीगढ़  100  —  —  +  700  --  10  —

 28.  दादर  और  नगर  हवेली  50  50  -  न  50  48  50  —

 29.  दिल्‍ली  1500  --  —  301  1500  --  1500  --

 30.  दमन  50  50  +-  “5  50  50  50  30

 31.  दीब  50  50  “-  न-+  50  50.50  50

 32.  शक्षद्वीप  25  43  --  6  0  —  25  50

 33.  पांडिचरी  200  230  50  --  300  --  250.  220

 जोड़

 ः
 22175  8557  1350  11271  21800  4612  20225.  8723

 शआंध्र  प्रदेश  में  रेल  परियोजनाएं

 6341.  भी  धर्ममिक्षम  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  को  नई  रेलवे  परियोजनाओं  का  निर्माण  करने

 तथा  वर्तेमान  रेल  लाहनों  का  विकास  विस्तार  करने  के  लिए  प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  कया  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  निम्नलिखित  नई  लाइन/|आमान  परिवर्तन  परियोजनाओं
 की  सिफारिश  की  है  :

 (1)  पेद्रापल्ली-करीमनगर-अकनापेट-संगारेड्डी-पाटनचेरू  और  संगारेड्डी-सदाश्चिवपेट
 रोड  नई  बड़ी  लाइन  ।

 (2)  निजामाबाद-रामगुंडम  जगतियाल  और
 (4)

 करोमनगर  नई  बड़ी  लाइन  ।

 (3)  नंदयाल-मेरगुंटला  नई  बड़ी  लाइन  |

 (4)  ग्रुद्र-माचर्ला  विनुकोंडा-कानिगिरी  और  अतमाकुर  नई  बड़ी  लाइन  ।

 (5)  बिकाराबाद-कृष्णा  नई  बड़ी  लाइन  ।
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 (6)  रायचूर-मोचेर्ला  नई  बढ़ी  लाइन  ।

 (7)  निड॒ग्रोलु-निजामपटनम  नई  बड़ी  लाइन  ।

 (8)  तिरूपति-पाकाला  आमान  परिवर्तन  ओर  पाकाला-काटपाड़ि  समानास्तर  बड़ी
 लाइन

 (9)  काकीनाडा-कोटीपाल्ली  नई  बड़ी  लाइन  ।

 (  10)

 (11)  सिकन्दराबाद  से  कुनूल  तक  समानान्तर  बड़ी  लाइन  की  व्यवस्था  ।

 (12)

 उपयुक्त  में  मडबाल  भोर  रायभ्र  (59  कि०  के  बीच  नई  बड़ी  लाइन  के

 लिए  प्रस्ताव  योजना  आयोग  के  पास  मेजा  गया  पेदह्रापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद  नई  बड़ी

 लाइन  के  लिए  प्रस्ताव  योजना  आधोग  के  पास  उतके  अनुमोदन  के  लिए  जा  रहा  तिरूपति

 गुंटूर-गुन्तकल  ओर  सिकन्दराबाद-द्रोणाचइलम  मीटर  लाइमों  में  बदलने  से

 संबंधित  प्रस्ताव  अनुमोदित  कर  दिए  गए  हैं  ओर  इनके  1992-93  के  दोरान  छुरू  किये  जाने  की

 संभावना  है  ।  नई  बड़ी  जो  नडिकुड  को  रेणिगुंटा  (350  कि०  को  जोढ़ती  के

 निर्माण  के  लिए  टोह  इजीनियरी-एवं-यातायात  सर्वेक्षण  अनुमोदित  कर  दिया  गया

 हिन्दूपुर  को  छोड़कर  ऊपर  माग  में  उल्लिखित  अन्य  नई  लाइनों  के  लिए  किए  गए  सर्वेक्षण  से

 पता  चला  है  कि  ये  परियोजनाएं  वित्तीय  दुष्टि  से  अलाभप्रद  संसाधनों  को  तंगी  के

 फिलहाल  रायदूर्ग  से  हिन्दूपुर  तक  के  लिए  सर्वेक्षण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 गूंट्र-द्रोभाचलम  आमान

 हिन्दूपुर-र।यदुर्ग  नई  बड़ी

 रत्मागिरि  में  राजा  क्षिय  के  महल  को  राष्ट्रीय  स्मारक
 के  रूप  में  बदलना

 6342.  ओ  भोबजिस्द राज  लिकास  :  कया  सामथ  संसाक्षन  विकास  भन्‍्तो  यह  बताने  को  कपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  भमद्ठाराष्ट्र  में  राजा  क्िब  के  महल  को  एक  राष्ट्रीय

 स्मारक  के  रूप  में  बदलने  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  को  गयी  है/करने  का

 विचार  किया  है  ?

 शानव  संसाधन  विकास  मरत्री  अर्छत  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भाषा  संस्थाओं  हारा  तेयार  की  गई  परियोजनाएं

 पाण्डेय  :  क्या  मानव  संसाधन  थिकास  मर्जी  यह  बताने  को 6343.  डा०  सलकष्मो  नारायण
 कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  कम्प्यूटर  में  भारतीय  भाषाओं  का  प्रयोग  सम्भव  होने  के  बाद  से  भाषा  संस्थार्ना

 द्वारा  मं कली  ओर  छोटी  परियोजनाएं  तैयार  की  गई

 उन  संस्थाओं  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनमें  माषाविदों  और  भाषाओं  तथा  विज्ञान|
 प्रौद्योगिकी  विषयों  के  कम्प्यूटर  विशेषज्ञों  के  मार्गनिर्देश  के  अन्त्गंत  शोध  कार्य  किया  जा  रहा

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  छोध  पत्रिका  प्रकाशित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाक्षण  चिकास  सरत्री  अर्भन  :  हां  ।

 इलेक्ट्रॉनिक  विमाग  ने  भाश्तीय  भाषाओं  के  लिए  प्रौद्योगिकी  विकास  नामक  एक
 क्रायेक्रम  आरम्म  किया  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भाषा  अध्ययनों  तथा  अनुसंधान  के  लिए

 शूचना  प्रोद्योगिकी  साधना  के  प्रयोग  को  संबंधित  करता  है  तथा  मारतीय  भाषाओं  में  श्रूचना  तंयार
 करने  के  क्षेत्र  में

 अनु०  तथा  वि०  के  प्रयासों  को  सुदृढ़  करता  उन  संस्थाओं  के  जहां
 अनुसंधान  किया  जा  रहा  का  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 नहीं  ।

 प्रष्न  नहीं  उठता  ।

 विधरण

 थे  संस्थाएं  जहां  मावाबिंदों  और  मायाओं  तथा  थल्लानिक  प्रोद्योगिको
 लितयों

 के
 संगणक  विशेषज्ञों  के

 सार्ग  दंत  में  अनुसंधान
 कार्य  किया  जा  रहा  है

 1.  भारतीय  प्रोद्योगिकी  नई  क्लली  |

 2.  केन्द्रीय  मारतीय  माषा  र  ।

 3.  केत्री  य  भाषाएं  दक्कन  कालेज  ,  पुणे  ।

 4.  भारतीय  अनुप्रयुक्त  भाषा  विज्ञान  मुवनेश्वर  ।
 5.  संपूर्णानम्द  संस्कृत

 6.  अलीगढ़  मुस्लिम  अली  गढ़  ।

 7.  भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  ।

 8.  पूना  विश्वविद्यालय  ।

 9.  तमिल  विश्वविद्यालय  ।

 10.  रुड़की  विश्व  विद्यालय  |

 11.  भारतीय  विज्ञान  संस्कपत  ,  अंक्तो

 जवाहर  लाल  ज्ेहरू

 13.  हैदराबाद  विदवविद्यालय  ।
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 14.  केन्द्रीय  तई  दिल्‍ली  ।

 15.  वनस्थली  वनस्थली  ।

 16.  बना  रस  हिंदू  वाराणसी  |

 ]7.  श्री  लाल  बहादुर  ध्षास्त्री  राष्ट्रीय  संस्कृत  नई  दिल्‍ली  ।

 18.  कोचीन  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  कोचीन  ।

 19.  विद्या  भारतीय  प्रतिष्ठान  नई  दिल्ली  ।

 20.  संस्कृत  अनुम्तंघान  मेल  कोट  ।

 21.  केन्द्रीय  इलेक्ट्रॉनिक्स  इंजीनियरी  अनुसंधान  दिल्ली  ।

 काला  ताज  का

 6344.  झो  ज्रमबान  क्षकर  रस्थल  :  कया  भानथ  संसाश्न  विकत्सਂ  मंत्री  यह  बतक्‍नेको  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  क्या  ताज  महल  के  निकट  अर्घ-निर्मित  मवन  काला  ताथ  से  बहुत-सी  बस्तुएं  चुरा
 लो  गई

 (wt)  यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 )  इसके  संरक्षण  तथा  रख-रखाव  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी

 प्रामव  संसाक्षम  विकास  भसत्रो  अर्जुन  :  ताज  आगरा  के  निकट

 काला  ताज  नामक  कोई  स्मारक  नहीं

 प्रइन  नहीं

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 भांड्रियल  प्रोटोकॉल

 6346.  भी  सनत  कुमार  मंडल  :

 झीसतो  बिल  कमारी  भंडारी  :

 डा०  डी०  बेंकटेश्वर  राज  :

 क्या  पर्यावरण  ओर  जन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आारत  ने  मांट्रियल  प्रोटोकाल  पर  हस्ताक्षर  करने  का  निर्भय  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  और

 इस  प्रोटोकाल  से  भारत  को  क्या-क्या  लाभ  प्राप्त  होने  विशेष  रूप  से सी०  एफ०

 स्षी०  परिवतंन  निधि  के  लिए  प्रावधानों  के  सन्दर्भ  उम्मीद  है  ?
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 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  न्‍्याय  और  कम्पनो  कार्य  मन्त्रालय  में

 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  सरकार  ने  लंदन  में  1990  में  मान्द्रियल
 प्रोटोकाल  में  मपनाए  गए  संशोधनों  के  लागू  होने  के  बाद  मान्ट्रियल  प्रोटोकाल  में  भाग  लेने  का

 निर्णय  लिया  है  ।

 1987  के  मान्ट्रियल  प्रोटोकाल  में  ओजोन  को  क्षीण  करने  वाले  कतिपय
 पदार्थों  को  एक  निर्घारित  समय-सोमा  में  समाप्त  करने  की  व्यवस्था  इसमें  इस  प्रयोजन  के

 लिए  अस्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  लेने  की  भी  व्यवस्था  प्रोटोकाल  की  प्रतियां  माननीय  सदस्यों
 अबलोकना रथ  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 भारत  के  प्रोटोकाल  में  शामिल  हो  जाने  पर  भारत  को  संशोधित  प्रोटोक़ाल  के  तहत
 बहुपक्षीय  निधि  से  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  सहित  वित्तीय  और  तकनीकी  सहयोग  उपलब्ध  होगा  ।

 खिलाड़ियों  को  विशीय  सहायया

 6347.  श्री  ओवह्लम  पालिश्नाही  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  अम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन  पुरुष/महिला  खिलाड़ियों  की  दक्षा  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  भया  है  जिन्होंने
 बिगत  समय  में  राज्य  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रतिनिधित्व  किया

 यदि  तो  उनमें  से  कितने  खिलाड़ी  दीन-हीन  अवस्था  में  जीवनयापन  कर  रहे
 और

 विगत  वर्षों  के  इन  खिलाड़ियों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  कया  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 सासव  संसाधन  विकास  सम्त्रालय  कार्य  ओर  खेल  कद  विभाग  तथा  महिला  और
 बाल  विकास  में  राज्य  मरत्रो  समता  नहीं  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  |

 पिछले  वर्षों  के  प्रशंसनोीय  खिलाड़ी  जो  अभावग्रस्त  परिस्थितियों  में  रह  रहे
 खिलाड़ियों  के  लिए  र/ष्ट्रीय  कल्याण  कोष  योजना  के  अन्तगंत  वित्तीय  सहायता  लेने  के  लिए  पत्रत्र

 इस्दिरा  महिला  योजना

 6348.  डा०  सो०  सिलवेरा  :

 कसा रो  पुण्पा  देथो  सिह  :

 क्या  सासव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  सरकार  का  विचार  इन्दिरा  महिला  योजना  के  अम्तगंत  महिलाओं  ओर  बच्चों
 के  विकास  हेतु  समेकित  योजना  शुरू  करने  का

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  योजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  कोई  नोति  बनाई  गयी  ओर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 सामव  संसाथन  विकास  संत्रालय  कार्य  और  खल-कद  थिमाम  शया  महिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  मंत्री  समता  :  हां  |  सरकार  महिला  एवं

 बाल  बिकास  के  लिए  इन्दिरा  महिला  योजना  नामक  एक  समेकित  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  के  लिए
 प्रतिबद्ध  इस  योजना  का  उद्देश्य  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  म'हलाओं  में

 रूकता  की  मई  भावना  पेदा  करना  और  उन्हें  ऐसा  सामथ्यं  प्रदान  करना  है  जिससे  कि  वे  सामाजिक
 परिवतेन  और  पुनर्निर्माण  की  प्रक्रिया  में  सक्रिय  सहभागी  बन  सके  ।

 से  इस  योजना  के  विवरण  और  ज्ञसके  कार्यान्वयन  के  लिए  कार्यनीति  तैयार
 की  जा  रही  मारत  सरकार  ने  विभिन्‍न  मन्त्रालयों  और  विभागों  तथा  राज्य  सरकारों  और  केम्द्र
 शासित  प्रदेश  के  प्रशासनों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  विस्तारपूर्वक  विचार-विमर्श  भी  किया  गया

 बिहार  में  क्षक्षिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  जिले

 6349.  भरी  सेयद  क्षाहाबुद्दीत  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  संज्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बिहार  में  शक्षिक  रूप  में  पिछड़े  ऐसे  कौनसे  जिले  हैं  जिनका  साक्षरता  औसत

 बिहार  की  ओसत  साक्षरता  स्तर  से  नीचे

 क्या  सरकार  ने  देश  के  ऐसे  जिसों  में  साक्षरता  स्तर  को  बढ़ाने  के  लिए  विश्लेष

 धनराशि  दी  और

 यदि  तो  वर्ष  1991-92  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  कुल  कितनी  धनराष्षि  नियत

 की  गई  थी  और  उसमें  बिहार  के  लिए  कितनी  घनराशि  निर्धारित  की  गई  थी  ?

 मामव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जग  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख

 दिया  यया

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  जेसे  ऑपरेशन  ब्लेक  शिक्षक

 औपचारिक  शिक्षा  ओर  प्रौद  शिक्षा  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारों  की  शैक्ष  णिक  विकास  के

 लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  राज्य  सरकारों  को  पिछड़े  हुए  जिलों  पर  ध्यान  देसे

 की  सलाह  दी  गई  है|

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  तहत
 कुल

 आबंटनों  के  साथ-साथ  अलग-अलभ

 राज्यों  के  आबंटनों  को  विभाग  को  बर्ष  1991-9:  की  वाधिक  रिपोर्ट  में  प्रकाशित  किया  गया

 है  ।



 लिखित

 विवरण

 26.20:

 कर्ष  को  जनगजना  के  अनुसार  बिहार  को  ओसत  साक्षरता  कर  26.20

 से  कम  साक्षरता दर  वाले  लिलों को  सुचो
 न  लिन

 राज्य  का  क्रू०  जिले  का  नाम

 स्रोत  :

 सक०

 *  बेगुसराय

 2.  दरभंगा

 3.  गिरिडीह

 4.  गोपालगंज

 5.  हजारीबाग

 6.  कटिहार

 7.  मशुबनो

 8.  मुजफ्फरपुर

 9.  पल्तामू

 प्दियम  रम्पारन

 पूर्वी  चम्पारन

 पुनिया

 सहरसा

 समस्तीपुर

 संथाल  परगना

 सीतामढ़ी

 सिबान

 बेशाली

 जनगणना  ।

 न

 डिहरो  कांच

 साक्षरता  दर

 26.06

 23.94

 24.25

 20.26

 24.86

 22.26

 6350. ot मोभैशा झा: कया पर्यावरण ओर घन wt यह बताने को कृपा

 कि

 25.55

 6350.  आओ  मोभैशा  कया  पर्यावरण  ओर  घन  संज्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 : कया टिहरी बांघ परियोजना को मंजूरी देने में कतिपय छा रखी गई यदि तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्‍या
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 वि

 (१)  कय  तक  कोन-कोन-सी  शत  प्री  की  गई

 क्‍या  सरकार  परियोजना  पर  पुनविचार  कर  रही  और

 (8)  यदि  तो  उसके  कथा  कारण  हैं  !

 संसदोय  कार्य  सम्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्तो  तथा  स्वॉय  ओर  कंपतों  कार्य  भप्थालय  में

 राज्य  मंत्रो  रंगराजन  :  ओर  द्वां  +  1990  में  इस  क्षतं

 पर  मंजुरी  दी  गई  थी  कि  इंजीनियरों  निर्माण  कार्यों  क ेसाथ-साथ  कार्यान्वयन  के  लिए  एक  समयकड्ध
 तरीके  से  अपेक्षित  पर्याव  रणीय  काये  योजनाएं  प्रस्तुत  की  अन्यथा  निर्माण  कार्य  रोक  सका

 आवद्यक  काये  योजनाओं  में  आवाह्‌  क्षेत्र  कमांड  क्षेत्र  पुनर्वास  ब  हत्‌
 संकटापन्न  प्रजातियों  के  पुनर्वास  के  लिए  वनेस्पतिजात  और  श्राणिजात  का

 जल  मुणवत्ता  का  अध्ययन  ओर  इसका  अनुरक्षण्‌  तथा  आपदा  प्रबन्ध  योजना  तंयार  करने  के  लिए
 खतरा  आदि  शामिल  हैं  ।

 से  लगाई  गई  हार्ते  निर्धारित  समय  में  पूरी  नहीं  की  गई  मामला  विद्या  राधीन

 केलीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेथा  के  आवधालयों  में  आपात
 स्थिति  में  रोषियों  का  उपचार

 6351.  भो  बी०  एल०  हर्मा  प्रेम  :  कया  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  भब्चो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  नई  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  औषचकशयों में
 डाक्टरों  द्वारा  आपात  स्थिति  में  रोगियों  के  साथ  लापरबाही  बरतने  के  किन्‍्हीं  मामस्रों का  फ्ता
 चला

 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ढ़ारा  क्या  का  रंवाई  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राय  मंत्री  डी०  के०  तोराईबी
 :  से  1990  से  आपातकालीन  ड्यूटी  डाक्टरों  द्वारा  घर  पर  जाकर

 रोगियों  को  देखने  से  हन्कार  करने  के  बारे  में  2  शिकायतें  प्राप्त  हुई  शिकायतों  की  ज्न॑च  करने
 के  फश्थात्‌  संबंधित  डाक्टरों  को  उपयुक्त  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  स्थिति  से  कुशलतापूर्बक  निबटें
 खीर  उन  सभी  रोगियों  को  घर  पर  जाकर  देखें  जिन्हें  आपातकालीन  उपचार  की  जरूरत

 है  ।

 संप्रहालयों  के  लिए  धत-राशि  का  आवंटन

 6352.  श्री  प्रथीन  डेकर  :

 श्री  थाइल  जान  अग्जलोज  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपां  करेंगे  कि  :
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 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  पुरातत्व  संग्रहालयों  के

 लिए  कितनी  घन-राशि  आबंटित  की

 क्या  सरकार  का  विचार  घनराक्षि  के  आबंटन  में  वृद्धि  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्शम्बन्घी  ब्यौरा  कया

 सानथ  संसाधन  विकास  संत्री  अजुंग  :
 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण

 है क्षधीन  विभिन्‍न  राज्यों  के  पुरातत्व  संग्रहालयों  के  लिए  आबंटित  घनराशि  संलग्न  विवरण  में

 दर्शाई  गई

 ओर  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विवरण

 बर्थ  आायंटन

 क्र०  राज्य  संग्रहालयों  1989-90  1990-91  1991-92
 सं०  सं०

 1.  दिल्‍ली  3  22.65  18.97  20.21

 2.  मध्य  प्रदेश  4  17.84  17.75  20.53

 3.  उत्तर  प्रदेश  ?  12.28  12.81  12.94

 4.  बिहार  3  13.55  14.00  15.09

 5.  छड़ीसा  2  5.20  5.83  6.87
 6.  राजस्थान  ]  3.00  2.44  2.99

 7.  पंजाब  2.50  2.14  2.29

 8.  गोवा  4.18  6.28  4.65

 9.  ग्रुजरात  3.42  2.74  3.98

 10.  आंध्र  प्रदेश  4  23.50  25.68  22.10
 11.  तमिलनाडु  1  7.55  13.41  8.54
 12.  कर्नाटक  6  18.61  19.91  20.23

 13.  केरल  2.77  2.75  3.01

 14.  पदहिचम  बंगाल  1  12.43  14.25  15.29

 रेलवे  स्कूलों  में  व्यायवताधिक  पाठ्यक्म

 6353.  श्रीमती  बसुरणरा  राजे  :  कया  लानव  संसाधन  विकास  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे
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 क्‍या  रैलवे  द्वारा  चलाए  जा  रहे  स्कूलों  में  +2  अवस्था  में  रेलवे  बाणिज्य  पर
 रोजमारोन्मुख  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  शुरू  कर  दिया  गया  है  या  झुरू  करने  का  विचार

 (a)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  तैयार  किए  गए  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या  है;थोर

 ऐसे  स्कूल  कहां-कहां  स्थित  हैं  ?

 __.  वानथ
 संशाक्षम  बिकास  मंसो  अ्ुन  :  (१)  ओर  बं  1991-92 के

 शक्षिक-सत्र  के  दोरान  पांच  स्कलों  में  ---2  स्तर  पर  रेखवे  बाणिज्य  पर  व्यायस
 प्रारम्म  किया  गया

 के  दोरान  चार  ओर  स्कूलों  में  यह  पाठ्यक्रम  करने  का  प्रस्ताव  चयनित

 नौ  स्कूलों  में  से  दो  रेलबे स्कूल  हैं  ।
 ह

 दोनों  रेलवे  स्कूलों  के  स्थान  नीचे  दिए  गए

 1.  उत्त  र-पूर्बी  रेलवे  सीनियर  सेकेण्डरी  गोरखपुर  ।

 2.  रेलवे  जनियर

 अखिल  मारतोय  आयुविशान  संस्थान  आई०  भाई०  एम०  एस०  )  के

 चिकित्सा  तथा  अर्थ  लिकित्सा  कॉमियों  को  श्या्टरों  का  आयंटत

 6354.  भीमतो  गोता  मुखर्जी  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को
 करेंगे  कि  :

 अखिल  भारतोय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  फेकल्टी  डाक्टरों  नर्सों  ब  अस्य

 बर्गों  के  कर्मचारियों  को  आवासीय  क्‍्यार्टरों  का  आबंटन  करने  का  मानदण्ड  क्‍या

 अखिल  मारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  कुल  कितनी  नसे  कार्यरत  हैं  और  उन्हें
 कितने  आवासीय  क्वार्टर  आबंटित  किए  गए

 क्‍या  सरकार  का  इस  वर्ष  नए  क्वार्टरों  का  निमणि  करके  नर्सों  को  आवासीय  क्थार्टरों

 का  आवंटन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कश्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेबी
 :  सभी  संकाय  सदस्यों  और  रेजीडेंट  डाक्टरों

 को  अखिल  मारतीय  आयुविज्ञान
 संस्थान  के  परिसर  में  आबास  का  आबंटन  करने  के  लिए  अनियाय॑  सेवाओं  के  हूप  में  बर्गीकृत  किया

 गया  नर्सों  को  भो  छात्रावास  के  प्रयोजन  के  लिए  और  अखिल  मारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  के

 परिसर  में  सामान्य  पूल  क्वार्टरों  को  कुछ  निर्धारित  संख्या  के  लिए  अनिवायं  सेवाओं  के  हूप  में

 वर्गीकृत  किया  ब्रया  ऑपरेशन  थिएटर  ओर  प्रयोगक्षाला  कामिक  जेसे  अन्य  स्टाफ  को  भी
 अनियार्य  सैवाओं  के  रूप  में  वर्मीकृत  किया  गया  है  और  उनमें  से  अधिकांश  को  परिसर  में  आवास
 दिया  गया  है  |
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 नर्सो  को  कुल  संख्या  1426  है|  इस  संध्या  में  से  364  को  छात्रावास  प्रदान  किया

 गया  है  और  अन्य  142  को  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  सस्थान  के  परिसर  में  बिवाहित
 आवास  दिया  गया

 और  ।0  स्टाफ  नर्मों  और  186  छात्र  नर्खो को  आवास  देने  के  लिए  नर्सों  के
 एक  नए  छात्रावास  का  निर्माण  कार्य  पूरा  होने  वाला  है  और  इसे  निकट  मविष्य  में  अधिकार  में

 ले  लिया  जाएगा  ।  जब  पह  छात्रावास  इस्तेमाल  के  लिए  तंयार  हा  जाएगा  तो  मौजदा  छात्रावास
 पर  छाश्र  नर्सो का  दबाव  कम  हो  जाएगा  क्‍योंकि  वे  अधिकतर  इसमें  स्थानांतरित  हो  जाएंगी  ।

 इसलिए  मौजूदा  छात्रावास  मं  लगभग  100  स्टाफ  नर्सो  के  लिए  अतिरिक्त  आवास  उपलब्ध  हो

 जाएगा  ;  सामान्य  पूल  के  लिए  कुछ  टाईप  और  टाईप  क्वार्टरों  का  निर्माण  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।  इससे  भी  नर्सो  को  लाभ

 बातानकलित  सवारो  डिब्बे

 ४355.  भ्रो  रामनरेश  सिह  :  कथा  रेल  मत्री  थह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  महत्वपूर्ण  शहरों  के  बीच  दिन  के  समय  चलने  वाली  रेलगा  ड्ियों  में

 बातानुकूलित  कूर्सीयान  सवारी  डिब्बे  को  लगाने  का  विचार

 यदद  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  8183/8184  पटना-टाटा  तथा  8625/8626  ना-हटिया  एक्सप्रेस  में

 मुकूलित  चेयर  कार  कोचों  को  लगान  का  कोई  विचार  है  ?

 रेज्  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  दिन  में  चलने  वाली  सभी

 मेल  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  वात  नुकल  कुर्सीयान  लगाने  का  प्रस्ताव  बशतें  उत्पादन  इकाइयों  से

 ऐसे  सवारी  डिब्बे  उपलब्ध  हो  ।

 संतरागाछ्ि-खड़गपुर  सेक्शन  पर  अतिरिक्त  लाइनें

 6356.  भ्री  लश्य  गोपाल  मिश्र  :  रेल  बंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दक्षिण-पूर्व  रेजवे  में  संतरागाछ्ि  से  पांसकुडडा स ेखड़गपुर  ओर  खड़गपुर
 से  मिदनापुर  रेल  मार्गों  पर  अत्यधिक  यातायात  को  ध्यान  में  रसरू

 ते  हुए  इन  मार्गों  पर  अतिरिक्त

 रेल  लाइनें  बिछाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  हा  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  से  संतरागाछी  से  खड़गपुर
 तक  अतिरिक्त  रेल  लाइनो  के  निर्माण  के  |लए  भमी  सर्वेक्षण  किया  गया  आगे  सर्वेक्षण

 के  परिणामों  और  आगामी  वर्षो  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  १र  निर्मर  करेगा  ।  खड़गपुर  से

 मिदनापुर  तक  अतिरिक्त  रेल  लाइनों  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 विकलांगों  के  लिए  विशेष  ओलम्पिक  प्रतियोगिता

 6357.  श्री  प्रतापराब  बी०  मोंसले  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे

 क्‍या  1591  में  अमेरिका  में  विकलांगो  के  लिए  विशेष  ओलंपिक  प्रतियोगिता
 आयोजित  की  गई  थी  ;

 क्‍या  इस  ओलंपिक  में  भारत  के  विकलांग  खिलाड़यों  ने माग  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन्हे  क्या  उपलब्धि  मिली  ?

 मानव  संसाधन  क्किस  मंत्रालय  कार्य  ओर  खेलफव  विमाण  तथा  महिला  ओर  बाल

 विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता  बनजों  )  :  हां  ।

 हां  ।

 19  सदस्यीय  टीम  ने  10.50  लाख  रुपये  की  सरकारी  लागत  पर  ए  थलेटिक्स
 और  बास्केट  बाल  प्रतियोगिताओं  के  भाग  भारती  वशेष  ओलम्पिक  टीम  ने  20

 10  रजत  और  2  कांस्य  पदक  जीते  ।

 मस्तिष्क-मलेरिया  का  जड़ी-बूटो  औषधि  से

 6358.  श्री  रवि  राय  :

 क्री  बोल्लाबुहलो  रामय्था  :

 क्रो  गुरुवास  कासत

 क्या  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  संत्री  यट  बलाने  की  कृपा  करंगे  कि  ,

 क्या  चीन  ने  मस्तिष्क-सलेरिया  का  इलाज  करने  के  लिए  जड्टी-बूटी  औषधि  विकसित

 करली

 यदि  तो  बधों  ७  यौ  गाया  है

 कषा  सरकार  का  विचार  अपने  देक्ष  में  मलेरिया  रोगियों  का  उपचार  करने  हेतु  इस

 ओऔषधि  का  आयात  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍याहे
 ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मत्रालप  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबी
 :  और  हां  की  पारम्परिक  चिह्त्मा  में  कई  शता/ध्दयों  से

 आर्टेमिसिया  हेन्नुया  जड़ी-बूटी  का  ज्वर  और  मलेरिया  के  उपचार  के  रूप  म  उपयोग  किया  गया
 1971  में  चीन  के  वैज्ञानिकों  ने  इस  पोधे  के  पत्तेदार  मांग  से  उस  पदार्थ  को  पृथक्‌  किया  जो

 इसके  विख्यात  चिकित्सीय  क्रिया  के  लिए  उत्तरदायी  है  ।  इस  को  गिष्रौध्चु  कहा  जाता

 इस  मिश्रण  को  चं'न  में  मलेरिया  के  हजारों  जिनमें  पी०  फाल्सीपेरम  की

 संवेदनशील  और  क्लोरोक्विन-प्रतिरावक  प्रजातियां  शामिल  दानों  मे  ही  सफलतापूबंक  उपयोग
 किया  गया  है  ।
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 ओर  यद्यपि  यह  ओऔषध  चीन  के  बाजारों  में  बेची  जाती  है  तथापि  इस  ओषघ  को

 अभी  सुरक्षित  मूल्यांकन  परीक्षण  पास  करना  है  और  भारत  के  ओोषण  नियंत्रण  से  विनियामक

 विषाक्तता  कक्‍्लीएरेस  प्राप्त  करनी

 में  तेजाबथ  को  सात्रा  को  प्रतिहतता गुटक

 6359.  श्री  गया  प्रसाव  कोरो  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कह्याण  मंत्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  में  तेजाब  की  मात्रा  अधिक

 प्रतिष्यतता  में  होती

 क्‍या  इस  गुटका  का  सेवन  करने  वाले  90  प्रतिशत  लोगों  के  मुख  तपेदिक  और

 पीलिया  इत्यादि  जेसी  घातक  बीमारियों  के  शिकार  हो  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार

 है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कह्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवी

 :  से  गुटका  एक  नम्ब्ाक्‌  आधारित  उत्पाद  गुटका  के  उपलब्ध  बांडों  पर

 यह  सांविधिक  घोषणा  अंकित  होती  है  कि  खाना  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  है  ।

 कंसर  के  उपचार  के  लिए  डायनंप्रिक  थेरपी

 6360.  भरी  माग्ये  गोबधंम  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 कया  विश्व  के  कुछ  विकसित  देक्षों  में  केसर  के  इलाज  के  लिए  डायनैमिक

 चेरेपीਂ  का  उपयोग  किया  जाता

 यदि  तो  क्या  भारत  में  भी  इसका  उपयोग  किया  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  का  उपयोग  भारत  में  भी  करने

 का

 स्‍्थास्थ्य  ओर  परिबार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  केः  तारादेबी

 :  से  फोटोडायनेमिक  थिरेपी  कसर  के  इल।ज  का  एक  प्रायोगिक  रूप

 भारत  में  इसका  प्रयोग  नहीं  हो  रहा  है  ।

 10



 18  1914  लिखित  उत्तर
 निजी  ++-+तम्म_____हस्‍हतहन8६न  ॉनलनुञलन0203टरइइिइंजने__#फफफ॒ेऑ

 होमियोपधिक  दवाओं  का  आयात

 6361.  भ्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  वी

 कृपा  करेंगे  कि  :

 मारत  में  होमियोप॑थिक  दबाओं  का  आयात  करने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  निर्धारित
 किया  गया

 क्‍या  इसका  विक्रय  मूल्य  निर्धारित  करने  की  प्रक्रिया  की  घोषणा  कर  दी  गई

 यदि  तो  ये  दवाएं  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्य  पर  उपलब्ध  कराये  के  लिए

 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  मर  परिवार  कल्याण  संत्रालप  में  राज्य  संत्री  डो०  के०  तारादेवो

 सिद्धार्थ  )  :  होमियोप॑थिक  दवाइयों  का  आयात  और  निर्यात  1992-97  द्वारा

 विनियमित  होता  है  जिसके  अधीन  होमियोपेधिक  दवाइयां  और  भोषधें  आसानी  से  आयात  की  जा

 सकती  हैं  ।

 और  होमियोप॑धिक  दवाइयां  श्रौष  मृल्य  नियंत्रण  1987  के  अंनगंत

 नहीं  आती  ।

 गुरु  गोविग्य  लिह  बिललो

 6362.  भी  सदन  लाल  खरानता  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  में  गुरु  गोविन्द  सिह  अस्पताल  की  आधारछशिला  रघ्वी  गयी

 यदि  तो  अस्पताल  के  निर्माण  में  कितनी  प्रगति  हुई  ओऔर

 निर्माण  कार्य  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाये  है  अथवा

 उठाने  का  विचार  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के  तारावेबी

 :  हां  ।

 आर  )  अस्पताल  की  चहारदीवारी  का  निर्माण  पहले  ही  कर  दिया  गया  है  ]

 निर्माण  कार्य  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  का  यथाह्षीघ्र  संबंधित  विभिन्‍न  एजेंसियों

 का  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  लिए  साथ-साथ  कारंवाई  करने  का  विचार

 खाद्य  पदार्थों  में  मोनो  सोडियम  ग्लटोमेट

 6363.  डा०  आर०  महल  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  दक्षिण  आस्ट्रेलिया  और  अन्य  विभिन्न  देशों  में  कए  गए  कार्य  को
 जानकारी  है  जिससे  पता  चला  है  कि  ख'द्य  पदार्थों  में मोनो  सोडियम  ग्लूटोमेट  बच्चों  में  उच्च
 सक्रियता  पैदा  कन्ता

 क्‍या  कई  राष्ट्रो  ने  इसके  प्रयोग  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया

 यदि  तो  उनके  क्‍या  नाम  है  तथा  इस  प्रतिबंध  को  लगाने  क्या  का  रण  हैं  ;

 (5)  क्या  कुछ  कम्पनियां  नूडल्स  में  मोनों  सोडियम  ग्लटोमेट  मिलाती  रहो  हैं  भोर जब
 उन्होंने  इसे  सूपो  म  भी  मिलाना  घुरू  कर  दिया  ये  दोनों  उत्पाद  बच्चों  में  बहुत  प्रिय  और

 (&)  यदि  हर  मसरकार  ने  दस  बा  रे  में  कया  कदम  उठाए  हें

 स्वास्थ्य  और  परिथार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डोी०  के०  तारावैवो

 सिद्धार्थ  )  :  यू०  एस  -  यू०  के०  तथा  डेनमाक  में  खाद्य  पदार्थों तथा
 शिरा  उपयोग  के  जरिए  मोनों  सोडियम  ग्लटोमेट  के  उपभोग  के  प्रमाव  पर  किए

 क्रए  गए  अध्ययनों  के
 आधार  पर  प्रकाशित  कुछेक  |  रपोर्टो  के  अनुसार  ऐसा  कोई  संकेत  नहीं  है  जिससे  यह  पता  चले  कि
 खाद्य  पदार्थों  में  मोनो  सोडियम  र  लूटोमे  ट  होने  से  बच्चों  उनकी  मूख  में  वद्धि  होने  के  सिवाय  कोई
 छच्च  सक्रियता  पंदा  होती  है  ।

 है  और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  यू०  एस०  ए०  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के

 देश  तथा  दरपृर्व  के  कई  विकसित  देश  खाद्य  पदार्थों  में  मोनो  सोडियम  ग्लटोमेट  के  प्रयोग  की

 और  खाद्य  पदार्थों  में  एक  प्रतिशत  तक  मोनों  सोडियम  ग्लटोमेट  का  इस्तेमाल
 करने  की  अनुमति  है  जिसका  लेबल  पर  उल्लेख  होना  12  महीने  से  कम  आथु  के  शिशुओं
 के  इस्तेमाल  हेतु  खाद्य  पदार्थों

 में
 मोनों  सोडियम  ग्लूटोमेट  का  इस्तेमाल  करने  की  अबुमति  नहीं

 अा+  ञ्य

 उपलब्ध  सूचना  के  अनसार  मंससं  नेस्ले  इंडिया  लि०  सूपों  उनके  लेबल  पर  उल्लेख
 करते  निर्धारित  सी  मा  में  मोनो  सोडियम  ग्लूटोमेट  मिला  रहे  हैं  ;

 परन्तु  नडल्स  में  नहीं  मिला

 रहे  नूबलों  तथा  सूपों
 में  मोनो  सोडियम  ग्लूटोमेट  का  इस्तेमाल  करने  वाली  अन्य  कम्पनियों  के

 बारे  में  कोई  विछ्िष्ट  सूचना  इस  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  नहीं

 देहरावुन  में  बलपवक  क्‍रक्‍्लंदो  के  सामले

 6364.  भ्री  गुरुदास  कामत  .
 क०  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  शभंत्री यह  बताने  कीਂ  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बष  1991-92  के  दोरान  देहरादून  में  महिलाओं  की
 बलपू्वक  नलबंदी  करने  के

 कितने  मामलों  का  पता  चला  है

 इसके  क्‍या  कारण  और

 दोषा  अ'धकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कारंधाई  की  गई

 स्थास्थण  ओर  परि्चिार  कहयाण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवो

 :  सूचना  एकत  की  जा  रहो  है  और  समापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 कमोशन  पर  क्वाम  करने  वाले  थरों  का  सेवा  दर्खा

 6365  श्री  अम्बारासु  हरा  :  क्‍या  रह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  खान-पान  विभाग  में  कमीक्षन  पर  काम  करने  वाले  बरों  को

 मोगी  बेरों  का  दर्जा  देने  और  उन्हें  इस  सबंध  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  निर्णय  के  दृष्टि
 गत  वाधिक  वेतन-वु  बोनस  तथा  अवकाश-यात्रा  रियायत  भत्ता  इत्यादि  जेसे  लाभ  देने  का  निर्णय

 लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  कमीशन  पर  काम  करने

 वाले  बरे  मियमित  रेलवे  कर्मचारी  नहीं  अतः  वे  वाधिक  वेतन  बोनस  आदि  जेसे  लाभों  के

 पात्र  नहीं  हैं  ।  कमीशन  पर  काम  करने  वाले  कुछ  बे  रों  को  उच्चतम  न्यायालय  के  अंतरिम

 आदेशों  के  अनुमार  वेतन  का  भुगतान  किया
 जा  रहा

 समेकित  बाल  विकास  योजना

 6366.  श्री  साईमन  मराडो  :  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे

 क्या  उत्तर  बिहार  और  उड़ीसा  में  समेकित  बाल  विकाम  कार्यक्रम  के

 लामा्थियों  को  लम्बे  समय  से  नियमित  रूप
 से  उचित  आहार  नहीं  मिल  रहा

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  समैकित  बाल  विकास  कायंक्रम  के  पोषक

 आहार  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  कितनी  -|  कतनी  सहायता  दी  गई

 क्‍या  दस  योजना  के  अन्तगत  लामभाधियों  को  पूरा  लाभ  नहीं  मिल  रहा  है  जिसके

 परिणामस्वरूप  इस  विभाग  के  अधिकारियों  में  लान  फीताजशाही  व्याप्त  ओर

 (s)  यदि  तो  इन  विभागीय  अनियमितताओं  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गये

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  ओर  लखेल-कवद  विभाग  तथा  महिला  ओर  बाल

 विकास  विमाग )  में  राज्य  मंत्री  समता  :  ओर  समेकित  बाल  विकास

 सेवा  सी०  डी०  योजना  के  अन्तगंत  पोषाहा र
 प्रदान  करने  में  किसी  किस्म  को  कमी

 के  बारे  में  किसी  भी  राज्य  और  केन्द्र  शासित  प्रदेश  म ेफिलहाल  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 दिल्‍ली  और  उन्तर  प्रदेश  की  आंगनवाडिया  में  उपयुक्त  पोषाहार  की  अनियमित  सप्लाई  के  बारे  में

 1991  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  दिल्‍ली  में  कुछ  सप्लाई  ठके  भी  रहू  कर  दिए  गये
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 थे  और  आंगनवाड़ियों  मे  पोषाह।र  की  उपयुक्त  सप्लाई  बहाल  करने  के  लिए  शीघ्र  सुधारात्मक
 कारंवाई  की  गई  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  मामले  की  उच्च  स्तरीय  जांच  दिल्ली  प्रशासन  भी  सतर्कता

 जांच  करवा  रहा  है  ताकि  जिम्मेदारी  निश्चित  की  जा  सके  ।  मामला  न्यायालय  में  बनिर्णोत  पड़े

 रहने  और  कुछ  प्रशासनिक  कठिन|इयों  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  में  पोषाह्ा  र  की  सप्लाई  में  व्यववान

 भाया  था  ।  राज्य  सरकार  स,तुरत  सुधा  रात्मक  उपाय  किए  जाने  हेतु  कहा  गया

 31  1991  को  स्थिति  के  भनुसार  दिल्ली  में  4,  उत्तर  प्रदेश  में  62,  बिहार  में  14
 ओर  उड़ीसा  में  ।0  परियोजनाओं  सहित  256  परियोजनाओं  में  पोषाहार  की  सप्लाई  में  ब्यवधान

 प्राप्त  सहायता  के  मारत  सरकार  गेहूं  आधारित  पोषाहार  योजता  के  माध्यम  से  भी

 सहायता  देती  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  लाभ  प्राप्तकर्ताओं  को  पोषाहार  प्रदान  करने

 कैयार  में  वषंवार  ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  अन्तगंत  लाम  प्राप्तकर्ताओं  को

 सभी  लाभ  प्राप्त  हो  रहे  इन  लामों  में  पूरक  शोग  स्वास्थ्य  संदर्म

 पोषाहार  और  स्वास्थ्य  ओर  र  कल  शिक्षा  की  सामूहिक  सेवाए  शामिल  विशेष

 पोषाहार  कार्यक्रम  के  भारत  सरकार  ने  2।  1991  से  यूनिट  लागत  में

 बुसार  संशोधन  किया  है  :

 आस  ऑन
 पुरानी  दरें  संशोधित  दरें

 1.  बच्चे  (6  महीने  से  72  65  पैसे  प्रति  95  पैसे  प्रति

 बच्चा  |प्रतिदिन  बच्चा  दिन

 2.  गंभीर  रूप  से  कुपोषित  वच्चचे  115  पैसे  प्रति  135  पंसे  प्रति
 (6  महीने  से  72  बच्चा/प्रति  दिन  बच्चा/प्रति  दिन

 3.  गर्भवती  महिलाएं  और  95  पैसे  प्रति  लाम  115  पैसे  प्रति

 छिशुवती  माताएं  प्राप्तकर्ता  प्रति  दिन  लाभ  प्राप्तक्र्ता
 प्रतिदिन

 A  —
 मारत  मासिक  और  तिमाही  आधार  पर  कम्प्यूटरीक्ृत  प्रबन्ध  सूचना  प्रणाली  के

 जरिए  इस  कार्यक्रम  का  प्रवोधन  कर  रही  इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  प्रमारी

 उत्त  रदायी  राज्य  मरफरों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेषा  के  प्रशासनों  क ेसाथ  नियमित  रूप  से  परामर्श
 किया  जाता  है  ।

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  मंबंघ  में  प्राप्त  शिफ्रायतों  पर
 शीघ्र  सुधारात्यक  का  रंवाई  के  लिए  इस  मुहं  को  राज्य  सरकारों  के  साथ  उठाया  जाता  इसके
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 संवाओं  की  गुणवता  में  सुघार  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  सरकार  के  विभिन्न  सबद्ध

 मंत्र!लयो  क ेसाथ  यह  मुद्दा  उठाया  है  कि  महिलाओं  और  बच्चों  के  लिए  बनाए  गए
 विभिन्‍न  कायंक्रमों  की  सेवाओं  को  प्रामीण  स्तर  पर  आंगनवाड़ियों  में  ही  संकेन्द्रित  किया

 सरकार  के  विमिन्‍्न  मंत्रालयों  और  |विमागों  को  उपयुक्त  निर्देश  जारी किए
 सरकार  यह  मामला  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  साथ  उठा  रही

 विवरण

 भन्तर्राष्ट्रीय  भोर  द्विपक्षीय  एजेंसियों  द्वारा  ओर  गेहू  आधारित  पोषाहार  कायंक्रम  के

 मन्‍्तगंत  विभिन्‍न  राज्यों  शासित  प्रदेशों  में  समेकित  बाल  विकास  मेवा  लाम  प्राप्तकर्ताओं  को

 दी  जा  रही  सहायता  दश्श  1

 क्र०  सं०  राज्य,कैन्द्र  शासित  प्रदेश  का  नाम  कुल  लाम  प्राप्तकर्ता
 लाभों  में  )

 1  2  3

 1.  आन्‍ध्र  प्रदेश  12.73

 2  मसम  ३.49

 उ  अरुणाचल  प्रदेश  न

 4.  बिहार  9.18

 5  गोमा  0.02

 6  गुजरात  10.52

 हरियाणा  0.77

 8.  प्रदेश  0.33

 9  जम्मू  और  कष्मीर  —

 10.  कर्नाटक  10.67

 11.  केरल  6.82

 12.  मध्य  प्रदेश  13.87

 13.  महा  राष्ट्र  16.35

 14.  मणिपुर
 ना

 15.  मेघालय  0.03

 16.  मिजोरम  --

 17.  नागालंण्ड

 7$
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 1  2  3

 18.  उद्ीमा  17.00

 19.  पंजाब
 या

 20.  राजस्थान  7.92

 21.  सिविकम  जज

 22.  तमिलनाडु  1.79

 23.  त्रिपुरा
 न

 24.  उत्तर  प्रदेश  15.62

 25.  वेस्ट  बंगाल  13.07

 26.  भार०  के०  मिशन  0.10

 27.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वोप  समूह  0.18

 28...  चण्डीगढ़  णण

 29.  दाटर  ओर  नागर  हवेली  0.04

 30.  दिल्ली

 31.  दमन  और  द्वीप  0.03

 32.  लक्ष्यद्वीप  _

 33.  पाण्डेचेरी  0.44

 कुल  149.97

 प्रामोण  शिक्षा  पर  बल

 6367.  श्री  हारका  नाथ  वास  :
 थ्रो  गोंपोनाथ  गजपति  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  देछ्ष  में  ग्रामीण  और  शहरी  शिक्षा  के  बीच  विसंगतियों  की  जानकारी

 )  यदि  तो  क्या  का  विचार  ग्रामीण  शिक्षा  पर  विशेष  बल  देने  का  है  ताकि

 इसे  व्यवसायिक  ओर  रोजगारोन्मुख  बनाया  जा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  से  राष्ट्रीय  शिक्षा

 1986  और  इसके  अनुसरण  मे  प्रारंम  किए  गए  कार्यक्रमों  में  शैक्षिक  अवसरों  को
 समान  प्रारंभिक  शिक्षा  को  सवंसुलम  प्रौढ  शिक्षा  और  शिक्षा  के  व्यावसायीकरण
 पर  अत्यांघक  बल  दया  गया  आपरेशन  ब्लेक  अनौपचारिक  ग्रामीण  कायं  साधक
 साक्षरता  विशेष  साक्षरता  छिक्षा  का  सामुदायिक
 टेक्नीक  और  स्वरोजगार  के  लिए  ग्रामीण  युवकों  को  प्रशिक्षण  देने  जैसे  कार्यक्रमों  के  लाभग्राही

 मुख्य  रूप  से  ग्रामीण

 प्रइन  नहीं

 महाराष्ट्र  में  जुदपी  कंगल

 6368.  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :

 श्री  रामसन्द्र  घंगारे  :

 क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  में
 जुदपी  जंगल  जो  राजस्व  विमाग

 के
 नियंत्रण  में  वन

 1980  के  दायरे  से  बाहः  निकालने  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया  गया

 और
 + यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 संसवोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  कम्पनो  कार्य  मत्रालय  में  राज्य

 मत्रो  रंगराजन  :  ओर
 यह

 निर्णय  लिथा  गया  है  कि  महाराष्ट्र
 के  राजस्व  रिकार्डों  मे  जगलਂ  के  रूप  में  दिखाई  गई  भूमि  वन  अधिनियम

 1980  के  तहत  बन  मूमि
 मानी  जाती  राज्य  सरकार  इस  प्रकार  की  भूमि  को  बेंक

 के  अन्तगंत  ले  लेगी  और  इसका  उपयोग  तत्कालीन  विदर्म  क्षेत्र  के  ब्व॒  भर्थात्‌

 गढ़चि  वर्घा  तथा  मंडारा  से  प्राप्त  होने  व  ली  वन  भूमि  के  वनेतर  प्रयोजनों  के

 इस्तेमाल से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  के  बारे  में  प्रतिपुरक  वनरोपण  के  लिए  करेगी  ।

 आन्भ्र  प्रदेश  रें  केन्द्रीय  विद्यालय

 6369.  श्री  अनन्त  वेंकट  रेढडो  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  वर्ष  1991-92  के  दौरान  आन्ध्र  प्रदेश्न  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने

 का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उक्त  स्कूल  के  प्रस्तावित  स्थान  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  ब्या
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 तन  जनम«म-म«म»»>क+-न नमन  कम  मन»  नी  ता  तन  लात  -

 क्या  इस  प्रस्ताव  में  ऐसे  विद्यालय  को  खोलने  सबंधी  सभी  पूर्व  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करने  की  बात  निहित

 यदि  तो  क्रिन-किन  स्थानों  के  लिए  किनने  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दी  गई  और

 इस  बारे  में  देरी  के  क्या  ब।रण हैं  ?

 मामव  संसाधन  बिकास  भन्रो  अजम  :  से  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन
 को  निम्नलिखित  स्थानों  पर  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  प्रस्ताव  मिले

 (1)  तेल  एवं  प्राकृतिक  गंस  आयोग  एन०  जी०  सं  रजामुंद्री  ।

 (2)  रेलबे

 (3)  ए०  ओ०  मी  ०  तिर्मुलगरी

 (4)  एस ०  के०  अनन्तपुर  ।

 कन्द्रीय  विद्यालयों  को  खोले  जाने  के  लिए  पहले  दो  प्रस्ताव  पूबपिक्षाओं  को  संतुष्ट  करते

 और  )  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  एन०  जी०  सी०  ),  रजामुंद्री  में

 बे  1991-92  के  दोरान  पहले  ही  केन्द्रीय  विद्यालय  संस्वीकृत  किया  जा  चुका  है  । जब  तक  आाठबवों

 योजना  अवधि  के  लिए  अनुमोदित  स्कीम  का  भावी  विस्तार  नहीं  हो  तब  तक  केन्द्रीय

 गूटी  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 सांस्कृतिक  सगठनों  को  सहायता

 6310.  मोहम्मद  अलो  अध्रफ  फातसो  :

 श्रो  काशोर।म  राणा

 भरो  राजेन्द्र  कुमार  दार्मा  :

 क्या  सामव  संसाधन  विकास  स्त्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  सांस्कृतिक  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता

 देने  के  लिए  निधि  यों  का  प्रावधान  किया  गौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  अल्लून  :  हां  ।

 सांस्कृतिक  संगठनों  को  निधियों  का  राज्यवार  विशेष  आवंटन  करने  का  कोई

 प्रावधान  नहीं  है  |  संस्कृति  जो  विभिन्‍न  योजनाएं  चलाता  उनके  अधीन  वह

 विभिन्‍न  सांस्कृतिक  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता
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 खाद्याननों  का आयात

 6371,  भ्री  उपेस्द्र  नाथ  वर्मा  :  कया  खाद्य  भन्‍त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेगे

 वर्ष  ।  और  1993-94  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  दालें  आयात  करने  का
 विचार  है  ओर  इस  पर  रुपए  में  किःनी  घनराशि  खर्च  होने  की  संभावना

 क्‍या  आयातित  मदों  पर  मूल्यों  के
 अलावा  कोई  कमीशन  मी  दिया  जाता

 मौर

 यदि  तो  दालों  के  आयात  पर  कमीशन  दिया  जाता  है  ?

 साध  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्रो  तरुण  :  खुले  सामान्य  लाइसेंस
 जी०  के  अधीन  दालों  का  मुक्त  आयात  करने  की  इजाजत  1992-93  गौर

 1993-94  के  दौरान  दालों  का  आयात  करने  की  संभावित  मात्रा  और  उस  पर  होने  वाले  संमावित sit  03॥

 व्यय  के  बारे  में  बताना  सम्मव  नहीं  2  ।

 महिला  एथं  शिशु  विकास  के  बारे  में  सम्मेलन

 6372.  श्री  श्रवण  कमार  पटेल  :  क्या  सावब  संसाधन  विकास  मनस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  22-23  199]  को  नई  दिल्‍लों  में  महिला  एवं  शिक्षु  विकाम  के  केन्द्रीय
 मौर  राज्य  प्रमारी  अधिकारियों  का  सम्मेलन  हुआ  था  ;

 यदि  तो  उसमें  किन-किन  मुद्दों  पर  चर्चा  की  और

 इस  सम्मेलन  में  क्या  निणणंय  लिए  गए  और  इन  पर  क्‍या  कायंवाही  की  गईया  की

 जा  रही  है  ?

 सानव  संलाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  ओर  खैल  कद  विमाग  तथा  महिला  भोरबाल
 बिकास  में  राज्य  संत्रो  ममता  महिला  एवं  बाल

 विकास  के  ध्रमारी  राज्य  सचिवों  ओर  निरदेशकों  की  एक  बेठक  22  199]  को  नई  दिल्‍ली
 में  बायोजित  की  गई  |  कैरद्रीय  मन्त्रालया/विमागों  और  अन्य  सम्बन्धित  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  ने
 भी  बेठक  में  भाग  लिया  ।

 और  बंठक  में  जिन  प्वाइंट्स/मुह्ों  पर  विचार-विमर्श  किया  वे  संलग्न
 विवरण  में  दिए  गए  मुख्य  सिफारिशों  में  महिला  एवं  बाल  विकास  विभाग  के  कार्यक्रमों  के
 अधिक  कारगर  कार्यान्वयन  ओर  अबोघन  के  लिए  तथा  सुसगत  कार्यक्रमों  और  मुहोंपर  नियमित
 फीडबेक  के  लिए  महिलाओं  और  बच्चों  के  सम्बन्ध  में  एक  डाटा  बेस  तैयार  करने  के  लिए  उपाय
 करना  शामिल  है|  कायस्वियन  एजेसियों  से  अनुरोध  किया  गया  कि  बे  महिला  एवं  बाल  विकास
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 विभाग  द्वारा  वित्तपोपित  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  कायंकर्ण  को  सरल  बनाएं  जौर  विभाग  को

 योजनाओं  में  स्थानीय  स्वयंसेवी  संगठनों  के अधिवतम  सहभागिता  सुनिदिचत  करने  के  लिए  इन
 संगठनों  से  सम्पर्क  बनाए  रखें  ।  लट॒कियों  क ेलिए  योजनाਂ  जेसे  कुछ  नए  कायंक्रमों  पर  भी

 विचार-विमर्श  किया  गया  ।  लड़कियों  के  लिए  योजनाਂ  के  कार्यान्वयन  का  कार्य  चुने
 हुए  ब्लाकों  में  1991-92  की  आ।खरी  िमाही  के  दौरान  आरम्म  कर  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 विनांक  22  1991  को  नई  दिल्‍लो  में  आयोजित  को  गई  महिला

 एवं  बाल  विकास  के  प्रमारो  राज्य  सचिवों  और  निवेशकों  को
 बंठक  में  उठाए  गए  प्वाइंट्स वे

 महिला  आयोग

 दक्षेश  बालिका  दशक  ।

 अनेतिक  पणन  दमन  अधिनियम  टी०  पी०  बे  अन्तर्गत  संचालित  संरक्षण

 गहों|नारी  निकेतनों  के  सुदृढ़ीकरण  की  योजना  ।

 महिला  विकास  निगम  ।

 राज्य  रमाज  कल्याण  सलाहकार  वोर्डों  का  पुनगंठन  और  उनकी  संरचना
 करना  ।

 .  श्रल्पावास  गृह  ।

 .  दिवस  देग्वमाल  केन्द्र  सहित  कामकाजी  महिल!ओं  के  लिए  होस्टल  मवन  के

 विस्तार  वे  लिए  सहायता  योजना  ।

 .  महिला  विकास  के  केन्द्रीय  और  केन्द्रीय  प्रायोजित  कार्यक्रमों  का  प्रबोधन  और

 पर्यवेक्षण  4

 दहेज  मृत्यु  और  महिलाओं  के  प्रति  अन्य  किस्म  के  अत्याचारों  के  आंकड़ों  पर  संकेंद्रण
 करते  हुए  सूचना  प्रणाली  तेयार  करना  |

 पोषाहार  ओर  बाल  विकास

 9.

 स्व

 समेक्तित  बाल  विकास  सेवाएं

 प्रशासनिक  मुद्ठे

 पोषाहा  पथ

 स्वास्थ्य

 ,  प्ररंसभिक  बाल्यावस्था  हिक्षा  सेवाएं

 अआगनवाड़ी  स्तर  पर  विशेषकर  महिलाओं  और  बच्चों  के  लिए  अभिप्रेत  अस्य  मों
 का  संकैन्द्रण
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 सामुदायिक  सहभागिता

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  कार्यकर्ताओं  का  प्रक्षिक्षण

 किशोर  लड़कियों

 अन्य  महत्वपूर्ण  लम्बित  मुद्दे  ।

 10.  गेहूं  बाघारित  पोषाहार  कार्यक्रम  :

 मासिक  और  तिमाही  प्रगत्ति  रिपोर्ट  प्रस्तुत  न  किया  जाना

 केन्द्रीय  समेक्रित  बाल  विकास  सेवा  परियोजना  में  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 योजना  के  अन्तगंत  गेहूं  और  घनराशि  का  उपयोग  करना

 विहित  सीमा  बनाए  रखना

 11.  केयर  खाद्य  कार्यक्रम  से  सहायता  प्राप्त  प्रोषाह्ार  कार्यक्रम  :

 खाद्य  प्रबन्धन-लोजिस्टिक्स

 खाद  सामग्री  तंयार  करना  और  उसका  वितरण

 उपयोगिता  प्रमाणपत्र  जारी  न  किया  जाना

 खाली  डिब्बों
 के  विक्रय  से  प्राप्त  घन  (केयर/विष्व  खाद्य

 केयर/डब्ल्यू०  एफ०  पी०  खाद्य  सामप्री  की  उपयोगिता

 लेखापरीक्षा  रिपोर्ट

 पोषण  सम्बन्धी  व्यवघान  ।

 12.  शिशुगृह|दिवस  देखमाल  केन्द्र

 13.  बाल  कल्याण

 राज्य  बाल  बोर्ड

 राष्ट्रीय  बाल  कल्याण  पुरस्कार

 यूनिसेफ  ग्रीटिंग  कार्ड  विक्रय  अभियान

 भारत  सरकार  और  यूनिसेफ  कार्य  1991-95  के  अन्तगंत  स्वयंसेकी  एजेंसियों
 को  वित्तीय  सहायता  ।

 प्रारम्मिक  बाल्यावस्था  शिक्षा  ।

 14.  बाल  संरक्षण  और  विकास  पर  विदव  घोषणा  और  कायंयोजना  |

 माश्तोय  खाज्  सिकम  का  विफेन्द्रोकश्णः

 6374.  थभ्रो  के०  वो०  तंग्काबालू  :  क्या  खाद्च  मन्त्री  यह  बताने  कीः  छुपा  करेगे  कि  :

 ड
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 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यों  का  विकेन्द्रीकरण  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसका  विकेन्द्रीकरण  कब  तक  कर  दिए
 जाने  की  सम्भावना  है  ?

 खाद्य  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तरुण  गोगोई  )  :  से  भारतीय  खाद्य  निगम

 के  विभिन्‍न  कार्य  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  विकेन्द्रीकरण  इस  सम्बन्ध  में  मुख्य  पहलू  नीचे  दिए  जाते

 (1)  खाद्यान्नों  की वसूली  राज्य  सरकारों  और  अन्य  एजेंसियों  के  माध्यम  से
 की  जातो है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  सीधी  वसूली  अपेक्षाकृत  बहुत  कम  की

 जाती

 (2)  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  खाद्यान्नों  का  वितरण  राज्य
 सरकारों  अथवा  उनकी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  । i  जे

 (3)  खाद्याननों  के  लिए  अपेक्षित  मंडारण  क्षमता  केवल  आंशिक  रूप  से  भारतीय  खाद्य
 निगम  की  अपनी  मारतीय  खाद्य  निगम  को  शेष  आवश्यकताओं  को  केन्द्रीय
 मंडारण  राज्य  मंडारण  आदि  जैसी  अन्य  एजेन्सियों  द्वारा  पूरा  किया
 जाता

 (4)  भारतीय  खाद्य  निगम  का  संगठनात्मक  ढांचा  क्षेत्रों  और  जिलों  में
 कृत  निगम  के  कार्यों  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  पर्याप्त  व्यक्तियों  का
 योजन  क्रमिक  स्तरों  पर  प्रबन्धकीय  कार्मिकों  में  किया  गया  है  ।

 भारत-पशास्त्र  संबंधो  संस्थान

 6375.  डा०  रमेश  चन्द्र  तोमर  :

 श्री  राजेग्त्र  शर्निहोत्री
 श्री  काशोरास  राणा  :

 श्री  अष्टभणा  प्रसाद  शुक्ला
 :

 कया  सानव  संसाधन  विकास  भश्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचारूसंस्कृत  तथा  अन्य  भारतीय  एवं  विदेशी  भाषाओं  भारत
 धास्त्र  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  खोतों  के  आदान-प्रदान  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  एक  अन्तर्राष्ट्रीय
 मारत  शास्त्र  संस्थान  इंस्टीट्यूट  आफ  स्थापित  करने  का
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मनन्‍त्रो  अर्जुन  :

 प्रषन  नहीं  उठता  ।
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 लजज-+  Eee  ौौौ+  पप"ई  का  का  के  कोने  अल

 सरकएर  ने  कुछ  समय  पुव॑  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  भारत  शास्त्र  संस्थान  स्थापित  करने  के

 प्रस्ताव  की  जांच  की  परन्तु  उमे  बहुत  निम्न  वरीयता  दी  गई  थी  ।  यह  फैसला  किया  गया
 था  कि  ऐसे  किसी  संस्थान  को  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 केन्द्रोय  विद्यालय  में  दाखिला

 6376.  श्रो  बो०  वेवराजन  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि  केन्द्रीय  विद्याल  यो  मे  छात्रों  के  दाखिलि  के  लिए  नि्धोन्‍्ति  नियमों  का  «:  पौरा  क्‍या  है  और  इस

 सम्बन्ध  में  किन-किन  मानदण्डों  का  पालन  किया  जाता  है

 मानव  संसाधन  विकास  सन्‍्त्री  अर्जुन  :  ।.  केन  द्रीय  विज्ञालय  मुल्य  रूप  से

 भारत  सरकार  के  स्थानाम्तरणीय  कमंचा  रियों  के  बच्चो  के  लिए  होते  हैं  ओर प्रारम्मिक  सात  वर्षों

 में  स्थान  परिवतंन  को  स्थानान्तरण  मामला  समभा  जाता  है  ।

 2.  असेनिक  और  शक्षा  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  विद्यालय  दाखिले  के  लिए  निम्नलिखित

 तात्रों  को  पूरा  करते  हैं  :

 (i)  रक्षा  क  सी०  आर०  पी०  एफ०/बो०  एस०  एफ०|एस०  पी०  जी०|पो०
 आई०  एस०  एफ०/एन०  एस०  अश्विल  भारतीय  सेवाओं  और  भारतीय
 विदेश  सेवाओं  के  कमंच।रियों  सहित  केन्द्र  सरकार  के  स्थानान्तरणीय  कर्मचारियों
 के  संसद  सदस्यों  के  बच्चे  ओर  आश्रित  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के
 कर्मचारियों  के  बच्चे  और  युद्ध  न  मारे  जाने  वाले  रक्षा  कर्मचारियों  सहित
 केन्द्र  सरकार  के  स्थानान्तरणीय  कमंचारियों  के  बच्च

 (ii)  केन्द्र  सरकार  द्वारा  पूर्णतया  वित्तपोषित  स्वायत्त  निकायों  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उद्यमों  के  स्थानान्तरणीय  कम  चारियों  के  बच्चे  ।

 (iii)  केन्द्र  सरकार/केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  गेर-स्थानान्तरणीय
 चारियों  के  बच्चे

 (iv)  अन्य  बढ़ती  आबादी  के  बच्चे  जिसमें  ऐसीआबादी  शामिल  है  जो  केन्द्रीय

 लयों  में  चलाई  जा  रही  अध्ययन  की  पर्दा  न  होने  के  इच्छुक  हैं  ।

 3.  परियोजना  क्षेत्र  में  दाखिले  के  लिए  निम्नलिखित  प्राथमिकताएं  है  :

 (i)  उच्च  शिक्षा  संस्थान/सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यम  जो  विद्यालय  के  भवन और  उपस्करों
 भौर  कर्मचारियों  के  सभी  आवर्ती  और  अनावर्ती  खर्च  वहन  करते  के  कमचारियों
 के  बच्चे  और  सम्बद्ध  केन्द्रीय  विद्यालय  के  कमंचारियों  के  बच्चे  ।

 (ii)  रक्षा|सी०  गार०  पी०  एफ०|बी०  एस०  एफ०/बी०  आर०  टी०  एफ०/एस०  पी०

 जी०|सी०  आई०  एस०  एफ०|एन०  एस०  जी०  कमंचारियों  औौर  मखिल  भारतीय
 सेवाओं  और  भारतीय  विदेश  सेवाओं  के  कर्मचारियों  सहित  केन्द्र  सरकार  के
 स्थानान्तरणीय  कमंचारियों  के  बच्चे  ।
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 (18)  केंद्र  सरकार  द्वार  पूर्णतया  वित्तपोषित  अन्प  स्वाथन  निकायों  और  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  उद्यमों  के  स्थानान्वरणीय  व  मचा  रियो  के  बच्चे  ।

 (iv)  रक्षा/सी०  आर०  पो०  एफक०/बी०  एस०  एफ  कमंचारियों  सहित  केन्द्र

 केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  गे र-स्थानान्तरणीय  कमंचारियों  के  बच्चे  ।

 (५)  अन्य  बढ़ती  आबादी  के  बच्चे  जिसमें  ऐसी  नागरिक  आबादो  शामिल है  जो  केन्द्रीय

 विद्यालयों  में  चलाई  जा  रही  अध्ययन  की  पद्धति  में  शामिल  होने  के  इच्छुक

 21

 4.  अ०  जा  और  अ०  ज०  जा०»  के  उम्मीदवारों  के-नए  दाखिले  के  लिए  15%

 और  साढ़े  सात  प्रतिशत  तक  आरक्षण  है

 5.  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  उपयुक्त  मामलों  प्रें  बच्चों  को  बिना  किसी  संवर्ग  के  भाघार  पर

 दाखिला  देने  के  लिए  अध्यक्ष  की  पूर्व  स्वीकृत  लेकर  आयुक्‍त  अधिकार  का  प्रयोग  करता

 साल-घंगराथंधा  रल  साइम  बंगाल )

 6377.  श्रो  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  क्‍या  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के  जलपाईणुड़ी  जिले  में  माल-चंगराबंधा  मीटर-गेज  लाइन  की

 वरतंमान  स्थिति  कया

 क्‍या  इसक  लिए  गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  दस  लाइन  के  बिकास  ओर  रखरखाव  के

 लिए  कोई  घनराशि  गावंटित  की  गई  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  घनराशि  के  उपयोग  संबंधी  ब्यौरा  क्या है  ?

 इल'मंजालथ  में  राज्य  सप्री  :  (१)  दोमोहानी-कंगराबंघाके  बीच

 मीटर  लाइन  को  चालू  करने  का  फिलहाल  फोई  घस्ताव  नहीं

 |  और  प्रत्म  नहीं  उठता  ।

 सेवानिवत  कमंचारियों  को  सुविधाएं

 6378.  श्री  बो०  कृष्णा  राव  :  क्‍या  रल  संत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 (¥)  क्‍या  सरकार  को  सेवानिवृत्त  रेंल  कमंचारियों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  वर्ग  के

 सेवानिवत्त  कमंचारियों  और  रेलवे  कमंचारियों  को  विधवाओं  को  एक  सहायक  सहित  पास  की ज  ~  कि  «  ०  न  न
 सुधिधा  छपल्घ

 करासे  के  चारे  में  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 इस  समय  सेबानिवृत्त  रेल  कमंचारियों  को  दो  योजनाओ  के  अन्तगंत  चिकित्सा

 सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  इन  सुविधाओं  को  समय-समय  पर  उदार  बनाया  मया

 जहां  तक  ग्रुप  के  कमंचारियों  तथा  मृतक  रेल  कमंचारियों  को  विघवाओं  को  पास
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 जाने  का  संबंध  उन्हें  पात्र  होने  पर  पास  दिए  जाते  बहरहाल  मृतक  रेल

 चारियों  की  विश्रथाओं  क्रो  दिए  जाने  बाले  पासों  में  एक  सहायक  को  शामिल  करमे  की  अनुमत्ति
 देने  से  व्यापक  प्रतिक्रिया  का  अन्देशा  होने  के  ऐसा  करने  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 उत्तर  प्रदहा  में  नई  रल  लाइन

 6379.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  क्‍या  रल  मंत्रो  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  मे  नई  रेल  लाइने  बिछाने  के

 लिए  कोई  ठोस  प्रस्ताव  भेथे

 तो  तस्संबंध  ब्यौरा  क्याहै  ओर  उम्  पर  क्‍या  कायवाही  की  गई  और

 राज्य  में  बिछाई  जा  रही  अन्य  रेल  लाइनों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  हि

 प्रस्ताव  फहूंखाबाद  से  हरदोई/संडीला  तक  नई  लाइन  के  लिए  था  जिस  पर

 प्रद  होने  के  छारण  विचार  नहीं  क्रिया  जा  सका  |

 (i)  ग्रुना-इटावा  नई  लाइन  रूप  से  उत्तर  प्रदेश

 (3)  मथुरा-अलवर  नई  लाइन  |  आंशिक  रूप  से  उत्तर  प्रदेश

 (11)  रामपुर-न्यू  नई

 (iv)  बगहा-छितीली  रूप  से  उत्तर  प्रदेश

 बच्चों  का  प्रंतिरक्षोकरण

 6380  श्रीमती  महेसा  कुसारो  :

 झ्ोमतो  रोता  वर्मा  :

 झी  आमन्द  रत्न  मीय  :

 डा०  लक्ष्मोना  राधयण  पाण्डय  :

 भ्रो  ब्तन  पी  ०  एस०  चबोहान  :

 क्या  स्वास्थ्य:झोर  पश्थयिर  कल्याण  मंत्रीयह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  विस्तृत  प्रतिरक्षीकरण  कायंक्रम  के  अन्तगंत  बच्चों  के
 प्रतिरक्षीकरण  हेतु  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  और

 उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  राज्यवार  उपल  डिघयों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तश्राइबो
 ।  ओर  व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  डिप्थीरिया  पर्ट्क्षस
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 टेटनस  पी०  और  ओरल  पोलियो  बेक्सीन  को  3-3  बी०  सी०

 जो०  की  एक  खुराक  और  खसरे  के  वेक्सीन  की  एक  खुराक  देकर  शत-प्रतिशत  छिछ्षुओं  को  रोग
 प्रतिरक्षित  करने  का  लक्ष्य  1991-92  के  रौरान  92  तक  )  देश  में  इस  कार्यक्रम  के
 अन्तगंत  सक्ष्यों  को  रिपोर्ट  की  गई  उपलब्धि  प्रतिशत  में  नोचे  दी  गई  है  :

 डो०  पो०  टी०  --  74.67

 ओ०  पी०  वी०  जा  75.59

 बो०  सो०  जी
 पः

 7830

 खसरे  का  टीका  --  69.55

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  लक्ष्य  और  1991-92  92  के  वाधिक  लक्ष्य  के
 प्रतिशतांश  के  रूप  में  रिपोर्ट  की  गई  उपलब्धियां  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  दिषु  लक्ष्य  सूचित  की  गई
 लक्ष्य  के  प्रतिशतांश  के  रूप  में  1991-92

 92

 . डिफ्योरिया क्षयरोग  .  खसरा

 पर्टूसिस
 टेटनस  वेक्सीन  जी०  )  एस०

 एल०  )
 टी०  )  बी०  )

 2  3  4  5  6

 ane  आम्भ्र  प्रदेधा
 *  1403400  85.95  85.72  90.32  76.96

 असम  581888  69.10  69.35  74.62  62.10

 बिहार  2700631  44.75  45.95  41.50  41.74

 गुजरात  1110557  80.01  80.73  84.46  77.47

 हरियाणा  434050  84.38  91.83  101.67  85.05

 कर्नाटक  1148400  84.89.  85.08  91.45.  75.63

 केरल  561785  93.25  95.40  104.11  80.98

 मध्ज  प्रदेश  2219000  64.54  64.67  64.87...  63.63

 महाराष्ट्र  2074560.  90.93.  91.68  95.10  82.96

 उड़ीसा  795000  78.27  78.49  94.93  68.82
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 ||  2  3  4  5  6

 पंजाब  517000  105.05  106.63  92.55  94.23

 राजस्थान  1387590 =  69.15  69.49  68.29  68.16

 तमिलनाडु  1224067  85.65  86.30  97.62  83.75

 उत्तर  प्रदेश  4641959  81.37  82.12  80.35  76.50

 पद्दिचयम  बंगाल  1672375  64.71  67.33  76.62  57.52

 हिमाचल  प्रदेश  131000.  85.56  85.94  89.26  78.68

 जम्मू  और  कदमी  213452...  26.21  26.17.  34.7!  20.97

 मणिपुर  41816...  68.96  69.31  81.96  60.62

 प्ेघालय*  37643  53.91  55.14  76.04  33.53

 नागालेड/*  25953  34.13  32.92  21.72  34.29

 सिक्किम  11120  74.60  75.13  81.29.  60.53

 त्रिपुरा  62719  39.21...  39.38  58.05  34.69
 अंडमान  और  निकोबार  6600  94.1  1  95.26  95.39  80.24

 हीप  समूह
 अरुणाचल  प्रदेदा  16000  70.47  68.84  88.21  50.44

 चंडीगढु*
 *  13431  67.47  69.58  99.43  67.24

 दादरा  ओर  नगर  हवेली  4198  84.33  84.33.  101.33  75.46

 दिल्‍्ली*  245336  64.69  67.08.  90.35  63.30

 गोबा  19107  101.10  98.95  111.18  86.26
 दमण  और  दीव  1659  149.25  162.51  123.27  85,23

 लक्षद्वीप  1562.  79.00  79.13  74.52  78.87

 मिजो  रम  15132  101,.11  117.20  119.90 .  89.61

 पांडिचरी  15078  112.42.  112.75  179.077.  102.80

 अखिल  मारत  23334038  74.67.  75.59  78.30  69.55

 टिप्पणी  :  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।

 :  जनवरी  तक  के  आंकड़े  ।

 ऋ+  :  दिसम्बर  तक  के  आंकड़े  ।

 :  सितम्बर  तक  के  आंकड़े  |
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 लिखित  ख्तर

 छात्राकासों  की  संध्या  निम्नलिखित  है  :--

 1.

 2.

 यूथ  होस्टल

 6381.  श्री  पृथ्वीराज  डो०  चह्ाण  :

 श्री  राधिका  रंजन  प्रमाणिक

 क्या  सामव  संसाधम  विकास  मन्‍्ञ्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 देछा  में  यूथ  होस्टलों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  और

 7  1992

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरात  कितने  यूथ  होस्टल  बनाने  का  प्रस्ताव  है  तथा  ये
 कहें  बताए  जायेंगे  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  ओर  लैल  कद  विमाग  तथा  महिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  मंत्रीਂ  मसता  बनर्जी )-:  देश  में  राज्यवार  कार्यरत  युवा

 आनप्रन  प्रदेश

 अरुणाप्कल  प्रदेश

 ,  गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 «  जम्मू  और  कष्मीर

 .  फर्माटक

 .  केरल

 .  मध्य  प्रदेश

 «  महाराष्ट्र
 .  मणिपुर

 .  मेघालय

 .  नागालेंड

 .  उड़ीसा

 .  पंजाब

 .  राजस्थान

 .  सिक्किम

 .  तमिलनाडु

 करन

 क+ करन



 18  1914  )  लिखित  उत्तर

 22  उननर  प्रदेश  2

 23.  पश्चिम  बंगाल  ]

 संघ  शासित  क्षेत्र

 24.  अंडमान  ओर  निकोबार  |]

 25,  पांडिचेरी

 कुल  34

 सरकार  ने  57  और  युवा  छूात्रावासों  के  निर्माण  को  मंजूरी  पहले  ही  दे  दी
 जिनमें  33  निर्माणाघीन  इसके  अलावा  युवा  छात्रावास  योजना  को  आठवीं  पंचवर्धीय  योजना  के

 दौरान  राज्य  क्षेत्र  को  हस्तान्तरित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  निर्माण  किए  जाने  बाले  युवा
 छात्रावासों  की  संख्या  और  स्थान  के  बारे  में  निर्णय  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जायेगा  ।

 अखिल  मारतोय  आपुविज्ञान  संस्थान  में  रोगियों  को  सत्य

 63९2,  श्री  अर्जन  चरण  सेठो  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 अखिल  भारतीय  आयुवर्विज्ञान  संस्थान  में  1990  से  आज  तक

 मियोलॉनी  इस्टेन्सिव  केयर  यूनिटਂ  में  मर्ती  होने  के  पकचात्‌  महीने-वार  कितनें-कितने  रोगियों  की

 मृत्यु  हुई

 क्‍या  ऐसी  मोतें  होने  के  कारण  की  जांच  की  गई

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा
 क्‍या  औौ

 अखिल  भारतीय  आयविज्ञान  संस्थान  में  ऐसी  मौतें  न  होने  देने  के लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०

 पं  )  सचना  मंलग्न  विवरण  मन  दी  गई
 ताराबेबी

 से  नेमी  तौर  पर  सभी  मौतों  की  जांच  नहीं  की  जाती  ।  परन्तु  उनकी  संबंधित

 सलाहकारों  द्वारा  समीक्षा  की  जाती  जब  कोई  शिकायत  बाती  है  तो  मौत  के  कारण

 की  छानबोन  करने  के  लिए  विशेष  जांच  समितियां  गठित  की  जाती  अखिल  मारतीय  आयुविशज्ञान
 संस्थान  ने  अखिल  मारतीय  आपयुविज्ञान  संस्थान  अस्पतान  में  हुई  अप्राकृतिक  मौतों  की  छानबीन

 करने  के  लिए  मेडिकल  ऑडिट  समिति  गठित  की
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 विवरण

 गहन  परिच्चर्या  अखिल  मारतोय  आयुविज्ञान  संस्थान

 माह  ओर  वर्ष  कुल  रोगी  बचाए  गए  मृत

 1990  22  27  5

 1991  16 11  5

 1991  15  12  3

 1991  23  20  3

 1991  37  33  4

 1991  30  25  5

 1991  20  13  7

 1991  19  12  7

 1991  30  24  6

 199]  37  26  11

 199]  26  17  9

 199]  16  9  7

 1991  25  21  4

 1992  26  21  5

 1992  23  20  3

 कुल  :  365  281  (77% )  84(23%)

 हरियाणा  में  साक्षरता

 6383.  भ्रो  भूपेया  सिह  हुड्डा  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मग्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  में  बषं  2000  तक  पूर्ण  साक्षरता  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  एक
 योजना  जुम्बिशਂ  चलाई  गई

 क्‍या  इंटरनेशनल  डेवलपमेंट  एजेसीਂ  द्वारा  उक्त  योजना  के  लिए  300  करोड़
 रुपए  दिए  जाने  की  समावना

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  को  योजना  अन्य  राज्यों  में  भी  चलाए
 जाने  ओर  उसके  लिए  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  का  और
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 —  वननननीनीी  —

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्योरा  क्‍या  है  ?

 लानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  अर्जुन  :  ओर  नहीं  ।

 और  स्वीडिश  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  प्राधिकरण  से  राजस्थान  में  लोक  जुम्बिक
 नामक  एक  नवाचारी  दोक्षिक  परियोजना  को  सहयोग  देने  में  रुचि  दिखाई  इस  परियोजना  का

 मूल  उद्देश्य  लोगों  की  सक्रियता  ओर  उनकी  सहमागिता  के  माध्यम  से  समी  के  लिए  शिक्षा  उपलब्ध
 कराना  इस  समय  इस  पर  स्वोीडिश  अन्तरष्ट्रीय  विकास  प्राधिकरण  से  बातचीत

 को  जा  रही

 इस  प्रकार  की  एक  परियोजना  को  बिहार  में  यूनीसेफ  की  सहायता  से  कार्यान्बित  किया  जा

 रहा  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  अनेक  राज्यों  मे  संपूर्ण  साक्षरता  अभियानों  को  सहयोग  दे

 रहा

 खोनो  का  भंडार

 6384.  ही  वी  ०  जो  नारायजन  :  कया  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 !  1991  की  स्थितिनुसार  दे  में  चीनी  का  प्रारम्मिक  भंडार  कितना

 और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  उसके  अमुमानित  आयात-निर्यात  और  खपत  की

 मात्रा  की  स्थिति  क्‍या  है  ?

 खाद  मंत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  तरुण  :  1  1991  को  चीनी

 फंक्ट्रियों  के  पास  चीनी  का  प्रारं  भिक  मंडार  34.26  लाख  टन

 वर्ष  1991-92  के  चालू  मोसम  के  दौरान  चीनी  का  अनुमानित
 आयात-निर्यात  भोर  खपत  को  स्थिति  निम्न  प्रकार  है  ।

 लाख

 1.  चोनी  का  उत्पादन  न+  120.00

 2.  आयात  न+  श्न्य

 3.  मिर्यात  न  6.00

 4.  भांतरिक  खपत  न  114.00

 रददी  लोहा

 6385.  श्री  हरिकेबल  प्रसाद  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  रेलवे में  प्रत्येक वर्ष  लोहे  को
 कितनी  मात्रा

 व्यर्थ  जाती  है  ओर  इसे  रही  के  तोर
 पर  बेच  दिया  जाता

 पिछसी  बार  इसको  बिक्रो  किस  दर  की  गई
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  रही  लोहे  को  रेमबे  विभाग  के  ढलाई  कारखानों  में

 पिघलाकर  प्रग्मोग  करने  कर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  रेलों  द्वारा  बेची  जाने  वाली  फेरस
 सक्रंप  की  मात्रा  हर  वर्ष  अलग-अलग  होती  1989-90,  1990-91  और  1991-92
 92  तक )  के  दौरान  की  गई  बिक्री  इस  प्रकार

 टन
 गा  ााणणणणछण्णणा

 वर्ष  बेची  गयी  फेरस  स्क्रंप  मात्रा  )

 420085

 486673

 494429
 92  तक  )

 ---  शी
 कक 4३७

 र्  उम्चछी  स्थान
 ब्ादि  पर  निर्मर  करतो  92  तक  )  में  स्कैप

 की  बिक्री  से  प्रात्त  ब्मेसत  इर॒
 6925  पर  प्रति  टन  बनती  है  ।

 जिस  दर  से  स्क्रंप  को  बिक्री  की  जाती  है  ब्रह  स्कंप  की

 से  (8)  रेलें  लोहे  को  न्‍क्रंप  को  ऐसी  सदों  और  मात्रा  रू
 रहो  हैं  जिनका  रेलवे  की  फाउंडरियों  में  उपयोग

 को  ही  किक्की  की  आती

 इमेज्ला  पुत्ः  इस्ठेमात्ल
 हो  सकता  है  और  केवल  बाकी  बची  स्क्रंप

 रींगस  के  लिए  विशेष  रेलगाड़ियां

 6386.  श्री  गिरधारो  लाल  मार्गव  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  का  विचार  रींगस  में  फाल्गुन  के  महीने  होने  वाले  वाधिक  मेले  में

 याथिय्रों  की  मीड  को  देखते  हुए  विभिन्‍न  महानगरों  से  रींगस  स्टेशन  के  लिए
 विशेष  रैलगाड़ियां  चलाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेख  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  रींगस  में  13  मार्च

 से  18  1992  के  दोरान  ध्याम  जी  खाटू  मेले  से  सम्बन्धित  यातायात  की  अतिरिक्त  सीड़-माड़

 एक  विशेष  गाड़ी  चलाई  गई
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 स्कलो  वच्छों  के  स्वास्थ्य  फो  देखरेशल

 6387.  भ्री  गंगाघरा  सानोपल्‍लो  :  क्या  स्वश्थ्य  ओर  परिवार  कल्यात्र  मंत्री  यह  बताने
 की  कुपा  करेंगे  कि

 )  कया  अपर्याप्त  बजट-आबंटन  के  कारण  दिख्ली  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  चि!|कत्सा

 सुविधाओं  पर  असर  पड़ा

 यदि  तो  क्या  स्कली  बच्चों  से  सम्बन्धित  स्वास्थ्य  चिकित्सा  सुविधाओं  पर  इसका
 सर्वाधिक  असर  पड़ा  और

 छदि  तो  दस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  सुधारात्मक  हुपाय  किए
 गए

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राक्य  मंत्री  डो०  के०  तारशादेबो
 सिद्धार्थ  )  :  से  दिल्‍ली  में  बुनियादी  स्वास्थ्य  परिचर्या  सुविधाओं  की  व्यवस्था
 अनेक  ज॑से  केन्द्रीय  स्वायत्त  दिल्‍ली  दिल्‍ली  नगर
 नई  दिल्‍ली  नम्॒र  गेर-सरकारी  संगठनों/स्वयंसेवी  एजेंसियों  अं

 प्राइबेट
 व्यक्तियों  आदि  द्वारा  की  जाती  परिघीय  स्तर  के  छोट  सरकार  के
 नियंत्रणाधीन  बड़े  स्वायत्त  संस्थाएं  जोर  स्थानं।य  निकाय  पहले  की  तरह  रोगी  परिचर्या
 सेवाएं  प्रदान  कर  रहे  स्कूली  बच्चों  सहित  लोगों  को  प्रदान  की  जाने  वाली  बुनियादी  चिकित्सा

 और  स्वस्थ्य  १रिचर्या  सुविधाओं  में  कमी  नहीं  आई

 के  रोगो

 6388.  भरी  मबानो  लाल  वर्मा

 श्री  पी०  सो ०  थांम्रस  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सम्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 )  देक्ष  में  राज्यवार  इस  समय  कितने  व्यक्ति  के  रोगी

 इनमें  से  कितने  रोगी  विदेशी  खागरिक  आऔर

 इस  घातक  रोग  के  कारण  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  में
 अब  तक  वषंवार  और

 राज्यवार  कितने  व्यक्तियों  की  मत्यु  हुई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  अन्त्रक्‍श्य  मैं  राज्य  सम्त्री  झो०  के०  व्लरादेवी
 :  देश  में  पहली  1992  को  धूर्ण  रूप  से  बिकसित  एड्प्  से  115  व्यक्तियों

 के  पीड़ित  होने  की  सूचना  मिली  इन  115  एड्स  रोगियों  का  राज्यवार  ब्योरा  संलग्व  डिवरण
 में  दिया  गया

 एड्स  के  संक्रमित  13  व्यक्ति  विदेशी  थे  और  उन  सबको  वापस  भेज  ब्िया
 मया
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  में  एड्स  से  संक्रमित  76  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई
 इसका  वषंवार  और  राज्यवार  ब्यौरा  प्रदन  के  मांग  के  उत्तर  में  दिया  गया

 विधरण

 देक्ष  में  विदेक्षियों  को  छोड़कर  एड्स  से  हुई  मोतो
 का  राज्यवार  ओर  वर्ष  धार  विवरण

 क्र०  राज्य  का  नाम  वर्ष

 ह

 कुल  मौतें

 पं
 जय  आय

 1.  महाराष्ट्र  6  4  48  58  39

 2.  दिल्‍ली  1  11  13

 2.  तमिलनाडु  5  2  न  7

 4.  हरियाणा  गा  या  1  1

 5.  पांडिचेरी  1  ]  1  3  2

 6.  पद्िचम  बंगाल  न  न  1  ज+

 7.  पंजाब  3  4  ]  8  8

 8.  मणिपुर  3  1  4  4

 9.  केरल  ना  2  2

 10.  असम  ना

 गोवा  0  0

 11.  उत्तर  प्रदेश  1  ना
 न  1  1

 12.  जम्मू  ओर  कदमोर  1  न  ना  1

 13.  गुजराम
 न

 हु

 कुल  20  20  62.

 हाश्ट  स्टेकत  बनाना

 6389.  भो  राम  इहल  चोघरो  कया  रैल  अंत्रो  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  देश  में  हाल्ट  स्टेशन  बनाने  सम्बन्धी  कितने  जोनवार  प्रस्ताव

 प्राप्त हुए  और

 स्वीकृत  किए  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  कितने  प्रस्ताव  अस्वीक्ृत  किए

 गए  हैं
 गत दो वर्षों के दोरान देश में gree स्टेशन बनाने  मु
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 es  ़  जकककफकफक  कक  न्नअन  ———

 रेख  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  ओर

 रेलवे  1990-91  और  1990-91  और  1991-92  1990-91  और
 1991-92  के  दोरान  के  दोरान  अनुमोदित  1991-92  के

 प्राप्त  प्रस्तावों  प्रस्तावों  की  संख्या  दोरान
 को  संख्या  कृत  प्रस्ताबों

 को  संख्या

 मध्य  27  5  22

 पूबं  40  6  20

 छत्तर  25  3  22

 पूर्बोत्त  र  69  3  66

 पूर्वोलर  सीमा  2  न  ||

 दक्षिण  चः  12

 दक्षिण  मध्य  18  3  6

 दक्षिण  पूर्व  32  न  22

 ््भनभप::ि्::हतपगए ऊ»भ»भ»भ  _ै्ै्ै्श//»//भक्तिापथयथय/  +

 मुक्त  विद्यालय

 6390.  क्ुमारो  पुष्पा  देबो  सिह
 :  क्या  सानव  संसाधन  बिकाश  अश्त्री  यह  बताने  की  क्ष्पा

 करेंगे  कि  :

 देशा  में  अब  तक  लोले  गए  मुक्त  विद्यालयों  की  राज्यवार  संक्या  कितनी

 कया  इन  विद्यालयों  को  केन्द्र  सरकार  सहायता  प्रदान  करती

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 )  शोर  मुक्त  विद्यालय  खोलने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 भागय
 स॑

 विकास  संत्री  अर्धत  :  सरकार  के  पास  उपसब्ध  नवीनतम
 सूचना  के  अगुसार  अब  तक  देश  में  चार  मुक्त  राष्ट्रीय  मुक्त  दिल्ली  और
 आंध्र  पंजाब  ओर  मध्य  प्रदेश  में  एक-एक  मुक्त  विद्यालय  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 )  और  )  केन्द्र  सरकार  केवल  राष्ट्रीय  मुक्त  विज्ञालय  को  सहायता  अनुदान  देती  है
 ताकि  यह  अपने  खर्च  पूरा  कर  सके  ।  वर्ष  1991-92  |  -92  के  दौरान  योजनागत  के  अन्तगंत  100.00  00  लाल
 रुपए  और  योजनेत्त  र  के  अन्तर्गत  46.00  लाख  रुपए  का  प्रावधान  रखा  गया

 95



 लिशित  उत्तर  7  1992

 राज्यों  और  केन्द्र  झासित  क्षेत्रों  में  मुकक्ष  विद्वालक  स्थापित  करने  की  फेश्द्र  सरकार
 की  कोई  स्कीम  नहीं  राज्य  सरकारे  ओर  संघक्षासित  प्रश्नासन  अपनी  आवश्यकता  के  अनुसार
 मुक्स  क्च्चालय  स्थापित  करने  के  लिए  स्वतंत्र

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम

 6391.  प्रो०  उस्मारेडडो  थेंकटेस्वरेलु  :

 श्री  वो  ०  धनंजय  कुसार  :

 क्रो  आर०  सुरेस्त्र  रेडडो  :

 श्रोमतो  बसुन्धरा

 बया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  परिवार  नियोजन  कायंक्रमों  के  लिए  क्या
 लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  तथा  क्‍या  उपलब्धि  और

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में  अधिक  सफलता  प्राप्त  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंजो  डो०  के०  काराडेबो

 सिद्धार्थ  )
 :  1991-92  के  दौरान  अब  तक  सूचित  किए  गए  परिवार  नियोजन  के  लक्ष्यों  और

 उपलब्धियों  का  राज्यवार  और  विधिवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  एक  नई  गति  प्रदान  करने  के  लिए  स्वास्थ्य  और

 परिवार  कल्याण  मंत्रालय  दारा  एक  कार्य  योजनय  तैयार  की  गयी  है  ।  इसे  1992  में  राज्यों

 ओऔर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासन  दारा  अनसमर्थित  किया  गया  इस  काये  योजना  को  राज्यों
 बेच  राज्य  क्षेत्रों  हारा  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  इस  कार्य  योजना  में  परिवार  कल्याण

 क्रम  के  अनुसम्थन  में  राष्ट्रीय  सहमति  तेयार  करने  और  समाज  के  सभी  वर्गों  की  इच्छित  भागीदारी

 प्राप्त  करने  की  आवदयकता  का  उल्लेख  किया  गया  इसकी  श्रमुख  विशेषताओं  में  परिवार
 कल्याण  सेवाओं  की  गृणवत्ता  और  उन्हें  दृर-दराज के  क्षेत्रों  में  पहुंचाने  में  सुधार  90
 शराब  कार्य  निष्यादन  वाले  जिलों  (1981  की  जनगणना  के  अनुसार  जिनकी  जन्म  दर  प्रति  हजार
 जनसंख्या  पर  30  अथवा  इससे  अधिक  पर  विशेष  ध्यान  केन्द्रित  करने  के  लिए  विविघतापूर्ण
 नीति  तेयार  राज्यों/संघ  राज्यक्षेत्रों  को  वास्तविक  जन्म  दर  में  कमी  के  भ्राधार  पर  धन

 उपलब्ध  करने  के  लिए  तंत्र  तेयार  जन्म  अम्तराल  की  विधियों  का  तेजी  से  संवर्धन  करके

 युवा  आयू  दम्पत्तियों  की  कबरेज  में  वृद्धि  नए  गर्भनिरोधक  झुरू  करना  भोर  गर्म  निरोधकों

 की  गुणवता  में  सुधार  हाहरी  क्षेत्रों  विशेष  रूप  से  गंदी  बस्तियों  में  परिवार  कल्याण

 योजनाओं  को  सुदढ  चिकित्सा/पेरा-बचिकित्सा  काभिकों  के  प्रशिक्षण  कार्यकलाणें  को

 पुनर्जीवित  करना  जिसमें  प्रेरक  और  परामर्शी  पहलुओं  पर  बल  दिया  ब्याप्रक  रोग

 रक्षण  कार्यक्रम  के  अधीन  किए  जा  रहे  उत्कृष्ट  कार्य  को  जारी  रखना  ओर  मात्‌  एवं  शिषु  स्वास्थ्य
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 —  ग्ष्ण्ष्ण्प्ग्ष्््््णण

 परिच्र्या  के  लिए  अन्य  उपच्ारों  का  सुदृढ़ीक  शिक्षा  और  संचार  कायंकलापों को  जीवन

 के  मुद्दों  ओर  पारस्परिक  संचार  की  गुणवत्ता  पर  केन्द्रित  करने  के  लिए  अभिमुख  कार्यक्रम

 में  लोगों  की  सक्रिय  मागीदारो  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  स्वयंसेवी  ओर  गेर-सरकारी  संगठनों  को

 बड़े  पेमाने  पर  हामिल  क  राज्यों  संघ  राज्यक्षेत्रों  में  कार्यान्वयन  तंत्र  को  तेज  और
 राज्य  और  जिला  स्तरों  पर  उच्चस्तरीय  अन्तरक्षेत्रीय  समन्वय  तंत्र  तेयार  यह

 कार्य  योजना  1992-93  के  दोरान  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमका  एक  मार्गदर्शी  संघटक  बनी
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 18  1914  लिखित  उंत्तरं
 लि  चल्तलाखओडनइ>ससफफसफसफससस-फऋकअनबआआ नभ  अ  फएटऊ  फ:ककएफ४:डइउस्‍क्‍उअु  े-फ  *«  लक  -  --

 मात्‌  ओर  शिक्षु  स्थास्थ्य  कार्यक्रमों  के  बिस्तार  हेतु  अम्तर्राष्ट्रीय
 एज  सियों  से  सहायता

 6392.  भी  राजबोर  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  अन्तराष्टीय  एजेंसियों  ने  मातु  और  हदिशु  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  में  सुघार  और

 उनका  विस्तार  करने  हेतु  बब॑  1991  में  कोई  सहायता  प्रदान  की  और

 यदि  तो  स्वीकृत  की  गई  राष्टि  का  कार्यक्रम-वार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कस्पाण  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  डो०  के०  तारादेबी

 सिद्धा्  )  पु  )  जी  हां  ।

 वर्ष  1991-92  के  मात  ओर  शछिष्ु  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  लिए  प्राप्त  की  गई

 विदेशी  सहायता  के  ब्यौरे  द्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 कऋ०  ण्जें  सी  का  नाम  प्राप्त  की  गई  सहायता

 सं०  रुपए  में  )
 रू  3...  ७००  न्नमननम-ात  जनक  ने  ले  चने  3  ने  न

 संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  अआकस्निक  निधि

 व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  2753.00

 पुनर्जलपूरण  थिरेपी  आर०  कायंक्रम  10.00

 2.  संयुक्त  राज्य  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  एस०  एड  )  3120.00

 मो  आर०  ट  ०»  के  ये  कम  के  लिए

 3.  विद्व  स्वास्थ्य  संगठन  एच०  ओन०  आर०  टी०  21.61

 कार्य  क्रम  के  सिए

 याग  :  5904.61

 प्रसुति  अस्पताल

 6393.  प्रो०  के०  वो  ०  थामस  :  कया  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेगे  कि  देह  में  इस  समय  प्रसूति  अस्पतालों  की  सर्या  राज्यवार  कितनी  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  ताराबेबी
 सिद्धाथं  )  :  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  आसूचना  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  के  पास  उपलब्ध  सूचना
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 लिखत  एंलर

 संलग्न  है  ।

 102

 क्र०  राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र

 .  आध्र  प्रस्दा

 .  कृरुणालल  प्रदेश

 अभ्रसम

 .  बिहार

 .  गोवा

 «  गुजरात

 .  हरियाणा

 .  हिमाचल  प्रदेश

 .  जम्मू  व  कदमीर

 .  कर्माटक

 .  केरल

 «  उड़ीसा

 .  पंजाब

 ,  राजस्थान

 .  सिकिक्रम्त

 .  तमिलबाडु

 »  जिपुरा

 के  अनुसार  1-1-1987  का  देश  में  प्रसूति  अस्पतालों  को  राज्यवार  संख्या  को  दशने  बाला  दिलरआ

 िमरम

 7  1998



 1914  लिखित  उत्तर

 2  3

 24.  उत्तर  प्रदेश  17

 25.  पद्चिम  बगाल  38

 26.  अंडमान  व  निकोबार  ढ्वोप  समृदष  0

 27.  चडीगढ़  0

 28.  दादरा  और  नागर  ह॒वेनी  0

 29.  दमण  ओर  दोव  0

 30.  टिल्‍ली  5

 31.  लक्षद्वीफ  0

 32.  पांडिबेदी  |

 याग  1082

 भारतीय  महिला  फुटबाल  फंढर  धन

 6394.  थी  तेज  वाराथण  सिह  :

 शी  रामश्जथ  प्रसक्य  लिए  :

 क्या  सानथ  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 )  कया  छूरकाद  के  मारतीय  महिला  कृट्कल  फेडरेशन  को  मान्यता  समाप्त  कर  दी

 गदर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लानव  संसाथन  विकास  मंत्रालय  फाव  ओर  खेढ-कूद  विमाग  तथा  र्हिला  ओोर  भ्र

 विकास  में  राज्य  मंत्रो  भकता  बनमों  )  :  हां

 विद्य  फुटबाल  निकाय  आई०  एफ०  ने  निदेश  दिया  है  कि  महिला

 फुटबाल  संरचना  को  सींषे  हीं  राष्ट्रीय  फुटबाल  संध  अथति  अल्लिल  फुटबाल  करे  साथ

 एकरीक्ृट  करना  ताकि  सभी  फुटबाल  कार्यक्लाथ  का  नियंत्रण  राष्ट्रंंप  संघ  द्वारा  किया  जा

 सके  ।  र्माच्त  कर  दी  गई  थो  क्‍योंकि  भारतीय  महिला  फुटबाल  संघ  ऐसा  करने  में  ग्सफल

 रहा

 केशीय  मॉंड्स्थार  किपस  के  सफंडापार

 6395.  डा०  परझुराज  गंभवार  :  क्‍या  लाश  संत्रो  यह  कताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 13



 लिखित  उत्तर  7  1992

 केन्द्रीय  मांडागार  निगम  के  कितने  भांडागार  अपने  ही  मवनों  में  स्थित  हैं  तथा  ये

 भांडागार  कहां-कहां  स्थित

 कितने  मांडागार  किराये  के  भवनों  में  स्थित  हैं  ओर  ये  कहां-कहां  स्थित

 निगम  प्रतिवर्ष  कितना  किराया  दे  रहा

 क्‍या  निगम  अपनी  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  कर  रहा  और

 (६)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 खाद्य  मंत्रालय  के  राश्य  संत्रो  तर  :  ओर  अपेक्षित  सूचना
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 निगभ  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  निम्नानुसार  किराया  अदा  किया  गया  था  :

 1988-89  5.68  करोड़  रुपये

 1989-90  6.91  करोड़  रुपये

 1990-91  8.46  करोड़  रुपये

 ओऔर  (2)  उपर  कक्‍त  तीन  वर्षों  की अवधि  के  दौरान  भण्डारण  क्षमता  का  औसत

 ठपयोग  77  प्रतिष्षत  से  79  प्रतिशत  के  बीच  भिन्‍न-भिन्‍न  रहा  ।

 जिधरण

 1-2-1992  को  स्थिति  के  केन्द्रीय  मण्डारण  निगम  488  ढके  हुए  मांडागार  चला

 रहा  हन  गोदामों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है  :

 अपने  गोदाम  किराये  के  गोदाम  आंधिक  रूप  से  अपने  और

 आंशिक  रूप  से  किराये  पर  सिए

 गए  गोदाम

 क्रम  सं०  स्थान  क्रम  सं०  स्थान  क्रम  सं०  स्थान

 ||  2  3

 गुजरात

 ].  1.  1.

 2.  2.  2.

 3.  3.  रानोली  3.  सू

 4.  4.  इशनपुर

 5.  जामनगर  5.  दक्ष रथ

 6.  भावनगर  -  6.  बापी

 04
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 1

 7.  आनन्द

 8.  अहम दा
 9.

 10.  बडोड़

 2
 जम  ०ਂ  03,  साथ  ७७७3...  मा

 7.

 8.  अंकलेदवर

 9.  बरेली

 रणजीत  नगर

 मोरा

 अदालाज

 के०  आर०  नगर

 2.  सोन्दाट्टी

 3.  सेदाम

 4.  मलहोगंल

 5.

 6.  होशाहल्ली

 7.  पीनिया

 8.  बालागोला  )

 9.  टुंकर

 बंगलौ

 2.  छिव  मोनी  स्टील  ट्यूडज  लि०

 2.

 एन०  जी०  ई०  एफ०  बंगलौर

 12.

 13.  बोमनहल्‍्ली

 कहा इट  फील्ड

 लिखित  उत्तर

 1.  देबनगिरी

 2.  गडाग

 3.  गुलबर्गा

 4.  बेलगाम

 5.  छिका  रीपुर

 6.

 '.  त्रिचुर

 105



 लिखित  उत्तर  7  1992

 4.  कोची

 जध्य  प्रदेश

 1.  1.  भोपाल -2  1.  रायपुर

 2.  माटापाड़ा  2-  बीना  2.  ग्वालिय

 3.  मोरेना  3.  उज्जन  3.

 4,  4.  सोहागपुर  4.  बालाघाट

 5.  छिवपुर  कला  5.  जावाड  5.  रायगढ़

 6.  बिलासपुर  6.  मनब।ह  6.  बुरहानपुर
 7.  होशंगाबाद  7.  7.  नरसिहपुर

 8.  भिड़  8.  पीतमपुर  8.  पीतमपुर

 9,  कटनी  9.

 10.  खंडवा  बेस  डिपो

 11.

 12.  मकती

 13.

 14.

 15.

 16.  समानार

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 शड़ीसा

 1.  जयपुर  रोड  1].  बेरहामपुर  1.  बारगढ़

 2.  कटक  2.  मुबनेदबर  2.  जयपुर

 3,  पारादीप  पोर्ट  3.  अस्का  3.  सम्बलपुर

 4.  बेरहामपुर  बेस  डिपो

 महाराष्ट्र

 1.  सांगली  1,  1.  बम  राबती

 106



 ।8  9994

 2.  बड़ाला  आई०  एंड  ई०

 3.  मिराज

 4.  एम०  एस०  जेठाप्लिय

 5.  मिराज  बेस  डिपो

 6.  बाशी

 7.  अस्बेड

 8.

 9.

 10.  कालमबोली

 2.  शेड  )

 3.

 4.

 5.

 an 3] 6.

 7.  )

 8.

 9  -  बम्मई-]॥  डब्स्यू  ०-

 10.  ग्रोरेगांव

 11.

 12.  दिल्लास

 13.  करजा

 14.

 15.  तुर्मे

 16.  मरोल

 17.  बोरी  बिल्ली

 कं  )

 अहमदनगर

 कंजुर  मार्ग

 20.  पताल

 बालुज

 22.  निमेड़ो

 23.  पताल

 24.  पताल

 25.

 26.

 27.

 28.  गांधी  गलाज

 29.

 30.

 2.  गोंडिया

 3.  कोल्हापुर
 4.  भकोला

 $.  नागपुर

 6.  नासिक  )
 7.  यबतमाल

 &  नासिक  रोड

 9.  चिकल  थाना

 18.  अम्बेरनाथ
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 लिक्षित  उत्तर

 गोबा

 1.  मोरमुगांव

 2.  एयर  कारगो  गोबआा

 108

 2

 31.  मोहाने

 32.

 33.  कलमेष्व र

 34.  नानदेड

 35.

 36.  मीरा

 37.  सनासबवाड़ी

 38.  एम०  आई०  डी०  सी०  नागपुर
 39.  वासिद

 40.

 41.  एम०  आई०  डी०  सी०  जलगांव

 42.  अम्बेर

 43.  सुकेली

 44.

 45.  भयानडेर

 46.  वार्थी

 47.

 48.

 49.  लोटे  परछुराम

 50.  तारापुर

 51.

 52.  मी

 53.  मोक  रपाडा

 54.  काजूपाड़ा

 55.  अंजनगांव

 56.  सी०  एफ०  एस»  जे०  एन०  पी०

 )  1992



 18  1914

 1

 पश्चिम  बंगाल

 1.  कूच  बिहार

 2.

 3.  बरहामपुर

 4.  कलकत्ता

 5.  हल्दिया

 6.  पांचपाड़ा

 7.  सारूल

 8.  सारंगाची

 9.  फाल्टा

 10.  दुर्गंचाक

 लिखित  उत्तर

 हज

 1.  घुसूरी

 2.  नीमक  महल  रोड

 3.  ध्याम

 4.  रिसरा

 5.  बेलू  र
 6.  रामाक्ृष्णापुर

 7.  मजोरहाट

 8.  मेटिया

 9.  मेटिया

 10.  बड़ानगर

 11.  सेरामपुर

 12.  मल्लापुर

 13.  कलकत्ता  बान-हुमली

 14.  विष्णपुर

 15.  छिराकुल्‍सी

 16.  बोखपुर

 17.  चन्द्र  कोना  रोड

 18.  स्ट्रेड  बेंक  रोड

 19.  बेस्डा

 20.  बेथुघारी

 21,  हावढ़ा

 22.  लेक  डिपो

 23.

 24.  बागडोगरा

 25.  अगरपाड़ा

 26.  चतकाल

 27.  सरका  रपूल

 28.  बज-बज

 29.  बिराटी

 109



 हरियाणा

 ].  नरबाना

 2.  चरक्षी  दादरी

 3.  घंडी  आदमपुर

 4.

 हिमाचल  प्रदेश

 1.  सोलन

 2.  मंडो

 पंचाब

 ].  ममशा

 2.

 3.  घढ़  शंकर

 4.  साभा

 5.  हो  क्षिया र  पुर
 6.  एयर  कार्गो  अमृतसर

 7.  पडा  नकोट  बेस  डिपो

 149

 30.  शुकचार

 31.  महेश्नताल

 32.  मेथ  ता

 33.  दुर्गपुर

 34.  केथापुकुर

 1.  असंघ

 2.  ना  रायणगढ़

 3.  फरीदाबाद

 4.  क

 5.  कालका

 6.  पायोपत

 7.  रोहतक

 8.  निसांग

 9.  सतरोदर्खंड
 10.  बल्लभगढ़

 11.  फरीदाबा

 12.  घारूहेडा

 1.

 2.  पठानकोट

 3.

 4.

 5.  दहुआ

 6.  मोर  मंडी

 7.  मुल्लानपुर

 >  १११2

 1.

 2.  सोनीपत

 3.  हिसार

 4.  इसी

 5.  गुड़गांव

 4.

 2.  अबोह

 3.  रोपड़

 4.

 5.  सुक्तेशबर

 6-

 7.  सरहिन्द



 16  1914  लिखित  ढत्तर

 1  2  3

 8.  मोजपुर  8.  टांडाहमर  8.  गुरदासपुर

 9.  बमृतश्तर  बेस  डिपो  9.  9.

 10.  नाभा  बेस  डिपो  10.  अबोह  10.  चण्डीगढ़  संध  रथ्य  खच

 11.
 ह

 12.

 13.  गजीतबाल

 14.

 15.  मोहाली

 राजस्थान

 1.  श्रीगंगानगर  1,  जयपुर  1.  कोटा

 2.  हनुमानगढ़  2.  उदयपुर

 3.  3.  गलवर

 4.  ओो  क्रा डा

 5.  पुथ्वीपुरा

 6.  मिवाड़ी

 किस्लो

 1.  क्षाहदरा  1.

 2.  कीति  नगर  2.  सफद  रजंग  फ्लाई  ओवर  2.  नरेला

 3३.  3.  लारेम्स  रोड

 4.  पटपड़गंज  4.  छत्तम  तगर

 5.  लिबासपुर

 6.

 7.  महरौली

 8.  मासतो  उद्योग

 असनण

 1.  बुवाहाटी  1.  सिपाकार

 2.  घुब री
 3.  जो  रहाट
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 लिखित  उत्तर

 ]  2

 4.  जो

 5.  सरमोग

 सिजोरणल

 1.  आइजोल

 भणिपुर

 1.  इम्फाल

 सागालेंड

 1.  दी  मापुर

 जिपुरा

 1.  भगरतल्ला

 2.  सी०  एस०  अगरतला

 बिहार

 ].  किशनगंज  1.  हुआ  रोबाग  रोड

 2.  हजारीबाग  2.  देह  री

 3.  मोकामेह  3.  देवघर

 4.  मोहलिया  4.  धनबाद

 5.  पतरातु

 आस्प्र  प्रशेश

 1.  गंटूर  1,  हैद
 2.  निजामाबाद  2.  कुकटपल्ली

 3.  गदोनी  3.  सरूर[नगर

 4.  4.  चितयाल

 5.  इग्गो  राला  5.  चिलकलु  रीपेट

 6.  विजयबाड़ा  6.  बालानगर  टाउनशिप

 112

 1.  पटना

 2.  रांची

 3.  समस्तीपुर

 4.  कटिहार

 5.  नोखा

 6.  मुंगेर
 7.  दरभंगा

 8.  जमशेदपुर

 9.  मुस्सलापुर

 1.  वारांगल

 2.  जनगांव

 3.  भोगो  ले

 ?  1992



 18  1914  )  लिखित  उत्तर

 2  3

 7.  सारंगपुर  7.  सन्‍्तनगर

 8.  बीघान  8.  मौलाली

 9.  मसुलीपटनम  9.  पटुनचेरू

 10.  रेणीगुंटा  10.  वाडीसलेरू

 11.  निदामानूर  11.  मेदामतला

 12.  राजमुन्दरी  12.

 13.  नन्दियाल  13.

 14.  प्रुढीवाडा  14.  जही  राबाद

 15.  सूयपिट  15.  बयरा

 16.  नैल्लोर  16.

 17.  टार्डेपल्लीगुडेम  17.  तूरंगी

 18.  सिद्दीपेट  18.  सी  ०  एफ०  एस०  हैदराबाद

 )

 19.  बाडलामुडो  19.  कोटा  वालसा

 20.  करीमनगर

 21.  महबूबनगर

 22.  भेढक

 23.  गुड्डप्पा

 24.  जी०  एस०  हैदराबाद

 25.  विशाखापत्तनम

 26.  कंकलूर

 27.  गंटूर  बेस  डिपो

 28.  नन्‍्दी  कोटकुर

 29.  अंकपल्ली

 30.  अदिलाबाद

 31.

 32.

 33.  सेतनापल्‍ली

 34.  विजयवाड़ा  बी ०  डी ०
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 जिशित  इंत्तर  तर  प्र  1992

 2  3

 उत्तर  प्रदेश

 1.  चन्दोसी  1.  1.  रामपुर

 2.  बांदा  2.  गो  2.  सहारनपुर
 3  मुजफ्फर  नगर  3.  ऋषिकेश  3.  मोहननगर
 4.  जहांगी  राबाद  4.  देवबन्द  4.  इटावा

 5.  शामली  5.  मुजफ्फर  5.  काषीपुर
 6.  6.  शाहजहांपु  6.  लखनऊ

 7.  बाजपुर  7.  कानपुर  7.  चिरगांव

 8.  मांसी  8.  राय  बरेली  8.  बहराइच
 9,  बस्ती  9.  मोदीपुरम  9.  खटीमा

 10.  फंजाबाद  10,  एस ०  आई०  एल०

 11.  हरदोई  11.  वीरभद्र

 12.  बलिया  12.  एच०  ए०  एल»  स्ल्षमऊ

 13.  शाहगंज  13.  मोदी  जी  रोक्‍्स  लि  मिदेड

 14,  दादरी  14.

 15.  गोला  गोक  रननाथ  15.  आई०  आई०  टी०  मनकापुर

 16.  16,  मौरानीपुर

 17.  राब्ट  सगंज  17.  मोहबा

 18.  गाजिया  18.  सू

 19.  मुजफ्फरनगर  बो०  Ho 19.  एच०  ए०  एल०  कानपुर
 20.  बिलासपुर

 21.  सहारनपुर  बी०  डी ०
 22.  नोएडा

 23.  डुमरियागंज
 24.  जसपुर

 25.  बिजनौर

 26.  नेवली  बेस  डिपो

 27.  गो

 तबिलभाड

 1.  उदुमलपेट  ।.
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 18  1994  लिखित  उुत₹

 1  |  3

 2.  कोयम्बेतूर  2.  2.  अम्बाटुर

 3.  विरूघुनगर  3.  त्रियुपतुर

 4.  कुम्बा  कोनम  4.  कल  मंडपम

 5.  ऋ्रोमपेट  5.  भोटेरी

 6.  6.  तोलनेट

 7.  थंजावर  7.  सेलम  स्टील  प्लॉट

 8.  मना रगुडो  &.

 9.  9.  भिरकेहा हुए

 10.  16.  घांख्ख

 11.  11.  कोबियापुडुर

 12.  चिदम्बरम  12.  वंग।रम

 13.  क्ग्रेदकोइ जल
 13.  रोयाइरम्-३

 14.  होसुर  14.  किरुबोहाधुर

 15.  15.  तुतिकोरिक

 16.

 17.  सिगनालुर

 पांडिच्ररी  संघ  राज्य  क्षेत्र  1,  पॉडिचेरीं  संघ  राज्य  क्षेत्र

 कुल  जोड़

 कक

 177  233  18

 फैजश्ीन  भलभ

 6396.  भ्री  कबोरक  पुस्क  रयत्क  :  का  शजनस  संसरयण  जिकार  मब्जो  कह  बताते  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विषय  श्रसम  में  कक्षाएं  चाल  धोक्षिक  सत्र  में  प्रारम्म  होनी

 क्‍या  लैक्षिक  सत्र  की  शुरूआत  विलम्ब  से  को  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  का
 रण

 क्‍या  सरकार  का  केन्द्रीय  विध्वविद्यालय  के  निर्माणाधीन  कुछ  अन्य  उपयुक्त  भवनों

 में  कक्षाएं  जुकत  करते  का  विचार
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 लिखित  उत्तर  7  1992१

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (a)  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  के  प्रस्तावित  स्थलों  का  दौरा  करने  वाली  समिति  के  निष्कर्ष

 क्‍या

 सानव  संसाधन  विकास  मम्त्री  अर्न  :

 से  (2)  प्रश्न  नहीं

 शिक्षा  विभाग  द्वारा  गठित  स्थल  चयन  समिति  ने  क्षेत्रीय  इंजीनियरी

 सिलचर  के  निकट  एक  स्थल  को  सिफा  रिष्  की

 गुंट  र-डोमकोंडा  रस  लाइन  का  बिस्तार

 6397.  श्री  दइसात्रय  बंडारू  :  कया  रल  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुंटूर-द्रोनकौंडा  रेल  लाइन  को  द्रोणाचलम  तक  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मरञजालय  में  राज्य  बन्त्रो  :  ओर
 डद्रोणाचलम  पहले  ही  मोटर  लाइन  है  जिसे  अब  बड़ी  लाइन  में  बदला  जा  रहा

 लेथी  चोनो

 6398.  श्रीमती  दीपिका  एच०  टोपोबाला  :

 शी  दिलीप  माई  संधानो  :
 भरी  रामेहबर

 क्या  लाच्य  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1991  की  जनगणना  के  आधार  पर  लेवी  चोनी  का  कोटा
 निर्धारित  करने  का

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  लेवी  चोनी  का  कोटा  बढ़ाने  को  मांग  को

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  कोटा  में  वृद्धि  की  और

 (8)  यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लाश  मश्थालय  के  राज्य  मत्जो  तरुण  :

 लेवी  चोनी  की  सीमित  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  1991  की  जनगणना  के
 आधार  पर  लेबो  चीनी  के  कोटे  का  अद्यतन  निर्धारण  संमव  नहीं  हो  पाया

 और  (5)  सरकार  ने  समी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  199]  से  लेबो
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 18  1914  लिखित  उत्तर

 चीनी  के  मासिक  आबंटन  में  5  प्रतिशत  को  तदर्थ  वृद्धि  को  अनुमति  दे  दो  यह  व्यबस्था

 1992  तक॑  जारो  रहेगी  ।

 हिन्दुस्तान  ऐलॉयल  बरियम  कम्पतो  सिलबासा

 6399.  पश्रो०  रास  कापसे  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  हिन्दुस्तान  ऐलॉयज  मंन्यूफंक्चरिंग  कम्पनी  सिलवासा  को  27
 1991  को  बन्द  करने  का  आदेश  दिया  गया  था  तथा  |  1991  को  इसे  चाल  करने  की

 अमुमति  दी  गई  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसवोय  कार्य  सम्त्रालय  में  राज्य  मसत्रो  तथा  स्थाय  ओर  कम्पनो  कार  सस्जालय  में
 राज्य  मन्‍्त्रो  रंग्राजन  :  ओर  जिला  प्रद्यासन  द्वारा  हिन्दुस्तान
 एलॉयज  म ैन्‍्यूफंक्चरिंग  कम्पनी  को  27  1991  को  बन्द  करने  के  आदेश  जारी  किए  गए  थे  ।

 कर्ूंपनी  द्वारा  इस  आशय  के  वचन  देने  पर  कि  वह  6  माह  के  मीतर  जरूरी  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय
 दिल्ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  फंक्टरी  को  चालू  करने  के  आदेश  |  1991  को  दिए

 गए  थे  ।

 अल्पसंख्यक  शिक्षण  संस्थाओं  में  श्लात्रों  का  दाखिला

 6400.  श्रो  केझ्री  लाल  :  कया  सामव  संसाधन  जिफास  मसम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करगे

 क्‍या  सरकार  को  अल्पशंख्यक  दर्ज  वाले  कुछ  स्कूलों  विद्यालयों  मे  छात्रों
 के  दाखिले  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  जानकारी

 जहा  व  व
 ॥  यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्‍या  प्रतिक्रिया  ओर

 यह  सुनिष्दिचत  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  इन  संस्थाओं  में

 सभी  छात्रों  को  दाखिला  भिल  सके  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सरज्ो  अर्जुन  :  हां

 ओर  निर्णय  की  जांच  की  जा  रही

 महा  राष्ट्र  क ेलिए  बंगन

 6401.  शो  यशवंतराब  पाटिल  :  क्‍या  रेल  मम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के  विभिन्‍न  जोनों  |डिवीजनो  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्याज  की  ढुलाई
 के  लिए  कितने  वंगनों  की  मांग  की  गई  ओर  कितने  वेगन  उपलब्ध  कराए

 (@)  क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  कृषि  उत्पादों  की  ढुलाई  के  लिए  बंगनों  को  संख्या

 में  वृद्धि  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 !

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्याज
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 की  दुर्मई  के  लिए  महाराष्ट्र  राज्य  में  18,820)  माल  डिब्बों  को  मांग  की  गई  12,651  माज

 डिब्बों  का  लदान  किया  गया  था  तथा  6,094  माल  डिब्बों  के  मांग-पत्र  रह  कर  दिए  मगर  के  ।

 और  (a)  जी  हर  क्‍्ये  अतिरिक्त  माज़  खछिथ्यों  की  भ्यवश्या  को  जा  रहो
 ब  1992-93  प्रें  छझमस़्म  27,500  खकठ  डिब्खों  को  ककस्था  करने  का  प्रकत्ताव  गतायु
 स्‍्टाक  को  नाकारा  घोषित  किए  जाते  के  कारण  बेढ़े  में  शुद्ध  बढ़ोत्तरी  कस  होगी  ।

 राष्दोय  जायज  जयपुर

 6402.  श्री  बाऊ  दपाल  लोहोी  ;  कया  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कह्य।ण  मन्‍्त्ो  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  :

 फिछले  तोन  बकों  के  दोरान  प्रतिबर्ष  जयबुर  स्थित  राष्ट्रीय  आधुर्वेद  संस्थान  के

 संचालन  एवं  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितती  घनराशि  इदान  की

 क्या  उपयुक्त  संस्थान  को  दिल्‍ली  स्थित  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संध्यान  के

 अनुरूप
 विकसित  किया  जाना

 यदि  तो  क्‍या  लक्ष्यों  को  प्राप्त  किया  गया

 यदि  को  इश्रके  क्र  कारण

 ) (४)  आहुबंब  कयकुर  के  भकको  के  किसान  के  लिए  पिछले  कोन  ब्षों  के  दोरान
 क्षोषं-बर  ओर  बषं-वार  कितनी  धनराशि  मंजूर  को  ओर

 कसा  उक्त  घतर।कि  का  उपकोम  किया  क्‍या  है  ?

 स्थाश्प्य  ओर  परिथार  कत्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबी
 :  केन्द्रीय  श्रकार  मे  पिछले  तोन  बर्षों

 के
 दोरान  राष्ट्रीय  आयुर्वेद  संस्क्षान  को

 नमिज्मशलिशित  सझ्षकता  भ्तुदान  प्रभात  किया  है  :

 ब्ष  प्लान  क्राक-प्लान  कुल

 1989-90  71.00  110.00  181.00

 1990-91  115.00  159.00  276.00

 1991-92  125.00  151.00  276.00
 ढ&ः  -

 7)  से  (8)  राष्ट्रीय  आक्यंद  जयपुर  को  स्थाषना  अन्य  कातों  के  साथ-साथ

 जायुदेंद  की  छूसी  शालछ्ओों  में  स्दतरकू  ओर  स्वादुक्ोत्तर  ल्रेप्तर  करने  के  वांत्तिसस्कल  ख्रऋऋषेंद  को

 बूद्धि  और  विकास  करने  के  उद्देश्य  से
 की  गई  थो

 ।  राष्ट्रीय  आयुर्वेद  संस्का+  जम्फुर और  बक्तितत
 मारतीय  आयविज्ञान  संस्थान  के  बीच  कोई  तुलना  नहीं  की  जा  सकर्त

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  संस्थान  को  योजना  पूंजीगत  ब्यम  के  लिए  जप
 झोदं  छड्ष्या  दर  3(1)

 118



 18  1914  लिखित  छत्त  र

 (2)  के  अभ्सर्गत  अनुदान  दिया  जाता  इस  ज्षीर्ष  के  कष्तर्गत  राष्ट्रीय  आयवेंद  संस्थान  को  पिछले
 शीोण  के  दौरान  रिलोज  को  गई  राशि  इस  ब्रकार  है

 वर्ष  घनराक्षि

 1989-90  प्र

 रा

 33,07,400  00

 1990-91  95,08,000.00

 1991-92  75,00,000.00

 (3)  उक्त  राशि  राज्य  लोक  निर्माण  विमाम  को  प्‌ंथ्रीमत  कार्यों  के  लिए  अग्रिम  के  रूप

 में  दी  गई

 भारतोध  चिफित्सा  का  फार्यकरेज

 6403.  भी  दाऊ  बाल  जोशी  :  क्या  स्वॉरंब्ये  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कैयो  भांरतीय  चिंकित्सा  की  कैम्ट्रीस  परिंषर्द  की  अंवधिं  समांप्स  हो  गेंयी

 यदि  तो  इसका  पुनगठन  कब  तक  किया

 इस  परिषद  ने  पिछले  एक  वर्ष  में  क्या  मुल्य  सिफारिश  को  औौर

 इस  पर  सरकार  को  क्या  श्रतिंकरिवा  है  ?

 स्थास्कंवे  जोर  पंरियार  कैल्यो्ण  मेत्रोलय  में  राध्य  भग्जी  डो०  के०  तारादेबो
 :  भारंतोय  चिंकिश्सों  केसद्रीय॑  |970  की  कौ  शर्तों  के अनुसार

 केसीय  परिषद  का  उपाध्यक्ष  अंधवी  तदस्थ  अपने  चुनांव  था  जैसी  भी  स्थिति

 की  तारीख  से  पांच  बर्य  की  अवधि  के  लिए  अधेया  जब  तके  कि  उमके  उत्त  राधिकांरिथों  का  विधिवत
 रूप  से  चुनाव  अंजबा  मार्मांकन  नहीं  कर  खिया  जो  भी  अवधि  अधिक  यह  पद  घारण
 करता  पिछली  आर  केस्ट्रोय  परिषद  का  पुतगंठर्न  मारत  के  राजपत्र  अशाध|रं्जे

 उपखं  दिनांक  7-5-84  में  प्रकाशित  मारत  सरकार  की  अजिशृचतनी  कै  तहैत  किया  गया

 सि  )  केफीय  वरिवद  के  लषंतां  वी  पर  कीरंवाई  की  जे  रही  है  और  केन्द्रीय  परिषद  का

 बुनवंठम  चुनावों  के  समाप्त  होते  के  परचौंत्‌  जाएँगे  ।

 21  कौर  22  199]  को  हुई  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  की  बेठक

 की  मुक्ष्य  सिफारिशों  उपायंध  में  दो  गई

 सरकार  को  इनमें  से  कुछ  सिफारिशञें  प्राप्त  हो  गई  हैंजिन  पर  बिचार  किया  जा

 रहा  है  ।

 भारतोय  चिकित्सा  केनीय  परिषद  की  बर्य  1990-51  को  प्रभु  सिफारिश  इस  प्रकार

 हैं  :--
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 ।.  कैन्द्रोय  परिषद  निर्णय  करती  है  कि  आयुर्वेदिक  कालेजों  में  1-7-1989  से  पूर्व  नियुक्त
 शिक्षकों  की  पदोन्‍नतियां  1989  के  विनियमों  से  प्रभावित  नहीं  होंगी  और  उन  शिक्षकों
 की  पदोन्‍्नतियां  के  लिए  स्नातकोत्तर  अहं  ता  आवदयक  नहीं  होगी  ।

 यह  भी  निर्णय  लिया  गया  कि  उपर्युक्त  निर्णय  के  बारे  में  समी  राज्य  सरकारों  को

 सूचित  किया  जाए  और  1989  में  निर्धारित  विनयमों  में  उक्त  बातें  शामिल  करने  के

 लिए  आवदयक  कारंवाई  की  जाए  ।

 2.  केन्द्रीय  परिषद  ने  इस  स्पष्टीकरण  का  अनुमोदन  किया  कि  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय

 परिषिद  द्वारा  निर्धारित  आयुर्वेदाचायं  पाठ्यक्रम  में  विभिन्‍न  विषयों  की  पाठयचर्या के
 शामिल  शीर्ष क  /  बिधय  को  ऐलोपंथिक  के  समान  माने  जाते  विषय  की  अधिक  और
 उपयोगी  जानकारी  के  लिए  दामिल  की  जाएं  क्‍योंकि  अन्य  चिकित्सा  विज्ञान  की  शाखा
 के  ज्ञान  को  प्रतिबन्धित  अथवा  सीमित  नहीं  रखा  जा  सकता  ।

 3.  केन्द्रीय  परिषद  ने  निंणंय  दिया  कि  केरल  सरकार  से  आयुर्वेदिक  कालेजों  के
 चारियों  के  लिए  विष्यविद्यालय  अनुदान  के  वेतनमान  लागू  करने  का  अनुरोध  किया

 4.  केन्द्रीय  परिषद  ने  निर्णय  दिया  कि  राजकीय  आयुर्वेदिक  कालेज  त्रिवेन्द्रम  में
 तंत्र  में  स्नातकोत्तर  पाठयक्रम  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  और
 विध्वविद्यालय  का  अनुमोदन  प्रदान  करने  के  बाद  संस्थान  के  प्राधिकारियों  द्वारा
 परिषद  को  मेजा  जाए  ।

 5.  केन्द्रीय  परिषद  ने  निर्णय  लिया  कि  आयुर्वेदिक  कालेजों  में  दाखिलि  के  समय  कंपीटेशन
 फोस  लेने  से  रोकने  के  लिए  कारगर  कदम  उठाने  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों  का  फिर
 से  एक  कड़ा  पत्र  लिखा  जाए  और  दालिले  पूरी  तरह  मेरिट  के  आधार  पर  हों  ।

 6.  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  द्वारा  निर्धारित  आयुर्वेदिक  पाठ्यक्रम  की
 जर्या  में  झल्यतंत्र  (  की  शिक्षा  और  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  पहले
 से  ही  इस  पाठ्यक्रम  के  आधार  पर  आयुर्वेद  के  स्‍्नातकों  को  चिकित्सा  व्यवसाय
 के  लिए  पंजीकृत  किया  जाता  है  ।  देश  में  आयुर्वेद  स्नातकों  द्वारा  शल्य  चिकित्सा  करने
 पर  कोई  प्रतिबन्ध  अथवा  रोक  नहीं

 7.  केम्द्रीय  परिषद  ने  नोट  किया  कि  बिहार  ओर  दरभंगा  विष्वविद्यालय  के  आमुर्वेदाचार्य
 पाठ्यक्रम  में  कुछ  अनियमितताएं  ये  दो  विष्वविद्यालय  और  राज्य  सरकार  परिषद
 द्वारा  बार-बार  पत्र  भेजे  जाने  और  चेतावनी  दिए  जाने  पर  भी  विनियमों  का  उल्लंघन

 कर  रहे  इन  परिस्थितियों  में  केन्द्रीय  परिषद  सर्वंसम्मति  से  समुचित  कारंवाई  करने
 का  अनुरोध  करती  है  ।

 8.  केन्द्रीय  परिषद  यह  भी  पारित  करती  हैं  कि  समी  राज्य  सरकारों  को  यह  सूचित  करते

 हुए  एक  पत्र  लिखा  जाए  कि  यदि  किसी  आयुर्वेद  कालेज  के  एक  विद्यार्थी  के  दूसरे
 बिदवविद्यालय  में  चले  जाने  पर  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  उससे  अधिवास
 प्रमाणपत्र  नहीं  मांगा  जाना  चाहिए  ।
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 9.  सेठ  गोविन्दजी  राव  जी  आयुर्वेद  शोलापुर  की  निरीक्षण  रिपोर्ट  पर

 ]  0.

 12

 14.

 16.

 विचार  करने  के  बाद  केन्द्रीय  परिषद  तब  तक  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  निलंबित

 करने  का  अनुरोध  करती  है  जब  तक  कि  कमियां  दूर  नहीं  की  जातीं  और  अधूरे  काय॑

 पूरे  नहीं  कर  लिए  जाते  ।

 भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  ने  उत्तर  प्रदेश  के  आयर्वेद  महाविद्यालय  की

 नीय  स्थिति  को  नोट  किया  और  सचिव  उत्तर  प्रदेश  स्वास्थ्य  निदेशक

 आयुरवेंद  और  रजिस्ट्रार  कानपुर  विश्वविद्यालय  को  एक  कड़ा  पत्र  भेजने  का  निर्णय
 लिया  और  उस  पत्र  के  साथ  उन्हें  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  द्वारा  निर्धारित

 न्यूनतम  अपेक्षाओं  की  एक  प्रति  भी  मेजी  जाए  ।

 केन्द्रीय  परिधद  ने  इस  बात  पर  सहमति  प्रकट  को  कि  अलीगढ़  विष्वविद्यालय  को

 डिमॉनस्ट्रेटर  के  पद  से  लेक्चरर  तथा  लेक्चरर  के  पद  को  सोनियर  लेक्चरर  के  रूप  में
 संशोधित  करने  |पदनाम  देने  की सलाह  दो  जाए  ताकि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 की  सिफारिशों  के  अनुसार  उनकी  समस्याएं  दूर  हो  सके  ।

 सल्फिया  यूनानी  मेडिकल  दरभंगा  को  1992-93  शक्षणिक  सत्र  तक  को  ओर
 अयधि  के  लिए  यूनानी  में  स्नातक  पूर्व  पाठयक्रम  चलाने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाए

 हा्ते  की  बतलाई  गई  कमियां  दो  वर्ष  के  अन्तगत  दूर  कर  ली  जाएं  और  केन्द्रीय  परिषद

 द्वारा  इस  संस्थान  में  सुधारों  का  समय-समय  पर  पुनर्भाकलन  किया  जाएगा  |

 .  केन्द्रीय  परिषद  महाराष्ट्र  सरकार  और  सम्बन्धित  विद्वविद्यालय  को  यह  सूचित  किए
 जाने  के  बारे  में  यूनानी  समिति  की  सिफारिशों  से  सहमत  थी  कि  ताज  तिब्बिया

 नागपुर  में  यूनानी  कालेज  आरम्म  करने  के  लिए  केन्द्रीय  परिषद  फो  कोई
 आपत्ति  नहीं  है  बछ्षातें  कि  दाखिले  के  लिए  हार्तें  और  अपेक्षाएं  यूनानी  तिब  में
 स्नातकोत्तर  शिक्षा  प्रदान  के  लिए  केन्द्रीय  परिषद  ह्वारा  मिर्घारित  न्यूनतम  मानकों  का
 कडाई  से  पालन  किया  जाए  ।

 यह  निर्णय  लिया  गया  कि  कैन्द्रीय  परिषद  द्वारा  सात  विभागों  के  पेटनं  की  सिफारिक्ष
 कर  दी  गई  है  इसलिए  विष्वविद्यालय  में  यूनानी/मारतीय  चिकित्सा  पद्धति  के  संकाय
 के  अन्तगंत  कम  से  कम  सात  बोर्ड  ऑफ  स्टडीज  गठित  की

 केन्द्रीय  परिषद  ने  इस  बात  पर  बहुत  चिता  की  कि  आन्ध्र  प्रदेश  स्वास्थ्य  विज्ञान

 पूर्व  तिबिया  पाठ्यक्रम  और  यूनान  तिड्बिया  मुरूय
 क्रम  से  सम्बन्धित  केन्द्रीय  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  द्वारा  निर्धारित  किए  गए
 शिक्षा  और  परीक्षा  के  माध्यम  सहित  प्रतिमानों  का  अनुपालन  नहीं  कर  रहा
 केन्द्रीय  परिषद  इस  बात  पर  जोर  देकर  कहती  है  कि  विदवविद्यालय  और  आन्ध्र
 प्रदेश  सरकार  को  इस  मामले  में  फिर  अनुरोध  किया  जाए  ।  यह  निर्णय  लिया  गया
 कि  इस  विश्वविद्यालय  के  अस्तगंत  कालेजों  का  शीघ्र  दौरा  किया  जाए  ।

 केन्द्रीय  परिषद  ने  यूनानी  समिति  की  सिफारिक्षों  पर  सहमति  दी  कि  यूनानी  तिड्बिया
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 तीन ७.

 के  पूवं  तिब्बिया  पाठ्यक्रम  मे  प्रवेश  फे  लिए  केन्द्रीय  परिषद  द्वारा  अमुमोदित  सभी

 प्राच्य  गहताओं  के  ब्यौरों  को  इस  बात  के  सत्यापन  के  सिए  प्राप्त  किया  जाए  कि  कम

 महँताएं  मैट्रिक  सेकंडरी  के  बराबर  हैं  अथवा  नहीं  ।

 केन्द्रीय  परिषद  ने  निर्णय  लिया  कि  केन्द्रीय  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  के  कार्यालय

 को  य्थाशीध्र  शेष  कालेजों  से  यूनामी  डिग्री  पाठ्यक्षम  में  प्रवेश  के  समय  उर्दू  के  ज्ञान

 में  एकरूपता  के  बारे  सूचना  प्राप्त  करमे  की  कोशिश  करनी  चाहिए  और  दोबारा

 लिखना  चाहिए  तथा  इसके  पश्चात्‌  सभी  अपेक्षित  सूचमाएं  देते  हुए  एक  विवरण  तयार

 किया  जाए  और  इस  पर  गहराई  से  विचार-विमशं  करने  एवं  पुनथिचार  करने  के  लिए
 शिक्षा  समिति  की  अगली  बैठक  के  समक्ष  रखा  जाए  ।

 केन्द्रीय  परिषद  ने  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  कि  सिद्ध  चिकित्सा  के  स्नातकोत्तर

 डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  की  संशोधित  पाठ्चर्या  का  केन्द्रीय  परिषद  द्वारा  स्नातकोत्तर  से  16

 1990  को  हुई  अपनी  बैठक  में  असमुमोदन  किया  ।  कमंचारी  नियुक्त  करने  के

 प्रतिमान  को  सिद्ध  चिकित्सा  के  स्मातकोत्त  र  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  के  रसवद्म
 रिग्नार  में  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।

 यहु  संकर्प  किया  गया  कि  प्रत्येक  विभाग  के  लिए  कर्मचारियों  को  नियुक्त  करने  के
 प्रतिमास  सिद्ध  के  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  की  पाठ्यचर्या  के  अन्तगंत  पहले  ही  सिफारिश
 की  जा  चुकी  शाखा-५॥  रसवदम  रिग्नार  में  एक  विशेष
 शाला  है  ओर  इसे  रसायन  शास्त्र  के  प्राधष्यापक  के  एक  पद  और  जंब  रसायन  झ्षास्त्र  में

 एक  प्राध्यापक  की  आवश्यकता  है|  हसे  पथ्ठ  सं०  9  पर  स्टाफ  के  प्रतिमान  के  अंतगंत

 पाठ्यचर्या  में  एक  नोट  के  रूप  में  जोड़ा  जा  सकता  है

 केम्ट्रीय  परिषद  ने  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  कि  मारतीय  चिकित्सा  केन्द्रोय  परिषद

 1970  की  चारा  36  के  अन्तगंत  यथा  आवदयक  मंज्री  के  लिए
 बोत्तर  पाठ्यक्रमों  सिरष्यू  मरूथवमन्द  कर्कंथायी  मरूथवम/विशेषज्ञताओं  के  ब्यौरों  को
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्राखय  को  भेजन  गया  ।  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मन्त्रालय  ने  उपर्य क्त  प्रस्तावित  विज्लेषज्ञताओं  के  बारे  में  कुछ  टिप्पणियां
 मेजी  केन्द्रीय  परिषद  ने  स्वश्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याप्न  मंत्रालय  की  टिप्पणियों
 पर  विचार  क्रिया  और  कैन्द्रीय  परिषद  द्वारा  निर्धारित  की  गई  आयुर्वेद  एवं  यूनामी
 को  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  की  शुलना  में  दोनों  विशैषज्ञताओं  की  पाठ्यचर्या  का
 संशोषन  उपर्यक्त  विशेषज्ञताजों  के  अनुमोदित  ब्योरों  को  मंज्री  के  लिए
 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  बल्याण  मंत्रालय  कौ  मेजा  गया  ।

 केन्द्रीय  परिषद  ने  इस  बात  पर  चिता  व्यक्त  की  कि  व्रिभिन्‍न  राज्यों  के  मोटर  वाहन

 विभाग  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  1970  की  अनुश्नूचियों  में  श्षाशिल  की

 मान्यता  प्राप्त  चिकित्सीय  अहंताओं  के  घारक  सारतीय  चिकित्सा  पद्धति  के  व्यक्सायियों  द्वारा

 चालकों  और  संवाहकों  को  जारी  किए  गए  स्वस्थता  प्रणाण  पत्र  को  मान्यता  नहीं  देते  ।  भारतीय

 चिकिल्सा  केम्ट्रीय  परिषद  इस  बात  को  स्पष्ट  करना  चाहती  है  कि  यह  बात  मारतीय  चिकित्सा



 .  ्
 1914  )  लिखित  उधर

 केन्द्रीय  परिषद  1970  की  घारा  |7  के  का  उल्लंघन  है  ।  इस  बात
 पर  भी  ध्यान  दिया  कि  कुछ  अन्य  सरकारें  और  अन्य  विभाग  अर्थात  जीवन  बीमा
 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  विश्वविद्यालय  भी  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  के  विधिवत

 अहुंताप्राप्त  ध्यवसायियों  द्वारा  जारी  किए  गए  बिकित्सा  प्र  माण-पत्रों  को  स्बीकार  नहीं  करते  ।

 परिषद  ने  इस  बात  को  गंभी  रता  से  लिया  और  मारत  सरकार  से  इस  मामले  को  देखने
 और  आवध्यक  कारंवाई  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  ताकि  आगे  से  मारतोीय  चिकित्सा  पद्धति  के

 इन  विधिवत  अहंता  प्राप्त  ब्यवसायियों  को  इस  कठिनाई  का  सामना  न  करना  पड़े  ।  भारतोंय

 चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  के  अध्यक्ष  को  समी  राज्य  सरकारों  के  स्वास्थ्य  विभागों  को  एक  पत्र

 सिखने  के  लिए  प्राधिकत  किया  गया  कि  मारतीय  चिचित्सा  केन्द्रोय  परिषद  के  सदस्यों  को  उन्तके

 राज्यों  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  समितियों  की  ग्लारतीय  चिकित्सा  पद्ध  तियों  की  बेठकों  में  आमंत्रित

 किया  जाना  केन्द्रीय  परिषद  ने  निर्णय  लिया  कि  केन्द्रीय  आयुर्वेद  और  सिद्ध  अनुसंघान
 परिषद  ओर  केन्द्रीय  यूनानी  चिकित्सा  अनुसंधान  परियद  के  कार्यकलापों  से  मारतीय  चिकित्सा

 के  व्याप्रक  हित  में  परिषद  के  सदस्यों  को  अव्यत  कराया  जाता  चाहिए  |  इन  अनुसंघान
 परिषदों  के  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  के  सदस्यों  को  उनके  समाचार

 दाधिक  रिपोर्ट  इत्यादि  मिजवाए  जाने  का  अनुरोध  किया

 केन्द्रीय  परिषद  इस  बात  पर  सहमत  हुई  कि  दोरा  रिपोर्टो  का  सार  कार्य॑सूची  की  मर्दों

 हित  सदस्यों  को  परिचालित  किया  जाए  त!कि  वे  दौरा  रिपोर्टों  में  उल्लिखित  तथ्यों  से  कककत

 सब

 सर
 -4।

 इस  बात  पर  ध्यान  दिया  गया  कि  क॒न्द्रीय  परिषद  द्वारा  ।0  और  11  1989  को

 हुई  अपनी  बंठक  में  पारित  किए  गए  निम्नलिखित  संकल्प  को  आवश्यक  कार्रवाई  के  लिए  अखिल

 मारतीय  आयविज्ञान  संस्थान  को  मेंजा  गया  ।

 में  स्थित  मारत  सरकार  एवं  प्रदेश  सरकारों  के  अचीन  चल  रहे  एलोपेथ के  बड़े-बड़े

 अस्पतालों  तथा  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  एक  साध सुधिघा  सम्पस्न  वा

 आधुर्वेद
 चिकित्सा  पद्धति  के  लिए  मी  स्थापित  किया  जाए  ताकि  बहां  सुवोग्य  जायवेदशों  को

 रेख  में  गम्भीर  रोगियों  को  आयुर्वेद  को  चिकित्सा  सुलम  कराई

 छात्रों  से  भांखें  मिकालता

 6405.  भ्रो  मत्युंजय  मायक  :

 शी  किलास  मुसत  सवार  :

 दया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया  किंग  जाजे  मेडिकल  लक्षनऊ  के  मुर्दाघर  में  शवों  से  अवंध  तरीके  से  आंखें

 लिकालने  का  कोई  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  आया  और

 (a)  दि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है ओर  सरकार  द्वारा  इसके

 लिर  उत्तस्दायी  पाए  बए  व्यक्ति  यो  के  क्थित्ध  क्‍या  कार्यवाही  को  गई  है  7?

 123



 लिखित  उत्तर  7  1992

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवो

 :  नहीं  ।

 यह्‌  प्रइन
 नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  आयबंद  ओर  सिद्ध  अ  न_ुसंघान  परिषद  में  भ्रष्टाचार

 6406.  भरी  भृत्यंजय  नायक  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  कल्याण  मन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेगे

 क्‍या  सरकार  को  आयुर्वेद  और  सिद्ध  अनुसंधान  परिषदਂ  में  भ्रष्टाचार  के

 किसी  मामले  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और कै  #  है

 सरबा  र  ने  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डो०  के०  तारादेबी
 :  सरकार  को  केन्द्रीय  आयुर्वेद  और  सिद्ध  अनुसंघान  परिषद  में  अष्टाचार

 के  किसी  मामले  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  परिषद  के  निदेशक  के  विरुद्ध  एक
 शासनिक  मामला  अवदथ  है  |

 पुरातत्व  महत्व  को  वस्तुओं को  चोरो

 6407.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :
 क्री  मरंध्  कमार  बालियान  :
 भ्रो  बलराल  पासो  :
 श्ोमतो  रोता  बर्मा  :
 भ्रो  अर्जुन  सिह  यादव  :
 क्रो  गंगाधरा  सानोपल्‍लो  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या
 सरकार

 को
 शताब्दियों  पुराने  दुलंभ  पुरातत्व  महत्व  की  वस्तुओं  की  तस्करी  तथा

 उन्हें  विदेशी  बाजारों  में  बेचे  जाने  की  जानकारी  मिलो  |  ह।+
 यदि  तो  पछले  तीन  वर्षों  में  दुलंम  पुरातत्व  महत्व  की  वस्तुओं  को  चोरी  के

 राज्य-बार  ऐसे  कितने  मामले  दर्ज  किए

 ऐसे  कितने  को  सुलकाया  गया  और  कितने  मामले  लम्शित  और
 भविध्य  में  ऐसी  चोरियों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपਂ  धारात्मक  कदम  उठाए  गए

 ह
 भागव

 संसाधन
 विकास  पस्जो  अ्चुत  :  पुरा  वस्तुओं  को  चोरी  और अवेध  निर्यात  की  रिपोर्ट  समय-समय  पर  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई
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 ।8  1914  सिखित  उत्तर

 ओर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  दो केस  रजिस्टइं  किए  गए  हैं  जिनमें  से  एक
 केस  बन्द  कर  दिया  गया  है  और  एक  सम्बित  पड़ा

 भारत  सरकार  ने  पुरा  वस्तुओं  की  चोरी  और  तस्करी  को  रोकने  के  लिए
 लिखित  उपचारी  कदम  उठाए

 (i)  प्ुुरावशेष  और  बहुमूल्य  कलाकृति  1972  में  दिए  गए  सभी  रोधी  उपायों
 तथा  उसके  अघीन  बने  नियमों  को  सस्ती  से  लागू  किया  जाता

 (ii)  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के सभी  महत्वपूर्ण  स्मारकों  को  तथा  स्थल-संप्रहालयों
 को  उनकी  अपनी-अपनी  आवद्यकताओं  के  अशुसार  उपयुक्त  स्तर  की  सुरक्षा  प्रदान
 की  जाती  है  ।

 (9)  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  में  एक  कक्षਂ  कार्य  कर  रहा  जो  विशेष  रूप  से

 बस्तुओं  की  चोरी  एत्रं  हानि  के  मामलों  को  देखता  देश  के  सभी  महत्वपूर्ण
 अन्तरष्ट्रीय  बन्दरगाहों  और  हवाई  अड्डों  पर  तंनात  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के

 अधिकारी  पुरा  वस्तुओं  के  अवंघ  निर्यात  को  रोकने  में  सीमा-शुल्क  प्राधिकारियों की
 मदद  करते

 थोनो  उद्योग  पर  से  नियंत्रण  हटाना

 6408.  भरी  आर०  सुरेंद्र  रेड्डी  :  कया  खाध  मगत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चीनी  उद्योग  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  चीनी  पर  जिसे  आंशिक  रूप  से

 कम  किया  गया  को  और  कम  करने  तथा  70  प्रतिशत  की  सीमा  तक  खुली  बिक्री  चीनी  की

 अनुमति  देने  का  आग्रह  किया  और

 यदि  तो  उस  १२  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाद्य  समत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  तरण  गोगोई  )  :  मुक्त  विक्री  के  वर्तमान  कोटे

 को  55  प्रतिष्ात  से  बढ़ाकर  60  प्रतिष्त  करने  के  लिए  इण्डियन  शुगर  मिल्स  एसोसिएशन  से

 बेदन  प्राप्त  हुए

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  लेवी  चीनी  की  जह़रतों  को  देखते  हुए  मुक्त
 बिक्री  की  चीनी  के  कोटे  में  वृद्धि  करने  बिषयक  उपर्युक्त  अनुरोध  को  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं

 भारतीय  खाक  निगम  को  बन्द  करना

 6409.  प्रो०  अक्ोक  आनग्दराय  देदामुल
 :  क्या  खास  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि:ः

 क्‍या  उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति  ने  मारतीय  ख्षाल्ष  निगम  को  बन्द  करने  की
 सिफारिश  की  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  क्या  कायंबाही  की  है  ?
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 सास  मंजालय के  राज्य  मंत्री  तरुण  गोभोई  ,  :

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 वल्चाअ  में  गेहू  के  मण्डारों  का गायब  किया

 6410.  भो  भुरदाल  कामत  :

 ली  लीजन  शर्मा  :

 थी  समत  कमार  सडल  :

 क्या  सतश  भश्तोः  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  पंजाब  में  गेहूं  के  मंडार  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गेहूं  का  भंडार  आवषध्यकतामुसार  उपलब्ध  करा  ने  क ेलिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय

 किए  गए  ओर

 भारतोय  खाद्य  निगम  द्वारा  आज  तक  कुल  कितना  गेहूँ  खरीदा  गया  और  वर्ष

 1992-93  में  गेहूं  की कितनी  खरीद  होने  का  अनुमान  है  ?

 साख  मंत्रालल  के  राज्य  मंत्री  तश्ण  :  ओर  पजाब  में  फसल  वर्ष

 1990-91  (1991-92  में  के  दौरान  121.55  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  का  अनुमानित
 उत्पादन  हुआ  रबी  विपणन  मौसम  1991-92  के  दौरान  63.24  लाख  मीटरी  टन  को  मात्रा  की

 मंडी  में  आमद  हुई  थी  जिसमें  से  भारतीय  खाद्य  निगम  ओर  राज्य  सरकार  की  अन्य  एजेंसियों  द्वारा
 55.42  लाख  मीटरी  टन  को  मात्रा  को  वसूली  की  गई  समस्त  उत्पादित  ह्टाक  को  मंडियों में

 नहीं  लाया  जाता  है  क्योंकि  किसान  स्क्यंਂ  अपनी  खपत  के  लिए  तथा  कीण  के  प्रयोजनों  अक्क  के  लिए
 स्टाक  अपने  रख  लेते  यह  नह्ढीं  कद्दा  जा सकता  है  कि  पंजाब  में  गेहुं  क ेस्टाक  उपलब्ध

 नहीं

 पुनमिलान  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  खाच्च  निगम  द्वारा  राज्य  की  वसूली  एजेंसियों  के  सहयोग  से  रबी  विपणन
 मौसम  1991-92  के  दौरान  कुल  77.92  लाख  मोटरो  टन  गेहूं  की  वसूली  की  मई  जिसमें  पंजाकष  में

 की  गई  55.42  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  की  वसूली  शामिल  है  ।  चूंकि  मूल्य  समर्थन  के  अधीन  गेहूं
 बसूली  पूर्णतया  स्वेज्छिक  आधार  पर  को  जाती  इशल्षिए  पोसम  1992-93  के  लिए  कोई
 निद्िचत  लक्ष्य  परियोजित  नहीं  की  जा  सकती

 केश्त्रीज़  सरकार  ल्यास्य्य  योजना  भौधधालयथों  में  टोका  लगाना

 6411.  डा०  रमेश  चरद  तोमर  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  सन्‍त्रौं  यह  बताने  की

 कुपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  सभी  ओषधालयों  में  महिलाओं  ओर  कल्कीं
 को  विभिन्‍न  बीमारियों  की  रोकथाम  के  खिए  निशुरक  ठीके  लगाए  जाते

 गदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  !

 स्थारूय  जोर  प्रिणार  कश्काण  संजालय  में  राज्य  अंत्रो  छी०  के०  शारादेबी

 सिद्धाथ  )  :

 राष्ट्रीय  रोग-प्रतिसक्षण  कार्यक्रम  की  रोग  प्रतिरक्षण  अनुसची  संलस्न  विथरण  में
 दिया  गया  है  जिसके  अनुसार  महिलाओं  ओर  बच्छों  को  रोजों  के  निबारण  ड्रेंतु  सभो  टीकै

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  ओषधालयों  में  मुफ्त  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 ऊपर  पर  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  डठता  ।

 विधरण

 राष्ट्रीय  रोग  प्रतिरक्षण  अनसचो

 लाक्मार्थी क्रो  आयु  टीका  खुटाकों  को  संख्या

 शिष्यु  6  हफ्ते  से  9  महीते  तक  ढोल  पो०  टी०*
 |

 3

 6  हफ्ते  से  9  महीने  तक  पोलियो  टन

 जन्म  से  3  महीने  तक  बी०  सी०  जी०

 9  से  12  महीने  तक  खसरा

 बच्चे  18  से  24  महीने  शक  डो७  षटी'०७क  1

 18  से  24  अहौने  तक  मौलियो  4

 बूस्टर  खुराक

 5  से  6  साल  तक  डौ०डी०  हा

 10  साल  टी०  टी०  1°  ९९%

 साल  टी०टी०  1

 गर्भवती  महिला  16  से  36  महीने तक  टील्टी०  ]  *+

 अंडोी--किक्मी रियव

 पी---पर्ट्सिस
 ठेटनस

 **  2  खुराक  यदि  पहले  टीका  नहीं  शलगाथत

 टी०  ले»
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 दिल्‍लो  में  झिशु  सदन

 6412,  भ्री  क्षमस्तराव  देश्षमुल  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  के  कितने  सरकारी  कार्यालयों  मे  महिला  कमंचारियों  के  बच्चों  क ेलिए

 सदन  खोले  गए

 क्‍या  ऐसे  ओर  कझ्िशुसदन  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सम्त्रालय  कार्य  ओर  खेल  कूद  विभाग  तथा  सहिला  ओर  बाल

 विकास  में  राज्य  मरत्री  समता  अन्ो  )  :  दिल्ली  में  कार्यरत  कामकाजी

 महिलाओं  के  बच्चों  के  लाभार्थ  4  सरकारी  कार्यालयों  में  शिक्षुगृह्‌  सैवाएं  उपलब्ध  कराई  जा  रहो
 हैं  ।  इन  शिष्ुगृहों  का संचालन  लोक  शिकायन  और  पेंशन  मन्त्रालय  के  नियन्त्रणाधीन  ग्ह्‌
 कल्याण  केन्द्र  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 ओर  उपर्यक्त  के  1800  रु०  से  कम  या  मासिक  आय  वाले  अभिभावकों
 लामाथ  दिल्ली  में  विभिन्‍न  स्थानों  में  स्थित  282  शिषुगहों  का  वित्तपोषण  महिला  एवं  बाल

 विकास  विभाग  द्वारा  किया  जाता  है।इन  क्षिणुग  हों  का  संथालन  राष्ट्रीय  स्तर  के  स्वयंसेवी
 संगठनों  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।

 कलाकारों  को  नियक्षित

 6413.  श्री  अनस्तराब  देशमुख  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  1992  तक  सांस्कृतिक  कोटे  से  उत्तर  रेलवे  में  कितने  कलाकार  नियुक्त
 किए  गए

 इन  कलाकारों  की  नियुक्ति  के  लिए  कया  मानदंड  निर्धारित  किए  गए  हैं  और  एक
 कंलेंडर  वर्ष  में  कितने  कलाकार  नियुक्त  किये  जाते  ओर

 7  इन  कलाकारों  की  प्रतिमा  का  उपयोग  करने  हेतु  एक  कंलेंडर  वर्ष  में  कुल  कितने

 सांस्कृतिक  कार्यक्रम  आयोजित  किए  गए  हैं  ओर  इससे  रेल  विमाग  को  बया-क्या  उपलब्धियां  प्राप्त

 हुई  हैं

 रेल  भरतजालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  :  1986  13  कलाकार  नियुक्त
 किए  गए  हैं  ।

 सांस्कृतिक  कोटे  में  कलाकार  युक्ति  के  लिए  प्रथम  विशिष्ट

 सांस्कृतिक  क्षेत्र  मे ंहासिल  को  गई  उपलब्धि  ओर

 प्रति  व  औसतन  दो  कलाकारों  की  नियुक्ति  की  गई  है  जबकि  उच्चतर  सीमा  4  है  ।
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 प्रतिवर्ष  एक  अन्त  र-मडल  सां€क तिक  प्रतिऐो  गिता  और  एक  अन्त  र-रेलवे  प्रतियोगिता

 का  आयोजन  किया  जाता

 कलाकार  रेल  गणतंत्र  स्वतंत्रता  आदि  समारोहों  में  भी  अपनी

 कला  का  प्रदर्शन  करते  हैं  ।

 लिलाड़ियों  की  तिशुक्ति

 6414,  थी  अनम्तराव  बेशमुख  :  कया  रेल  मश्थ्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दोरान  बैल  कोटा  के  माध्यम  से  उत्तर  रेलवे  में  कुल  कितने

 खिलाड़ियों  को  नियुक्तित  प्रदान  की

 इन  खिलाड़ियों  की  नियुक्ति  के  लिए  क्‍या  मापदंड  निर्धारित  किए  गए  हैं  तथा  एक
 कैलेंडर  वर्ष  में  ओसतन  कितने  खिलाड़ी  नियुक्त  किए  जाते

 )  क्‍या  उनसे  सरकारी  कारये  कराया  जाता

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  जोर

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  संत्रा  तय  में  राज्य  मंत्री  :  और  पिछते  तीन  वर्षों  के

 दोरान  ग्रुप  के  पदो  पर  64  खिलाड़ियों  की  मर्ती  की  गई  थी  ।  ग्रुप  में  की  गई  नियुक्तियों
 की  संख्या  के  बारे  में  सूचना  अलग  से  दी

 खिलाड़ियों  की  भर्ती  बैलों  में  उनकी  उपलब्धियों  के  आघार  पर  की  जाती

 और  जी  वे  पदों  से  सम्बद्ध  सरकारी  कार्य  निष्पादित  कर  रहे

 (&)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मारतोय  खेस  प्राधिकरण  द्वारा  खेलों  के  आयोजन  हेतु
 लिए  जाने  वाले  शुल्क

 6415.  श्री  अनन्तराब  वेशमुख  :  क्या  मानव  संसाधत  विकास  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारतीय  बेल  प्राधिकरण  द्वारा  इसके  अधीन  स्टेडियमों  में  खेलों  क ेआयोजन  के  लिए

 कितना  छुल्क  लिया  जाता

 कया  राष्ट्रीय  खेल  संगठनों  को  ओर  से  झुल्क  की  इन  दरों  में  कमी  करने  की

 कोई  मांग  की  गयी  और

 यदि  तो  मारतीय  छेल  प्राधिकरण  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ?

 सांसव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेलकर  विभाग  तथा  महिला ओर
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 बाल  धिकास  विजाग  )  में  राज्य  मंत्री  मसतता  मारतीय  खेल  प्राधिकरण

 दिल्‍ली  के  अपने  स्टेडियमों  में  खेल  प्रतियोगिताएं  आयोजित  करने  के  लिए  निर्धारित  अनुमोदित

 शुल्क  खेल  प्रतियोगिताओं  के  प्रकार  तथा  इन  प्रतिग्रोगिताओं  के  आयोजन  के  लिए  दा

 जाने  वाली  सुविधाओं  से  भिन्न  स्टेडियम-वार  शुल्क  का
 संक्षिप्त  विबरण  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 (1)  जवाहर  लाल  नेहरू  स्टेडियम  ओर  नेशनल  स्टेडियम  :

 बिना  किसी  प्रायोजज  और  टी०  वी०|वीडियो  कवरेज  का

 प्रतियोगिताएं
 :

 खेल  विभाग  द्वारा  अनुमोदित  सभी  उप  जूनियर/जूनियर/|सीनियर/महिला  अनिवाय॑

 प्रतियोगिताओं  हेतु  एथलेटिक्स  ओर  फुटबाल  के  लिए  तिःशुल्क  |  अस्ब  सुविधाओं  के  लिए  छुल्क  का

 दवरं  आगामी  परा  अतुसार

 फ्लड  लाईट  तथा  इलेक्ट्रोनिक  स्कोर  बोर्ड  और  पब्लिक  एड्रेंस  ख्लिस्टम  के  पुआक  शुल्क
 सहित  टिकटबढद्ध  प्रतियोगिताओों  के  लिए  प्रतिदिन  10,900

 (11)  हुगलकाबाद  शूटिंग  रंल  :

 लेल  विमाग  के  अनुमोदन  के  अनुरूप  मारतीय  राष्ट्रीय  राइफल  एसोसिएशन  द्वारा
 भ्ायोजित  सभी  अनिवाय॑  प्रतियोगिताओं  के  लिए  लिक्ुर्क

 ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  राइफल  संघ  के  सम्बद्ध  निकायों  द्वारा  आयोजित  अन्य  प्रतियोभिताओं  के

 लिए  प्रतिदिन  250  रुपए  प्रति  रेंज  की  फीस  ।

 जैसा  कि  पूर्व  में  प्राधिकृत/अनुमोदित  किब्रा  गज़ा  है  लकक्षष  और  क्ले-बड  की  लागत
 आयोजक  निकाय  द्वारा  बहन  की

 (1)  तालकटोरशा  तरणताल

 स्वेल  बिमाग  द्वारा  अनुमोदित  अनिवार्य  प्रतियोगिताओं  के  लिए  मारतीय  तराकी  संघ  और
 राज्य  संघों  द्वारा  आयोजित  सपभ्नी  प्रतियोगिताओं  के  लिए  निःशुल्क  ।

 ट्ष  पैड  और  स्कोर  बोडड  के  फिराया  शुल्क  सभी  प्रतियोशिताणों  के  लिए  प्रतिदिन  500
 रुपए  होगा  जिसमें  निजी/सा्वजनिक  क्षेत्र

 के
 संगठन  नहीं  उनसे  प्रतिदिन  1,000  रुपए  धुल्क

 लिया

 सेवाओं  सेनिक  बलों  से  2,000  रुपए  प्रतिदिन  छुल्क  तथा  पब्लिक  एड्रेंस  सिस्टम  भर
 टच  पेड़  तथा  स्कोर  बोड़ं  के  लिए  शुल्क  किया
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 (1५)  एथुना  बेलोड्स  :

 खेल  विभाग  द्वारा  यथा  अनुमोदित  भारतीय  साइकिल  संघ  और  सम्बद्ध  निकायो  द्वारा

 आयोजित  सभी  अनिवाय॑  प्रतियोगिताओं  के  लिए  नि:शुल्क  ।

 स्‍्कलों|  कालेजों  /क्लबों/विध्व  विद्यालय  से  प्रतिदिन  500  रुपए  शुल्क  तथा  पब्लिक  एड्रंस
 छपख्कर  के  लिए  शुल्क  लिया  जाएगा  ।

 निजी  क्षेत्र  के  संगठनों  से  5,000  रुपए  प्रतिदिन  शुल्क  लिया  जाएगा  ।

 (५)  हॉज  लास  लॉन  टेनिस  स्टेडियम  :

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  के  नियंत्रणाधौन  टेनिस  खेल  विभाग  यथानु  मोदित
 लॉन  टेनिस  संघ/सम्बड्ध  खेल  संघों  द्वारा  आयोजित  सभी  अनिवाधं  टेनिस  प्रतियोगिताओों  के  लिए

 नि:शुल्क  प्रदान  किया  जाएगा  ।

 स्कूलों  |क्लबों  ओर  बिदवविद्यासय  से  प्रति  कोर्ट  के  लिए  प्रतिविन  20  रुपए  शुल्क
 लिया  जाएगा  ।

 (५)  इन्बिरा  गांधो  सटे  शियण  :

 टिकटबड्ध  प्रतियोगिताओं  के  लिए  पूरे  हाल  के  लिए  प्रतिदिन  10,000  रुपए  शुल्क  है  जिसमें

 वातानुकूल  और  बिजली  को  लागत  शामिल  नहीं  है  !

 टिकट  रहित  प्रतियोगिताओं  के  लिए  यह  निशुल्क  है  लेकिन  वातानुकूलन  के  लिए  अतिरिक्त

 शुल्क  होगा  ।

 मारतीय  खेल  प्राधिकरण  कोतिंग  शिविर  सहित  खंल  १  तियोगिताओं  के  आयोजन

 के  लिए  कलकत्ता  और  बंगलौर  में  स्थित  क्षेत्रीय  केम्द्रों  तथा  नेताजो  सुभाष  राष्ट्रीय

 खेल  पटियाला  में  उपलब्ध  सुविधाएं  राष्ट्रीय  खेल  संघों  को  निःघ्युल्क  प्रदान  करता

 मातत्व  एवं  हिशु  स्वास्थ्य  कार्यक्रम

 6416.  ओभतो  कृष्णसा  कौर  :

 क्रोमतो  भहेसा  कुमारी  :

 क्री  गंगाध रा  सानोपल्लो  :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 हो  बलराज  पासी  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मनत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  मातृत्व  एवं  शिक्षु  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  पर

 कितनी  धन-राह्ि  आबंटित  की  गयी  ओर  ख्  की

 ग्रामीण  जनसंरुया  को  यथासम्भव  निकट  से  स्वास्थ्य  सुबिधाएं  उपलब्ध  कराने  कै

 लिए  इनके  विस्तार  हेतु  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
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 वर्ष  1992-93  के  दौरान  इन  कॉयंक्रमों
 के

 लिए  कितनी  घन-राशि  आबंटित  करने

 का  विचार  ओर

 आठवीं  योजना  के  दौरान  इन  कार्यक्रमों  पर  कितनी  घन-राक्षि  खर्च  करने  का

 विभार  है  ?

 स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  ताराबेबो

 सिद्धाथं  )  :  (१)  1991-92  के  दोरान  जच्चा-बच्चा  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  लिए  आबंटित  ओर  व्यय

 की  गयी  राशि  9104.97  और  8722.66  लाख  रुपया  राज्यसंघ  राज्यक्षेत्र-वार

 ब्यौरे  सलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 गाठवों  मोजनावधि  के  दौरान  17030  4450  प्राथप्रिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 और  137  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केर्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  ग्रामीण  क्षेत्रों
 मे ंअपूर्तिक  प्रसव

 कराने  के  लिए  समी  अप्रशिक्षित  दाइयों  को  प्रशिक्षण  देने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 1992-93  में  जच्चा-बच्चा  स्वास्थ्य  के  लिए  9500.00  लाख  रु०  आबंटित  करने  का

 प्रस्ताव

 आठवी  योजना  के  दोरान  जच्चा-बच्चा  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  क ेलिए  853.60  करोड़

 रुपए  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  है  ।

 विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  आाबंटित  व्यय  की  गई  राशि
 राधषि

 1  2  3

 क्षांध्र  प्रदेश  614.42  586.54

 अरुणाचल  प्रदेश  22.53  22.49

 असम  354.61  348.92

 बिहार  973.03  910.89

 गोवा  18.09  18.05

 गुजरात  484.99  464.33

 हरियाणा  167.30  165.74

 हिमाचल  प्रदेश  78.27  78.12

 जम्मू  और  कष्मीर  98.53  97.12

 कर्नाटक  427.96  419.96
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 1  2  3

 केरल  297.  93...

 ओ

 288.81

 मध्य  प्रदेश  743.31  704.75

 महाराष्ट्र  835.03  817.47

 मणिपुर  31.22  31.03

 मेघालय  28.85  28.59

 मिजोरम  19.98  19.88

 नागालैंड  27.29  27.20

 उड़ीसा  377.95  376.30

 पं  जाब  193.70  193.52

 राजस्थान  527.06  499,83

 सिक्किम  15.95  15,89

 तमिलनाडु  465.90  65.90  437.31

 त्रिपुरा  33.91  33.65

 उत्तर  प्रदेश  1544.04  1478.73  8.73

 पदिच्षम  बंगाल  587.27  576.86

 अंडमान  व  निकोबार  9.79  2.17

 चंडीगढ़  11.45  5.94

 दादरा  और  नागर  हवेली  6.81  1.91

 दिल्ली  82.20  62.74

 दमण  व  दाव  5.97  1.23

 लक्षद्वीप  5.37  66

 पांडिचरी  14.68  6.05

 कुल  योग  9104.97  8722.66

 दवाओं  के  कारण  भोतोें

 6417.  श्री  परसराम  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिथार  कश्याण  मगत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोराम  प्रति  वर्ष  नकली  तथा  घटिया  दवाईयां  देने  के  कारण

 सरकारी  अस्पतालों  में  अस्पतालबार  कितनी  मोतें  हुईं  ;
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 कु  जातक  #  वजन  अकिजन  ऊालभलधभणभा-भतताततनतातता ++  ||

 सापरवाही  बरतने  वाले  व्यक्तियों  क ेखिलाफ  की  गयी  कायंवाही  का  ब्योरा  क्‍या
 गौर

 लोगों  को  ऐसी  दवाओं  से  बचने  हे
 तु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारसदेशी

 सिद्धाथं  )  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  स्थित  सरकारी  अस्पतालों  में  नकली  और
 घटिया  ओदैंधें  देने  क  कारण  हुई  किसी  मोत  की  ध्ूचना  नहीं  दी  गयी

 यह  प्रष्न  नहीं  उठता  ।

 ओऔपधों  की  असली  ओर  मानक  गुणवत्ता  को  सुनिद्िचत  करने  हेतु  औषधों  को  उपयोग
 में  लाने  से  पूर्व  आपूर्तिकर्ताओं  से  जांच  विश्लेषण  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  जाता

 ओषध  दिल्‍लो  मो  जान  विष्लेषण  के  लिए  ओोषधों  क  यादुच्छिक  नमूने  उठाता

 गरीबों  को  स्थास्थ्य  कार्ड

 6418.  डा०  विधषवनाथसम  कंमिथो  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सम्त्रो  यह  बताने
 को  कृपा  करेगे  कि

 गरीबों  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  सभो  परिवारों  को  स्वास्थ्य  का  जारी  करने  की
 कोई  योजना  भर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍्याहै  ओर  ऐसे  परिवारों  का  पता  लगाते  सम्बन्धी
 मानदंड  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तार।बेबो

 सिद्धाब )
 :

 नहीं

 यह  प्रह्त  नही  उठता  ।

 महा  गणरेीं  में  स्टेडियम

 6419.  डा०  लाल  बहादुर  राजल  :  क्‍या  सामव  संसाधन  विकास  सरज्ी  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  कलकत्ता  ओर  मुम्बई  महानगरों  में  ऐसे  कितने  स्टेडियम  हैं  जहां
 अन्तर्राष्ट्रीय  खेल  आयोजित  किए  जा  रहे  हैं  ओर  ये  कहां-कहां  स्थित  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंजोंसये  कॉर्थ  और  खेल  कद  विभाग  तथा  महिला  भोर

 जाल  विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता  बनर्थो  ).  कलकत्ता  और  बम्बई

 के  चार  महानगरों
 में  स्टेडियमों  की  जहां  अन्तर्राष्ट्रीय  खेल  आयोजित  किए  जाते

 14,  4,  4,  झौर

 प्रत्येक  महानगर  में  स्टेडियमों  की  स्थिति  उनके  नाभ  सहित  निम्न  श्रकार
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 द्ल्लो

 1.  जवाहर  लाल  नेहरू  लोदी  नई  दिल्‍ली  |

 2.  नेशनल  नई  दिल्‍ली  ।

 3.  इन्दिरा  रांधी  इण्डोर  नई

 4.  साइकिल  वेलो  नई

 5.  हॉज  खास  लॉन  टेनिस  नई  दिल्‍ली  ।

 6.  तालकटोरा  नई  दिल्ली  ।

 7.  तुगलकाबाद  शूटिंग  नई  दिल्‍ली  |

 8.  अम्बेडकर  नई  दिल्‍ली

 9.  छत्र  साल  माडल  दिल्ली  ।

 10.  शिवाजी  नई  दिल्ली  ।

 11.  करनेल  शझिह  रेलवे  स्टेडि  नई  दिल्ली  ।

 12.  हरबक्स  सिंह  दिल्‍ली  नई  दिल्ली  ।

 13.  फिरोजशा  ह  कोटला  नई  दिल्‍ली  ।

 14.  जयपुर  पोलो  रेस  नई  द्विल्‍ली  ।

 1.  थिपॉक  मद्रास  ।

 2.  नेहुरू  मद्रास  ।

 3.  एगमोर  मद्रास  ।

 4.  इण्डियन  एयरलाइन्स  स्पोट  स  मद्रास  ।

 आए 1.  कुक  मास्ती  क्रोढ़ा  साल्ट
 कलकत्ता  ।

 2.  ईडन  कलकसा।|

 3.  नेताजी  सुभाष  इनडोर

 4.  सुभाव  कलकशा  |

 |.  बांडलेडे  बम्नई  ।

 2.  ब्राबोर्न  बम्बई  ।
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 कमाया  _

 3.  बम्बई  हॉकी  एसोसिएशन  बम्बई  |

 4.  महा  राष्ट्र  स्टेट  लेवल  टेनिस  एसोसिएशन

 5.  बम्बई  विष्वविद्यालय  बम्बरई  ।

 6.  कोआपरेज  बम्बई  ।

 स्वयंसेदो  संगठनों  को  अनवान

 6420.  भी  भाणिकराब  होडल्या  गाबीत  :

 श्री  बापू  हरि  थौरे  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  भरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-बार  तथा  राज्य-वार  अनौपचारिक  शिक्षा  के  काय॑  में

 संलग्न  विभिन्‍न  स्वयंसेवी  संगठनों  को  घनराषि  मंजर  की  गयी  धनराषि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  हनके  कार्यकरण  को  कोई  पुनरीक्षा  कराई  गयी

 यदि  तो  उसका  क्‍या  परिणाम  और

 देश  में  पूर्णतया  निरक्षरता  उन्मूलन  के  सम्बन्ध  में  इन  अनोपचा  रिक  दाक्षिक  केंद्रों  का

 क्या  योगदान  रहा  ?

 सानव  संवाधत  विकास  संत्रो  अर्शन  :  एक  विवरण  सपना  पटल  पर  रख

 दिया  गया  है  ।

 और  अनोपत्तारिक  दिक्षा  कार्यक्रम  का  बाह्य  मूल्यांकन  इस  समय  अपेक्षित

 विशेषज्ञता  वाली  समाज  विज्ञान  अनुसंधान  संस्थाओं  तथा  अन्य  एजेंसियों  द्वारा  किया  जा

 रहा  इसके  अलावा  केंद्रीय  तथा  सम्बन्धित  राज्य  श्वरकारों  से  नामित  व्यक्तियों  तथा

 गेर-सरकारी  सदस्यों  वाले  एक  संयुक्त  मूह्यांकन  दल  द्वारा  भी  मल्यांकन का  काय॑  प्रगति  पर

 स्वेच्छिक  संगठनों  द्वारा  संच  ल  )|

 जाने  वाले  6.9  लाख  बच्चों  का  ना  किए  जाने  का  अनुमान  लगाया  गया
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 विवरण

 अनोपचारिक शिक्षा  केस्त्रों  को  चलाने  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों को
 दिया  गया  अनुदान

 क्र०  जज्य|संघक्षासित  प्रशासन  संस्वीक्ृत  अशुदान

 सं०  1989-90  1990-91.  1991-92.

 ]  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  46.96  123.73  109.4]

 2.  असम  14.39  13.28  14.37

 3.  बिहार  50.53  46.20  57.84

 4.  दिल्‍ली  27.56  8.59  12.30

 5.  गुजरात  60.89  76.71  64.12

 6.  हरियाणा  27.23  33.68  30.42

 7.  हिमाचल  प्रदेश  7.68  6.33  17.30

 8.  जम्मू  ओर  कष्मीर  का  0.67  0.67

 9.  कर्नाटक  4.08  6.96  7.93

 10.  केरल  तन  7.60  2.89

 11.  मध्य  प्रदेश  7.46  19.34  15.40

 12.  महाराष्ट्र  40.72  86.81  59.46

 13.  मणिपुर  3.98  2.66  3.66

 14.  उड़ीसा  187.75  264.78  265.00

 15.  राजस्थान  31.88  34.14  46.24

 16.  तमिलनाडु  13.38  32.99  27.40

 17.  उत्तर  प्रदेश  53.34  87.69  93.53

 18.  पष्चिम  बंगाल  20.68  24.38  40.00

 जोड  599.51  876.54  867.96

 जनसंस्या  बृड्धि  सम्वस्थी  अध्ययन

 6421.  झो  अझोक  आनस्व॒राब  देशमुख  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (%)  क्‍या  किसी  विश्व  संगठन  ने  मारत्त  में  जनसंरूया-वृद्धि  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन
 किया

 )  अध्ययन  के  अनुसार  सन्‌  2000  तक  हमारी  जनसंरूया  कितनी  होने  का  अनुमान
 यदि  तो  जनसंख्या-नियंत्रण  के  लिए  उन्होंने  क्या  सुझाव  दिए  भौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  भ्ौर  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  भम्त्री  डो०  के०  तारादेबो
 :  ओर  दयपि  किसी  विश्व  संगठन  द्वारा  भारत  में  जनसंख्या  वद्धि  पर  कोई

 विद्विष्ट  अध्ययन  किए  जाने  की  जानकारी  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आई  संयुक्त  राष्ट्र

 नसंश्या  कार्यकलाप  निधि  ने  मारत  के  बारे  में  अपनी  हाल  की  कार्यक्रम  समीक्षा  और  कार्यनीति
 विकास  रिपोर्ट  में  जनसख्या  नीतियों  और  कारयंक्रमों  की  चर्चा  की  है और  कई  पस्िफारिएें  की  हैं  ।

 सिफारिशों  में  ये  शामिल  जनसंख्या  का्यनीति  कौ  समेकित  प्रक्रिया  और  परिवार  कल्याण  को

 व्यापक  विकाप्तात्मक  संदर्भ  में  रखना  जिसमें  मरीबी  महिलाओं  का  सामाजिक

 और  आर्थिक  साक्ष  रोजगार  और  जीविकोपाजं॑न  प्रोत्साहन  योजनाक्रों
 वी  अन्तर-क्षेत्रीय  समन्वय  के  लिए  संस्थागत  एक  व्यापक  संचार  नीति  जिसमें
 पारस्परिक  संचार  पर  बल  दिया  गया  संगठित  क्षेत्र  तथा  स्वेच्छिक  संगठनों  की  बेहतर
 मागिता  ;  मात्‌  एवं  शिशु  स्वाक्ब्य  परिचर्या  कार्यक्रम  आदि  पर  बल  देना  ।

 विष्व  बेक  के  जनांकिकी  अनमानों  के  अनुसार  मारत  की  जनसंरूया  सन  2000  ई०
 में  1,00,71,22,000  हो  जाएगी  ।

 जनसंख्या  नियंत्रण  का  कार्य  देश  की  पोजना  प्रक्रिया  का एक  अभिन्न  अंग
 संक्ष्या  नियंत्रण  से  सम्बन्धित  नई  नीतियां  समग्रतावादी  दृष्टिकोण  पर  आधारित  उनका
 सामाजिक-अआधिक  जैसे  महिला  महिलाओं  का  महिलाओं  को  रोजगार
 लड़कियों  की  शादो  की  उचित  पुत्र  इच्छा  के  बारे  में  बंचारिक  परिवतंनों  पर  समुचित  महत्व
 लेने  के  अतिरिक्त  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  लाना  उनमें  परिवार
 कल्याण  सेथाओं  की  गुणवत्ता  और  सर्वत्र  बाल  और  मृत्यु  दर  में  जनसंख्या
 नियंत्रण  प्रयासों  में  लोगों  को अधिकाधिक  सहमागिक्ता  प्राप्त  करना  और  जनसंशूया  नियंत्रण
 क्रमों  को

 चलाने  के  लिए  दृढ़  प्रशासनिक  समर्थन  ओर  राजनैतिक  इच्छा  को  महत्ता  पर  बल  दिया
 गया  जनसंख्या  गमस्शा  के  गहु-क्षेत्रीय  आयामों  पर  विचार  करने  और  एक  राष्ट्रीय  जनसंख्या
 नीएि  तैयार  करने  के  लिए  «ष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  एक  समिति  गठित  की  गई  इन्हें  देखते

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  नया  बल  और  गतिश्लीक्षता  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों
 और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  के  परामर्शे  स ेएक  कार्ययोजना  तेयार  की  गई  आठवीं  पंक्‍्थर्षीय
 योजना  में  जनसंख्या  नियंत्रण  को  एक  मुख्य  क्षेत्र  के  कूप  मे  रखा  मया  है  ओर  इसे  सर्वोपरि
 मिकता  प्रदान  की  जा  रही

 बाथबरो  मस्लिद  के  पास  कल्ाकृतियों  का  प्यस  जाना El _  5  *
 6422.  भी  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बहाने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  11  1992  को  स्टेट्समेन  में  फाउण्ड  नियर
 बाबरी  मस्जिद  इन  अयोध्या  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर  आकर्षित  किया  गया  और

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  निष्कर्षों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अज्‌न  :  हां  ।

 बाबरो  उ०  प्र०  के  निकट  हाल  को  खुदाई  से  जिन  चीजों  के

 मिलने  को  सूचना  मिली  दे  हैं--पूर्व  ऐततिहांसिक  काल  के  उत्तरी  काली  पालिशदार  मिट्टी  के

 बतंनों  के  एक  फुहा रे
 के  एक  पकी  हुई  मिट्टी  को  मूर्तियों  के  क्षतिग्रस्त

 सेलखड़ी  का  एक  टूटा  हुआ  कटोरा  और  एक  इसके  अलावा  मध्य  काल  के  चिकने  बतंब  ।

 ओर  जापल़  को  ज़रोद

 6423.  भ्री  झरद  दिधघ  :  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  को  कप  करेंगे  |क  :

 पिछले  मौसम  में  खरीद  की  तुलना  में  |  1992  से  आरम्म हो  रहे  आमामी

 1992-93  के  विपणन  मौसम  में  गेहू  ओर  चावल  की  अनुमानित  खरीद  कितनी

 वतं  मान  1991-92  के  विपणन  मौसम  के  दोरान  चाबल  की  अनुमानित  खरीद

 कितनी

 क्‍या  चावल  की  खरीद  में  कोई  रुकायट  भाई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  13  1992  को  आयोजित  राज्यों  के  खाद्य  मंत्रियों  के

 इस  विषय  पर  चर्चा  की  गई  थी  तथा  राश्यों  को  निरदेश  जारी  किए  गए  ओर ५ «
 4

 सम्मेलन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शाह  संत्रालय  के  राज्य  मंथी  तदण  गोगोई  )  :  केन्द्रीय  पूल  के
 लिए  रबी  विपणन

 मौसम  1991-92  के  दौरान  77.52  लाख  मीटरी  टन  गेहूँ  की  वसूरती  को  गई

 बतंमान  मौसम  1991-92  के  दोरात  3  1992  तक  91.66  सा्ख

 मीटरी  टन  चावल  के  हिसाब  से  घान  स|हत  )  की  वसूल  को  गई  है  ।  चूं।क  किसानों  से

 गेहूं  और  घान  बरी  वसूली  पूर्णतया  स्वेच्छुक  आधार  पर  की  जाती  है  और  लेवी  के  अधीन  मिल

 मालिकों  व्यापारियों  स ेचावल  की  वसूली  उनके  द्वारा  खरीदी  गई  धान  की  मात्रा  पर  निमंर  करतो

 इसलिए  रबो  विपणन  मोसम  1992-93  के  लिए  कोई  निश्चित  परियोजना  नहीं  बनाई  जा

 सकतो  है  +

 से  खरीफ  मोख्म  1991-92  के  दोरान  3-4-1992  तक  91.66  लाख  मीटरी

 टन  चावल  के  हिसाब  से  घान  सहित  )  को  वसूली  की  गई  है  जबकि  पिछले  वर्ष  इसी  अवृधि

 के  दौरान  113.84  लाख  मीटरी  टन  की  मात्रा  बसूल  को  गई  1991  में

 अकऋवाती  वर्षा  के  कारण  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  फसल  को  क्षति  पहुंचने  की  वजह  से  आंध्र  भ्रदेह्न  में

 कम  वसूली  होने  तथा  उत्तर  प्रदश  ओर  हरियाणा  के  प्रमुख  वसूली  राज्यों  मे  कम  उत्पादन

 दवने  के  प्रमुख  कारणों  से  इस  वर्ष  वसूली  कम  हुई  अनुमान  है  कि  खरीफ  म्रेसम  की  शेव  अवधि
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 मे  अर्थात्‌  1992  से  1992  तक  14  लाख  मीटरी  टन  चावल  की  ओर  वसूली  हो

 जाएगी  जो  कि  मुख्यतया  आंध्र  प्रदेश  (10  लाख  मीटरी  तमिलनाडु  लाख  मीटरी

 ओर  शेष  अन्य  राज्यों  से  होगी  ।

 खाद्य  राज्य  मंत्री  द्वारा  [4  म  1992  को  सभी  राज्य

 सरकारों  शासित  प्रदेशों  के  खाद्य  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया

 राज्यों  के  खाद्य  मंत्रियों  से  अनुरोत्त  किया  गया  था  कि
 वे  केन्द्रीय  पूल  के  लिए

 खाद्याननों  ओऔर  चावल  )  की  अधिकतम  वसूली  करने  के  लिए  सभी  प्रयास

 *

 जिड़ियाधरों  को  स्थापना

 6424.  भरी  सुरेशानम्द  स्थासो  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  ब0।ने  की  कृपा  करेंगे

 (%)  क्‍या  सरबगर  का  विचार  देश  में  और  अधिक  चिड़ियाघर  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  वे  राज्यवार  कहां-कहां  स्थापित  किए  और

 इन  चड़ियाघरों  को  स्थापना  हेतु  कितनी  घनराश्ि  आवंटित  की  गई  है  ?

 संसदोय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्थाय  ओर  कम्पनी  का  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  देश  में  कोई  नया  चिडियाघर  स्थापित  करने
 के  सम्बन्ध  में  इस  समय  कंन्द्र  सरक।र  के  पास  कोई  प्रस्ताव  विचा  राघीन  नह  है  ।

 मौर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  नेत्रहीन  व्यक्ति

 6425.  ओओ  रास  ठहल  चोघरी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 बिहार  में  जिला-वार  कितने  नेत्रहीन  व्यक्त

 बिहार  में  ऐसे  कोन-कौन  से  जिले  हैं  जिनमें  प्राथमिक  ब्रिकित्सा  केन्‍्द्रों  मे ंमोतियाबिद
 की  आप्रेद्दान  सुविधाएं  मोजूद  नहीं  और

 बर्ष  1992-93  के  दौरान  कितने  जिलों  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबी

 :  (१)  से  1986-89  में  किए  गए  सर्वेक्षण  से  पता  चला  कि  बिहार  में  दष्टिहीनता है  के  हे
 की  व्यापकता  दर  1.28  प्रतिशत  जिला-बार  दृष्टिहीन  लोगों  की  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 दष्टिहीनता  नियन्त्रण  एव  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  1992-93  में  मोतियाबिन्द  आपरेक्षनों

 के  लिए  बिहार  के  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  विशिष्ट  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  केंद्रोय  कार
 का  कोई  विधा र  नहीं  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  है  कि  किए  गए  आप  जिनमें
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 गेर-सरकारी  संगठनों  द्वारा  स्वास्थ्य  कंद्रों  के  स्‍तर  पर  किए  गए  आपरेशन  मी  शामिल

 क ेलिए  अनुमोदित  दरों  पर  प्रतिपूरति  करना  जारी  रखा

 निजाम  आयबिज्ञान  हैदराबाद  का  दर्जा  बढ़ाना

 6426.  प्रो०  उस्मारेडिड  बेंकटेस्वरलु  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्यात्र  मंत्री  यह
 बताने  की  क्रुपा  करेगे  कि  :

 (¥)  क्‍या  निजाम  आयुविज्ञान  संस्थान  हैदराबाद  को  विध्वविद्यालय  का  दर्जा  प्राप्त

 क्‍या  इस  संस्थान  ने  इसका  दर्जा  बढ़ाकर  अखिल  भारतोय  आ।युविज्ञान  सस्यान  के

 बराबर  करने  के  लिए  प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  का  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डो०  के०  ताराशथो

 :  हां  ।

 औौर  संस्थान  ने  इसे  अखिल  मारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्‍ली  के

 सिद्धान्तो  पर  राष्ट्रीय  महत्व  के  एक  संस्थान  के  रूप  में  मान्यता  देने  के  लिए  केन्द्राय  सरकार  से

 संपर्क  तथापि  सरकार  वित्तीय  कठिनाइयों  और  इसके  निहित  प्रमावों  की  देखते  हुए  इस

 अनुरोध
 को  मानने  में  समर्थ  नहीं  हो  पाई

 मारतोय  महिला  फुटबाल  केडरेहान  को  रेल  यात्रा  में  रियायत

 6427.  भ्रो  तेश  नारायण  सिह  :

 करी  रामाअय  प्रसाद  सिह  -

 क्या  रेल  मंज्ो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारतीय  महिला  फुटब।ल  फेडरेशन  को  रेल  यात्रा  में  दी  जा  रही  रियायत  को

 समाप्त  कर  दिया  गया  ओर

 )  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  !

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विजयबाड़ा  के  लिए  भारक्षण  को  सुविधा

 6428.  डा०  आर०  महल  :  क्‍या  रेल  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  महत्वपूर्ण  शहरों  जंसे  त्रिवेन्द्रम  और  मद्रास  और  आंद  से

 बिजयवाड़ा  के  लिए  वापसी  आरक्षण  ओर  आगे  कीयात्रा  के  लिए  टिकटों  ही  सुविधा  उालब्ध  कराने

 का  कोई  प्रस्ताव
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 वि  तो  तत्सम्बन्धी ब्योरा  क्या  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  रास्य  मंत्री  :  से  विजयबाड़ा  इठेशक  बर

 आगे  की  तथा  वापसी  यात्रा  की  टिकट  जारो  करने  तथा  स्टेशनों  के  लिए  आगे  की
 यात्रा  का  आरक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए  संदेश  भेजने  को  सुविधा  उपलब्ध  इस  स्टेशन  पर

 महत्वपूर्ण  स्टेहनों  को  तीग्र  गति  से  संदेश  मेजने  के  लिए  आटोमेक्स  प्रणाली  की  व्यक्स्था  को  गई

 हस  स्टेशन  के  लिए  कंप्यूटरीकृत  आरक्षण  प्रणाली  की  मं  ज्री  भी  प्रदान  कर  दी  गई  है  ।

 मुस्यई  में  रल  पशियहुम

 6429.  भो  बिलासराब  तत्लायराल  पूंडेवार  :  कया  रल  भन्‍त्रो  यह  बताने  को.$ृपा  करेंगे

 हि

 बया  मुम्बई  में  रेल  १रिवहन  सुविधाओं  का  आधुनिकीकरण  एवं  विस्तार  कस्ने

 लिए  कोई  योजना  जारी  को  बा  रही  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  कार्यवाही
 को  यई  है  ?

 रेल  मस्जालय  में  राज्य  सगजो  :  ओर  बंबई  में  रेल

 वहन  सम्बन्धी  सुक्धिओं  का  क्स्तितर  निरन्तर  होला  रहता  है  तथा  निम्नश्विखित  प्रमुख  निर्माण

 कार्य  इस  समय  प्रगतिपर  हैं  :

 (i)  मानखुदं-बेलापुर  के  बोच  197  करोड़  रुपए  की  अनुमयमित  लगगत  पर  एक  नई  लाइन
 बा  निर्माण  |

 (ii)  अंधेरी  तथा  बांद्रा
 के

 बीच  61.4  करोड़  रुपये
 की  अनुमानित  लागत  पर  एक  जोड़ी

 अतिरिक्त  लाइनों  का  निर्माण  |

 (iii)  बंबई  तथा  कल्याण  के  बीच  9.2  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  घीमो  गति
 के  गलियारे  में  सिगनलों  का  पुनः  अंतरण  ।

 (iv)  25.1  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  कुर्जा  में  नया  यात्री

 (५)  12.5  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  बांद्रा  में  नया  यात्री  टजिनल  ।

 पब्लिक  स्कलों  के  लिए  सासदण्ड

 6430.  भोहम्मद  अलो  अक्षरक  फातसो  :

 भी  नोतोझ  कमार  :

 क्या  सानव  संसाधन  थिकास  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 का  जे  ज>तसस+  ees  +  ८  जन  ऑननगागगन  +ज«त  ne  चऑिनाओओनथ  वभगन२७तनीयी  6

 क्‍या  सरकार  ने  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  पढ्लिक  स्कूलों  को  कुछ  मानदण्डों  का  अनुसरण
 करने  को  सलाह  दी

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  पब्लिक  स्कूल  इन  मानदण्डों  के  अमुरूप  चल  रहे  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 सानव  संसाधन  विकास  सम्त्री  अर्जुत  :  नहीं  ।

 )  से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 यमुमा  पार  क्षेत्र  में  हैजा  फेलना

 भी  बो०  एल ०  हार्मा

 हरी  फूल  जरद

 कया  स्थास्थ्य  ओर  परिथार  कल्याण  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्व  दिल्ली  यमुना-पार  क्षेत्र  की  अधिकांश  जनसंश्या  हैजे  से  पीड़ित )  ु

 यदि  तो  इसके  क्‍यों  कारण  हैं  जौर  इस  रोग  से  कितने  व्यक्ति  पीड़ित  हुए

 इस  रोस  की  रोकथाम  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारी  डपाय  किए  बए  हैं  ?

 स्थास्थ्य  ओर  परियार  कह्याण  मम्तालय  में  रात्य  भसत्री  डी०  के०  तारादेधो

 सिद्धाथ  )  :  नहीं  ।

 यह  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 उठाए  गए  निवारक  कदम  प्र१7र  हैः

 (1)  स्वच्छ  पेयजल  की  आपूर्ति  |

 (2)  नियमित  रूप  से  कड़ा-क  रकट  हटाना  ।

 (3)  नालियों  की  तलछट  साफ  करना  ।

 (4)  कक्‍्लोरीन  की  गोलियों  का  बितरण  ।

 (5)  मुख्लीय  पुनर्जलपूरण  घोल  आर०  एस०  )  के  पेकटों  का  वितरण  ।

 न  (6)  फेरीवालों  पर  नियन्त्रण  ।

 (7)  सुलम  शौचालय  ।

 (8)  स्वास्थ्य  छिक्षा  ।

 (9)  साथुद्यिक  सह्रकमगिता  ।

 (10)  पानौ से  होने  वाले  रोगों  का नियमित
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 प्राकृत  अकादमी

 6432.  भ्री  रास  कापसे  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  भमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  प्राकृत  अकादमी  की  स्थापना  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ
 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की

 पागव  संसाधन  विकास  सन्‍्त्रो  अर्जून  :

 प्रषन  नहीं  उठता  ।

 आपरंहान  स्लेक  बोर्ड

 6433,  श्रो  केश्षरी  लाल  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  भन्‍्त्रों  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे
 कि

 किन-किन  राज्यों  में  आपरेशन  ब्लेक  बोर्ड  शुरू  कर  दिया  गया

 इस  चरण  में  क्‍या  लक्ष्य  रखा  गया  है  तथा  इस  पर  कितना  व्यय  होने  की  सम्मावना

 इस  चरण  की  अवधि  कितनी  है  और  हमे  किन-किन
 एजेंसियों

 के  माध्यम  से
 इसे  क्रियान्वित  किए  जाने  की  संमावमा  और

 वरियोजना  का  सही  मूल्यांकन  करने  तथा  हस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  प्राप्त  करने

 हैतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  लक्ष्य

 समासण  संसाथम  बिकास  मन्‍्त्री  अज्‌त  :  ओर  सूचना  संलग्न  विवरण
 में  दी  गई

 चरण  की  राम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा
 जो

 इस  योजना  के  कार्यान्वयन  के
 लिए  उत्तरदायी  बोजना  के  कार्याग्वयन  की  गति  पर  निमंर  करती  +

 सोजना  के
 कार्यान्वयन  का  अनुवीक्षण

 भ्गति  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  की  जाती  है  तथा
 इन  रिपोर्टों  को  राज्य  सरकार

 को
 प्रत्येक  सत्र  में  भेजना  होता  इन  रिपोर्टों  कौ  जांच  से  ऐसे

 क्षेत्रों  का पता  चला  है  जि
 नमें  सरः

 री  हस्तक्षेप  अपेक्षित  यदि  आवश्यक  हो  राज्य  सरकारों
 के  साथ  पुनरीक्षण  बेठकें  आयोजित  की  जाती  हैं
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 विवरण

 क्र०  सं०  राज्य  का  नाम  शामिल  किए  गए  अनुमानित  व्यय

 स्कूलों  की  संख्या

 1.  आंध्र  प्रदेश  17148  1360.00  लाख  रुपए

 2.  गोआ  191  22.70  लाख  रुपए

 3.  हरियाणा  2663  192.14  लाख  रुपए

 4.  कर्नाटक  7918  654.49  लाख  रुपए

 5.  केरल  1149  82.90  लाख  रुपए

 6.  मणिपुर  548  57.30  लाख  रुपए

 7.  राजस्थान  2322  199.53  लाख  रुपए

 थम  गांबों  को  बदलमा

 6434.  भरी  गोजिग्द राब  निकास  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  वन  गांवों  दगे  राजस्व  गांवों  में  बदला  गया  है  ?

 संसदीय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्थाय  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मस्जो  रंगराजन  :  वन  1980  के  अन्तगंत

 पिछले  तीन  बर्षों  क ेदोरान  किसी  मी  वन  प्राम  को  राजस्व  ग्राम  में  बदलने  को  म  जूरी  नहों  दो

 कर्नाटक  में  केस्तीप  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  क॑  ओषधालप

 6435.  झोमतो  राजेबरो  :  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मम्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  कर्नाटक  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तगंत  जिला-वार  कितने

 घालय  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मरजालय  में  राज्य  मग्जो  डी०  के०  तारादेवो

 :  कर्नाटक  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तर्गत  10  एलोपेथिक

 2  आयुर्वेदिक  एक  होम्यो  रंथिक  यूनिट  ओर  एक  पॉलीक्लिनिक  ये  यूनिर्टे  केवल  बंगलोर

 क्षहर  में
 ह

 कर्माठक  में  लाधान्मों
 की

 खरोद

 6436.  श्लोमतो  बासवा  राजेदवरी  :  क्‍या  खाद्य  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कर्नाटक  में  कुल  कितने  खाद्यान्न
 की  खरीद  की  ;

 क्‍या  वतंमान  मंडारण  राज्य  के  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 पर्वाप्त  और

 यदि  तो  इस  मम्बन्ध  गें  मारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  क्‍या  प्रयास  किए  गए  ?

 साहा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तरण  मारतीय  खाद्य  निगम  ने
 1991-92  के  दौरान  (20  1992  कनरटिक  में  कुल  96.7  हजार  मीटरी  टन  खाद्यान्‍्नों

 )  की  वसूली  की

 हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विक्रमखोल  शिलाललों  का  क्षतिग्रस्त  होना

 6437.  भ्ोबह्लम  पाणिप्राही  :  क्या  मानव  संसाघन  विकास  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  हृुपा
 करेंगे  कि  :

 (4)  क्‍या  सरवार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  के  सम्बलपुर  जिले  में  घने
 जंगल  के  अश्दर  विक्रमखोल  अभिलेख  निरन्तर  क्षतिग्रस्त  होते  जा  रहे

 यदि  हां
 ता  तत्मम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  हैं  और  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 मानव  संस।धन  विकास  भनन्‍त्री  अर्जत  :  और  )  अमिलेख  वाली  झिसा
 के  एक  छोटे  टुकड़े  पर  क्षतिग्रस्त  होने  के  कुछ  निशान  देखने  में  आए  यह  क्षरण  ऋतुओं  के
 प्रभाव  के  कारण  हुआ  है  ।

 शिला  लेख  के  मंरक्षण  बे  लिए  त  था  क्षरण  को  रोकने  के  लिए  करम  उठाए  गए

 मोटर  गज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 6438.  श्रो  सेबब  शाहाश्रुह्ीम  :  क्या  रेल  मस्त्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  ४

 बाई  किक

 1992  को  देश  में  मोटर  गंज  लाइन  की  राज्यवार  तथा  जोनवार  कुल
 लबा  ’

 1991-92  के  दोरान  कितनी  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाएगा
 तथा  इसका  रेलवे  जोतवार  तथा  राज्यवार  ब्योरा  क्या  ओर

 1991-92  के  दोराम  मोटर  मेज  लाइन  को  बड़े  लगाइन  में  बदलने  में  अनुमानित  व्यय

 कितना  है  तथा  इस  प्रक्रिया  में  सुजित  रोजगार  के  अनुमानित  श्रम  दिवस  कितने  हैं  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 (&)  1991-92  में  कोई  नई  आमान  परिवतेन  परियोजना  शुरू  नहीं  की  गई

 1991-92  में  निम्नलिखित  चाल  आमान  परिवतेन  परियोजनाएं  पूरी  की  गई  थीं  :

 (i)  मानमाड-ओरंगाबाद  (114  कि०  मी०  (ii)

 दक्षिण  मध्य  रेलवे--म  हा  राष्ट्र  राज्य

 ([#)  सलेमपुर-बरहज  बाजार  (22  बि०

 पूर्वोत्तर  उत्तर  प्रदेश  राज्य

 में  आमान  परिवतंन  परियोजनाओं  पर  अनुमानित  खचं  को  राशि

 133.03  कशोड़  रुष्ये  थो  |  निर्माण  के  चरण  में  आमान  परिवतंन  कार्यों  पर  प्रति  कि०  मौ०  आमान

 परिवतंन  के  हिसाब  से  सजित  नियोजन  लगभग  10,000  जन  दिवसों  का

 विधरण

 31-3-1991  को  कुल  मीटर  लाइन  मार्ग  की  लंबाई  23,419.23
 कि०  मी ०

 रखबे-बार  सोटर  लाइन  मार्ग  को  लम्बाई

 रलवे  सा  लंबाई  घो०  )

 उत्तर  3032.50

 पूर्वोत्तर  4092.33

 पूर्वोत्तर  सोमा  2998

 दक्षिण  4333.35

 दक्षिण  मध्य

 पद्म

 जोड़  23,4  9.23

 राज्यवार  |सीटर  लाइन  मार्ग  को  लंबाई

 राज्य  |संघ  झासित  क्षेत्र  मार्ग  लंबाई

 आंध्र  प्रदेश

 अरुणाचल  प्रदेश

 असम  2200.42

 बिहार
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 राज्य  शासित  क्षेत्र  मार्ग  लम्बाई

 गोवा  79.06

 गुजराण

 _

 हरियाणा
 27.09

 2259.84

 केरल  23419.23

 मध्य  प्रदेश  497.86

 महा  राष्ट्र
 993.66

 मणिपुर
 यह

 मिजोरम

 नागालंड  9.35

 पंजाब

 राजस्थान  4505.52

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा  44.72

 उत्तर  प्रदेश

 पद्दिचम  बंगाल

 दिल्ली  27.09

 पांडिचेरी

 जोड़  जन  जन  जनम«>णअ«अणगगबगग-क

 आपरेक्षत  ब्लक  बोर्ड

 6439.  भरी  सेयद  क्ाहबुह्दोत  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 बिहार  में  जिलेवार  कितने  स्कूलों  में  आपरेशन  ध्लेक  बोर्ड  के  प्रथम  तीन  चरणों  को

 अपना  लिया  गया

 क्या  बिहार  सरकार  से  चोथे  चरण  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  निर्णय  लिया  गया

 चौथे  चरण  में  नगरपालिका  क्षेत्रों
 के  स्कूलों  को लिया  ओर

 (5)  आपरेशन  ब्लेक  बोड  के  अन्तर्गत  अब  तक  का  कुल  परिव्यय  कितना  बिहार  को

 कितनी  राष्ति  मंजूर  की  गई  है  तथा  3।  1992  तक  कितनी  राशि  जारी  की  दी  गई  है  ?
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जून  आपरेशन  ब्लैक  बोडं  यजना  के

 तहत  बिह्वार  को  केवल  दो  ही  चरण  संस्वीकृत  किए  गए  हैं  ओर  तत्सम्बन्धी  सूचना  संलग्न
 विवरण  |  ओर  1  में  दी  गई

 )  जी  नहीं  ।

 और  यह  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 आपरेशन  ब्लेक  बोर्ड  योजना  के  तहत  अब  तक  699.04  करोड़  रुपए  की  राहषि

 संस्वीकृत  की  गई  इसके  बिहार  को  8102.99  लाख  रुपए  की  राश्षि  संस्वीक्ृत  की  जा

 चुकी  है  जिसमें  3।  1992  तक  7111.73  लाख  रुपए  की  राशि  जारो  कर  दी  गई

 ऋ्र०  संख्या  जिले का  नाम  शामिल  किए  गए  स्कूलों  को  संख्या

 1  2  3

 1.  पटना  436

 2.  नालंदा  383

 3.  नवादा  201

 4.  गया  447

 5.  जहानाबाद  145

 6.  औरंगाबाद  256

 7.  रोहतास  475

 8.  भोजपुर  460

 9.  सारण  ३377

 10.  गोपालगंज  236

 11.  सिवान  281

 12.  पदिचमी  चंपारण  381

 13.  पूर्वी  चंपारण  420

 14.  सीतामढ़ी  366

 15.  मुजफ्फरपुर  328

 16.  वंक्षाली  265

 17.  बेगूसराय  166

 18.  समस्सीपुर  ।  353
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 ]  2  3

 19.  दरमंवा  303

 20.  मधुबनो  437

 21.  सहरसा  329

 22.  मधेपुरा  114

 23.  पूणिया  524

 24.  कटिहार  190

 25.  मुंगेर  500

 26.  खगड़िया  100

 27.  भागखपुर  454

 28.  दुमका  454

 29.  देवधर  133

 30.  गोड्डा  120

 31.  साहिबगंज  285

 32.  घनबाद  299

 33.  गिरिडीह  428

 34.  हजारीबाग  $05

 35.  पलामू  506

 36.  रांची  328

 37.  गुमला  363

 38.  लोहरदगा  49

 39.  सिहभूम  865

 जोड़  13270

 ऋ०  संक््या  जिला  का  नाम  शामिल  किए  गए  स्कूलों  की  संझ्या

 2  3

 1.  पटना  310

 2.  नाखंदा  262
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 2

 «  नंवादा

 गया

 .  जहानाबाद

 .  ओरंगाबाद

 रोहतास

 -  मोजपुर

 -  सारण

 सिबान

 -  गोपालगंज

 .  पद्िचमी  चंपारण

 -  पूर्वी  चंपा रण

 .  सीता  मढ़ी

 .  मुजफ्फरपुर

 .  वेशालो

 -  बेगूसराय

 «  समस्तीपुर

 दरमंगा

 .  अधुबनो

 .  सहरसा

 -  मधेपुरा

 .  पूर्णिया

 .  कटिहार

 .  मुंगेर

 .  खगड़िया

 .  मागलपुरु

 »  धनबाद

 »  देवघर

 .  गोड्डा

 सिख्षित  उत्तर
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 ||  2  3

 31.  दुमका
 392

 '

 32.  साहेबगंज  368

 33.  गिरिडीह  326

 34.  हजारीबाग  365

 35.  पसाम्‌  463

 36.  रांची  350

 37.  गुमला  284

 38.  रदगा  46

 39.  सिहमूम  684

 जोड़  11484

 विश्वविद्यालय  अनदात  आमोग  को  फेलोशिप

 6440.  थी  मोनैशा  झा  :  क्‍या  संसाधन  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (8)  पंजाब  और  दिल्‍ली  विद्वविद्यालयों  में  पिछले  तीन  वर्षों  बे  दौरान  महिला/पुरुष
 शोधकर्ताओं  द्वारा  आत्महत्या  करने  के  मामलों  की  संख्या  क्‍या

 ऐसे  सभी  मामलों  के  आत्महत्या  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  की  गयी

 बाही  ओर  उत्तरदायी  ठहराए  गए  व्यक्ष्तियों  का  ब्यौरा  कया

 1977-83  और  1984-92  की  अवधि  के  दौरान  विद्वविशज्यञालय  अनुदान  आयोग

 जूनियर  रिसचच  फेलोषिप  के  लिए  अह  माने  गए  प्रत्याक्षियों  की  संख्या  क्‍या

 क्‍या  1984  से  फैलोशिप  के  स्तर  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधत  विकास  मंत्रो  अत  सिह  ,:  और  दिल्ली  विश्वविद्यालयों

 द्वारा  प्रस्तुत
 को  गयो  सूचनानुमार  पिछले  तीन  वर्षो  में  अनुसंघान  छात्रों  द्वारा  आत्महत्या  के  किसी

 मामले  की  रिपोर्ट  नहीं  की  गयो  है  ।

 प्रषन  नहीं  उठता

 विद्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  सुचनानुसार  कनिष्ठ  अनुसंघान
 अध्येताओं  के  चयन  हेतु  आयोग  ने  1984  में  पहली  राष्ट्रीय  स्तर  परीक्षा  आयोजित  की  थी  ।
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 ब्ष  199]  के  लिए  विज्ञान  विषयों  के  परिणामों  को  जो  अभी  घोषित  किए  जाने

 1984-1991  की  अवधि  के  दोरान  12879  उम्मीदवारों  ने  ये  परीक्षाएं  उत्तीर्ण  की  1992  के

 लिए  परीक्षाएं  अभी  तक  आयोजित  नहीं  की  गया

 और  1988  लक  एक  उम्मीदवार  के  लिए  ऐसी  परीक्षा  में  बंठने  के

 लिए  न्यूनतम  पात्रता  मानदंड  द्वितीय  श्रेणी  में  स्नातकोत्तर  डिग्री  थी  |  बाद  स्नातकोत्तर  डिग्री

 में  55  प्रतिशत  अंक  को  न्यूनतम  पात्रता  मानइंड  के  रूप  में  निर्धारित  कर  दिया  गया  ऐसा

 क्षिक्षावृत्ति  की  मात्रा  में  वृद्धि  आर  समी  जो  कनिष्ठ  अनुसंघान  शिक्षावृत्ति  के  लिए
 उत्तीर्ण  हो  जाते  उन्हें  मी  लेब्चर२ह्िप  के  लिए  पात्र  माना  के  कारण  किया  गया

 लसंडिंग  डिबोअन  सम्वत्धो  उपमोक्‍ता  स्िति

 6441.  भ्री  प्रयोन  डेका  ;  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  सीमान्त  रेलवे  के  लमडिंग  डिवीजन  के  साथ  जुड़ी  कोई  रेलवे  उप मोक्‍ता

 समिति  इस  समय  काये  कर  रही

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  का  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 स  मिति  का  गठन  इस  प्रकार  है  :

 स्थानीय  चेम्बर  आफ  ट्रेड  एसोसिएशनों  और  6

 उद्योगों  तथा  कृषि  एसोसिएशनों  के  प्रतिनिधि

 पंजीकृत  यात्री  एसोसिएशन  2

 )  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधि  प्रत्येक  से  |

 सरकारों  से  मनोनयन  को  प्रतीक्षा

 (IV)  सम्बन्धित  राज्य  विधान  सभाओं  प्रत्येक  से  ।

 के  प्रतिनिधि  सरकारों  से  मनोनयन  की  प्रतीक्षा

 (२५)  संसद  सदस्य
 2  लोक  सभा  से  और  एक  राज्य समा

 मामलों  के  मंत्रालय  से  मनोनयन

 की  प्रतीक्षा

 (vi)  उपभोक्ता  संरक्षण  संगठन  के  1

 प्रतिनिधि

 153
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 महाप्रबंधक  द्वारा  नामित  ]

 कोटि  के  तहत  मंत्री  13

 द्वारा  नामित  व्यक्ति

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 अतम  में  आविवासो  कल्याण  कार्यक्रम

 6442.  भ्रो  प्रयोन  डेका  :  क्या  स्वास्थ्य  कर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  असम  में  रहने  वाले  आदिवासियों  के  कल्याण  हेतु  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अम्तगं  त

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  विषय  बंक  सद्दायता  से  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  योजनाओं  का  ब्यौरा

 क्‍या

 शादेवोी स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डो०  के०  तारादे

 :  वरिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  असम  में  आदिवासियों  के  कल्याण  के  लिए  विश्व

 बैंक  की  सहायता  से  कोई  विशेष  योजनाएं  नहीं  जा  रही  वंसे  विश्व  बंक  और  यूनिसेफ
 ढारा  सहायता  प्राप्त  छिशु  जीवन  रक्षा  और  घुरक्षित  मातृत्व  के  बारे  में  एक  परियोजना  चाल

 बित्तीय  वर्ष  से असम  सहित  समी  राज्यों  में  कार्यान्बित  की  जा  रही  यह  बरियोजना  1992-93

 के  दोरान  कामरूप  और  नवगांव  जिलों  और  1995-96  तक  सभी  जिलों  को  कबर  द्स

 परियोजना  का  उद्देश्य  रोग  प्रतिरक्षण  ओर  मुखीय  पुनर्जनपूरण  चिकित्सा  का्मंक्रमों  को  जारी

 रखकर
 गर्मबती  महिलाओं  और  3  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  के  लिए  रोग  निरोधन  थोजनाओ

 न्यूमोनि  या  नियंत्रण  क्रायंक्रम  का  विस्तार  करके  और  मध्य  प्रदेद्षा

 राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यौ  में  प्रतथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  पता  लगाए  व
 ह

 रेफरल  यूनिट  को  मुद्‌ढ़  करके  देश  में  शिशु  और  मातृत्व  मृत्यु-दर  को  कम  करना

 सिद्धार्थ

 महिलाओं  के  लिए  प्रशिक्षण  एव  रोजगार  केन्त्र

 6443.  भ्रो  अस्ना  जोशो  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह
 बताने ।  यह  बताने  की

 रे ।  कपा  करेंगे

 प्रत्येक  राज्य  में  महिलाओं  के  लिए  प्रशिक्षण  एवं  रोजगार  के  मु ।  झण  एवं  रे  न्द्रों  की  संख्या
 कितनी

 मानदंड क्‍या  ऐसे  कैन्द्रो
 की

 स्थापना  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों  को  सहायया  देने  के  लिए  रखे  ग
 मानदंड  क्या

 है ऐे
 से  संगठनों  से  प्राप्त  प्रस्तावों

 क॑
 ज्यवार  संख्या  कितनी  और ऐ  प्राप्त  प्रस्तावों  को  राज्यवार  संख्या  कितनी  और

 उनमें  से  कितने  प्रस्तावों  को  स्वीकति  दी  गई  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्राशय  कार्य  ओर  खेल  कूद  बिमाग  तथा

 बास  विकास  में  राज्य  मत्रो  ममता  :  महिलाओं  के
 लिये  वाल

 सह-रोजगार-सह  उत्पादन  एकक  स्था्रित  करने  की  योजना  के  अन्तर्गत  से  संस्वोकत
 परियोजनाओं

 का विवरण संलग्न



 18  1914  )  लिखित  ऊत्तरें

 ee.  tees  मल»  3

 महिलाओं के लिए उपयक्त योजना के अन्तगंत प्रशिक्षण-सह-रोजगार केन्द्र स्थापित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने के मानदण्ड निम्नानुसार परियोजना के लिए पर्याप्त वित्तीय निबेश अपेक्षित होना (४) परियोजना के कार्यान्वयन का दायित्व ऐसे प्राप्तकर्ता गंर-सरकारोी संगठन का होना चाहिए जो सरकार को स्वोकायं हो । पर्योजना का मुख्य लक्ष्य बर्ग शहरो गंदे इलाकों को गरीब और जरूरतमन्द महिनाएं ओर ग्रामीण महिलाएं होनी चाहिए । (५) दीघाबिधि आधार पर आत्मनिमंरता प्राप्त करने के उद्देश्य से परियोजना का जोर आयोत्पादक कार्यकलापों पर होना चाहिए । (४) परियोजना दीघंका लिक होनी और योजना से बनाई जा रही है और संगठनों से प्राप्ल प्रस्तावो को राज्य-बार सूची नहीं रखी जातो । विवरण से राज्य-बार संस्थोकृत परियोजनाएं क्र० राज्य परियोजनाओं की संश्या सं० ॥ 2 3 आंध्र प्रदेश 48 2. असम 3. बिहार 3 4. गुजरात 9 5. हरियाणा 33 6. हिमाचल प्रदेश 8 7. जम्मू और कश्मीर 8. कर्नाटक 7 9. केरल 7 मध्य प्रदेश 3 महा राष्ट्र
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 _  न  नमन  नम  ऊन  न  नमन  मनन  न  न  न  नमन  es  न  न  न  न  न  न  न  नम  न  मनन  मनन  न  न  न  न  न  न  न  नमन  मन  नमन  न  न  न  ननननमनमनमकमकऊकई8६ख  न्नननरननपनन  नमन  को  ध
 :  मणिपुर  2

 मेघालय  --

 नागालेंड  रे

 उ़सा

 पंजाब  23

 राजस्थान  5

 सिक्किम  लि

 तमिलनाडु  27

 20.  त्रिपुरा  -

 उत्तर  प्रदेश  25

 22.  वेस्ट  बंगाल

 23.  मिजोरम

 24,  अरुणाचल  प्रदेश

 25.  गोभा

 »  दिल्‍ली 26.  दिल्‍ली  5

 कुल  250

 साक्षरता  अभियान

 लत

 6444.  श्रीमतो  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  सामव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कपा
 करेंगे  कि  :

 हु

 क्‍या  सरकार  का  प्रस्ताव  साक्ष  रता  अभियान  में  और  अधिक  संगठनों 4  अब  प  ब्सर
 शामिल  करने  का

 ताकत  ष

 क्या  गेर-सरकारी  संगठनों  की  मागीदारी  से  साक्ष  अभियान  में
 अश्रधि द्‌  में  अधिक  सफलता

 और

 यदि  हा|  तो  इस  दिल्ला  में  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 मानव  संखाधन  विकास
 मंत्रो  अर्जुन  :  प्रोढ़  शिक्षा  क्षेत्र  में  कार्य  करने

 बाल

 स्वेच्छिक एज सियो को वित्तोय सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय योजना के स्पे च्छिक ह है एजेन्सियों को साक्ष रता/ओढ़ शिक्षा की परियोजनाएं संस्वीकृत को जाती और इस योजना को में संशोधित तथा परिचालित किया गया
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 की  ४०  « I  ैनमन»ननक  2  निटकरन  ०  ०  tn के  लन«%>कक  तन  bas  तन  नमक  जम

 तथा  इसमें  यह  परिकल्पना  भी  की  गयी  कि  स्वेच्छिक  एजेंसियां  स्वयसेवी  आधारित  कार्यक्रम  पर

 दो  वर्ष  की  अवधि  के  अन्दर  15  से  वर्ग  की  निरक्षरता  दूर  करने  के
 सघन  और

 सन्निहित  क्षेत्र  वी  परियोजनाएं  आरम्भ  इस  योजना  को  परिणामदायक  लागत  प्रभावी

 समयबद्ध  तथा  क्षेत्र-विशिष्ट  बनाया  गया  इस  योजना  के  परियोजनाओं  का  समुचित
 कार्यान्वयन  सुनिह्दिचत  करने  के  लिए  निम्न  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 प्रशिक्षकों  को  दिया  जाने  वाला  मानदेय  का  परम्परागत  केन्द्र  आधारित
 भविष्य  में  जारो  नहीं  परियोजनाओं  को  दो  वर्ष  की  अवधि  के  भीतर  सघन  तथा

 सन्निहित  क्षेत्रों  को  साक्षर  बनाने  के  लक्ष्य  से  पूर्ण  साक्षरता  अभियानों  के  रूप  में
 कार्यान्वित  किया

 2.  बातावरण  निर्माण  के  एक  अतिरिक्त  घटक  से  बित्तीय  पद्धति  को  काफी  लचीला  बनाया

 गया  है  ताकि  परियोजना  अवधि  के  दौरान  प्रेरक  वातावरण  तंयार  तथा  कायम भी
 रह  सके  ।

 3.  परियोजना  मे  प्रयुक्त  होने  बाली  पठन-पाठन  सामग्री  को  शिक्षा  की  उन्‍नत  गति  एवं
 विषय  वस्तु  को  नई  तकनोको  से  विकसित  किया  गया

 4.  देश  मर  के  राज्य  संसाधन  केन्द्रों  तथा  जिला  संसाधन  इकाइयां  तकनीको  शिक्षा  शास्त्रीय

 सहायता  प्रदान  करेंगी  ।

 5.  स्वेच्छिक  एजेंसियों  का  चयन  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  के  सहयोग  से

 किया  जाएगा  ताकि  समाज  सेवा  में  अच्छा  रिकार्ड  रखने  वालो  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को

 ही  इस  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  जाए  ।

 ,  संक्षोधित  दिल्लानिर्देशों  के  विषय  में  स्वेच्छिक  एजेन्सियों  का  मूल्यांकन  करने  तथा

 वातावरण  निर्माण  तथा  दिक्षण-शिक्षा  शास्त्र  के  क्षेत्र  मे ंउनकी  सहायता  करने  के  लिए
 राज्य  संसाधन  केन्द्रों  मे ंकायंशालाएं  बायोजित  की  जा  रही

 पंलेस  आग  व्हीह्स

 6445.  भ्रो  संयद  झ्ाहाबुद्दीन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  क  रंगे  कि

 an

 हैक

 )  क्‍या  सरकार  का  मानाथं  आधार  पर  50  अतिथियों  के  लि  लेस  ऑन  व्हील्स  का

 एक  सप्ताह  का  चक्‍कर  भायोजित  करने  का  बिचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  ओर  इस  सद्मावना  से  क्या  लाम  होने  की

 सम्भावना  और

 क्‍या  यह  रेलगाड़ी  प्राथमिक  तौर  १२  विदेक्षी  मुद्रा  में
 भुगतान  करने  वाले  विदेशी

 पयंटकों  के  लिए  ही  बनाई  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मधश्लिक  (*)  जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 ऑन  न्हील्सਂ  परियोजना  का  उद्देश्य  राजस्थान  में  पयंटन  का  विकास  करना

 157
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 इस  गाड़ो  में  मारतीय  ओर  विदेशी  नागरिक  यात्रा  कर  सकते  विदेशी/अबासी  मारतीय

 किराए  का  भुगतान  अमरीकी  डालर  में  तथा  भारतीय  रुपयों  में  करते  हैं  ।

 सिहस्थ  के  लिए  विशेष  रेलगाड़ियां

 6446.  झो  गोजिद  राज  विकास  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  17  1992  से  उज्जैन  में  शुरू  होने  वाले
 के  लिए  विशेष  रेलगाड़ियां  चलाने  का

 दि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकाज  जी

 यातायात  और  संसाधनों  के  आधार  पर  उन्जन  से

 इन्दौर|मऊ  तक  भौर  वापस  विशेष  गाड़ियां  चलाई  जाएंगी  ।

 (१)  अरइन  नहीं

 शास्यों  को  दिए  जाने  वाले  लाज्षान्तों  के  म|सक  जाबंदन  में  कटौती

 6447.  भो  गुरुदास  कासत  :  कया  खाहय  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  राज्यों  को  दिए  जाने  वाले  खाद्यान्नों  के  मासिक  आबंटन  में

 तत्काल  कटौती  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 इस  निर्णय  से  कितने  राज्य  प्रभावित  हुए

 लाश  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तदण  :  से  केम्द्रीय  पूल  से  बाज्ल

 और  गेहूं  के  आवंटन  स्टाक  की  मौसमी  विभिन्‍न  राज्यों  की  जडहरतों  मूल्य

 प्रवृत्ति  ओऔर  अन्य  सगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रख  कर  किए  जाते  ।  ।  ये  बश्यंटन  क  के

 होते  हैं  ओर  ये  राज्यों  क्षासित  प्रदेशों  की  समस्त  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  नहीं  होते
 ये  मास-प्रति  मास  मिन्‍न-भिन्‍न  होते  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशो

 को  1992  में  किए  गए  चावल  ओर  गेहूं  के  आबंटनों  का  ब्यौरा  संलग्ग  विवरण  में  दिया  गया
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 विवरण

 बर्ण  1992  के  दोरान  साबंजतिक  वितरण  प्रभालो  के  लिए  केस्ट्रीय  पूल  से

 चावल  ओर  गेहूਂ  के  आवंटन  को  बताने  बाला  विवरण

 मीटरो  टन  में  )

 राज्य|संघ  शासित  प्रदेश  अनाज  जनवरी  फरवरी  माच  अप्रल
 92  92  92  92

 1  2  3  4  5  6

 आन्ध्र  प्रदेश  चावल  170.0  160.0  50.0  50.0

 गेहूं  18,0  20.0  20.0  15.0

 अरुणा चल  प्रदेदा  चावल  8.0  8.0  12.0  12.0

 गेहूं  0-72  0.7  0.7  0.7

 असम  चाबल  35.3  35.0  35.0  35.0

 गेहूं  25.0  30.0  30.0  30.0

 बिहार  घावल  15.0  15.0  15.0  15.0

 गेहूं  42.3  50.0  50.0  42.0

 गोवा  चाबल  4.5  5.0  5.0  5.0

 गेहूं  3.15  3.5  3.5  3.5

 गुजरात
 चावल  28.0  28.0  28.0  28.0

 गेहूं  60.8  70.0  70.0  60.0

 हरियाणा  चावल  3.0  3.0  3.0  3.0

 गेहूं  27.0  40.0  40.0  10.0

 हिमाचल  प्रदेक्ष  चावल  6.5  6-5  6.5  6.5

 गेहूं  10.0  10.0  10.0  10.0

 जम्मू  और  कष्मीर  चावल  35.0  35.0  35.0  35.0

 गेहू  18.0  20.0  20.0  20.0

 कनाटक  चावल  50.0  48.0  63.0  48.0

 गेहूं  36.0  40.0  25.0  40.0

 केरल  चावल
 150.0  150.0  150.0  150.0

 गेहूं  27.0  30.0  30.0  20.0
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 2  3  4  5  6

 मध्य  प्रदेश  चावल  23.0  30.0  30.0  30.0

 गेहूं  31.5  35.0  35.0  35.0

 महा  राष्ट्र  चावल  82.0  80.0  105.0  45.0

 गेहूं  121.0  125.0  95.0  75.0

 मणिपुर  चावल  7.0  7.0  7.0  7.0

 गेहूं  2.7  2.0  3.0  3.0

 मेधालय  चावल  10.0  9.5  13.0  9.5

 गेहूं  2.25  2.0  2.0  2.0

 मिजोरम  चावल  6.0  7.5  9.5  9.5

 गेहूं  1.25  1.0  1.0  1.0

 नागालेंड  चावल  9.25  9.0  9.0  9.0

 गेहूं  6.0  4.0  4.0  2.0

 छड़ीसा  चावल  25.0  25.0  25.0  25.0

 गेहूं  22.50  25.0  25.0  25.0

 पंजाब  घबावल  1.5  1.5  1.5  1.5

 गेहूं  22.50  25.0  25.0  5.0

 राजस्थान  चावल  3.0  4.0  4.0  4.0

 गेहूं  72.0  75.0  75.0  75.0

 सिक्किम  चावल  4.5  4.5  4.5  4.5

 गेहूं  0.54  0.6  0.6  0.6

 तमिलनाड  चावल  81.0  60.0  68.0  68.0

 गेहूं  27.0  30.0  30.0  30.0

 त्रिपुरा  चावल  16.85  16.0  16.0  16.0

 गेहूं  2.25  2.0  2.0  2.0

 छत्तर  प्रदेश  चावल  28.0  30.0  30.0  30.0

 गेहूं  54.0  75.0  75.0  50.0

 पष्दिचम  बंगाल  चावल  69.0  70.0  70.0  70.0

 गेहूं  81.0  90.0  90.0  90.0
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 1  2  3  4  5  6

 अंडमान  और  निकोबार  चावल  4.5  नर
 न  6.0

 द्वीप  समूह

 गेहूं  2.1  ++  ना  2.1

 खंडीगढ़  चावल  0.5  0.3  0.3  0.3

 गेहूं  1.6  1.8  1.8  1.8

 दादर  और  नागर  हवेली  चावल  0.5  0.5  0.5  0.5

 गेहूं  0.18  0.2  0.2  0.2

 दमन  और  दीव  चावल  0.5  0.5  0.5  ७.5

 गेहू  0.13  0.15  0.15  0.15

 दिल्ली  चावल  20  0  20.0  20.0  20.0

 गेहूं  64.8  72.0  72.0  72.0

 लक्षद्वीप  चावल
 ज+

 न+
 ना

 गेहूं  ~  —  --  --

 पांडिचेरी  चावल  2.0  2.0  2.0  2.0

 गेहूं  0.67  0.75  0.75  0.75

 जोड़  राज्य/संघ  चावल  899.4  870.8  818.30  745.8

 शासित  प्रदेश

 783.94  880.7  836.7  723  8

 केन्द्रीय  रिजव  पुलिस  चावल  1.5  1.5  1.5  1.5

 बल|सीमा  सुरक्षा  बल

 2.5  2.5  2.5  2.5

 रक्षा  चावल  50.0
 न  न  53.0

 गेहूं  15.0  15.0  150  15.0

 मूटान  चावल  1.85  1.85  1.85  1.85

 गेहूं  1.7  1.7  1.7  1.7

 अखिल-मारत

 952.75  899.90  821.65  g0215
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 इस्जोनियरो  सेवा  परोक्षा  1992  के  लिए  आए  में  छूट

 6448.  भरो  अन्ना  ओजझो  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (३1: )  क्या  सिविर  गक्षा  1992  के  भांति  उन्जीनियरी  सेवा  प्रतिस्पर्ता  परीक्षाओं

 के  लिए  भायु में  छट  देन  की  कोई  मांग

 यवि  =)  इस  मांग  पर  स?कार  की  क्या प्रतिश्रिया

 क्या  मन्कार  का  विचार  वर्ष  1992  के  दोरान  इन्जीनियरी  सेवा  परीक्षाओं  में  बंठ

 रहे  उम्म।दवारं  की  आयु  में  छट  देने  का  और

 यदि  तो  इसके  कारण  है
 ?

 रेल  मत्रालय  में  राज्य  संत्री  मल्लिकार्जु  :  जो  हां  ।  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 को  कुछ  अम्थावेदन  प्राप्त  हुए
 है  कि  सिविल  सेवा  1992  की  ही  इन्जीनियरी  सेवा

 परीक्षा में  बंठने  वामे  उम्मीदवारों  के  लिए  निर्धारित  ऊपरी  आयु-मीमः  बढ़ाकर  33  वर्ष

 कर  दा  जाए  ।

 से  घिविल  सेवा  1992  की  हू  १रह  इन्जोनियरी  1992
 के  सम्बन्ध  में

 आयु-सोमा  में  छूट  देन  का  कोई  प्रध्ष्ताव  नहों  क्‍योंकि ये  परीक्षाएं  अलग
 अलग

 नियमों  द्वारा  शासित  होती  हैं  ।

 विख्तर  नाथ  टंगोर  को  कृतियों  का  अनुवाद

 6449.  श्री  गुरुदास  कामत  :  क्या  मानव  संसाधन  बिकास  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  वा  विचार  +  बिन्द्रनाय  की  क्ृतिपों  का  मास्तीय  भाषाओं  में

 अनुवाद  कराने  वा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है

 अनुवाद  करने  गाली  का  नाम  दयः  और

 किन  भाषाओं  में  अनवाद  कराया  जाएगा  ?

 मआामनथ  ससाधन  विकास  मजर  अअन  सर+गर  के  पास  फिलह्वाल
 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नही  है  साहित्य  जा  कि

 एक  स्वायत्त  संगठन  ने  विभिन्‍न

 भारतीय  भाषाओं  में  टेंगोर  शो  चुनिंदा  रचनाओं  के  विशेष  शताब्दी  संस्करण  प्रकाक्षित  करने  की

 एक  सक्तत्‌  योजना  आन्म्ग  है
 ।  साहित्य  अकाद  पी  के  इस  दायंक्रप्त  मे  टंगोर  की  इन  कृतियों  का

 अकादमी  द्व'रा  मान्यता  प्राप्त  सभी  22  मारतीय  भाषाओं  में  अनुवाद  करने  की  परिकल्पना  की

 गयी

 पान  ससालरों  पर  बेंधानिक  चतावनो

 6450,  भरी  सुरेम्द्रपाल  पाठक  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बनाने  की

 कृपा  क  रंग  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  ल्चि।र  पान  मसालो  पर  यह  वेघानिक  चंताबनी  छपबाने  को

 व्यवस्था  करने  ३1  है  कि  मसालों  का  व्यवहार  स्वास्थ्य  के लिए  हानिकारक

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  प्रचार  तंत्र  के  माध्यम  से पान  मसालों  का

 विज्ञापन  देने  पर  रोक  लगाने  का

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  कर  दिया

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिबार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  हो  के०  ताराबेबो

 सिद्धाथ  ,  :  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  195:  प्र  पहले  से  हो  यह  व्यवस्था  है  कि  पान

 मसाला  के  प्रत्येक  और  उससे  सम्बन्धित  विज्ञापन  पर  यह  चेतावनी  अंकित

 मसाला  खान  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  हो  सकता  है  ।

 और  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  ने  पहले  ही  आकाहावाणी/दृरदशंन  पर

 के  विज्ञापन  के  प्रसारण  को  बन्द  करने  का  निर्णय  किया

 यह  प्रइन  नहीं  उठता

 विल्‍लो  में  स्थानोय  विद्युत  ट्रेनें  ललाना

 645.  थी  विजय  नवल  पाटोल  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरऊार  का  विचार  के  परिक्रमा  रेलवे  पर  और  अधिक  ट्रेनों  को  बस

 परिवहन  प्रणाली  से  जोड  कर  चलाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्यो  है  ?

 रेख  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  (  जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता

 इॉक्षणिक  संस्थाओं  में  अनुसूचित  जातियों  सूचित  जनजातियों
 के  लिए  आरक्षण

 6452.  भरी  जो०  एम  -  सो०  बालयोगी  :
 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  शैक्षणिक  संस्थाओों  में  आरक्षण  के  कर्याम्वयन  पर

 निगरानी  रखने  हेतु  जिला॥क्षेत्र  स्तर  क  किसी  सांविधिक  निकाय  की  स्थापना  करने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या

 क्या  अनुसूचित  जावियों|अनुसूचिਂ  जनजातियों  से  रोजगार  के  अवसरों  और

 पदोन्‍नतियो  के  मामले  में  आरक्षण  न  किए  जाने  के  बारे  में  1991  और  1992  के  दौरान  कोई

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  और
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 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  संस्थाओं  के  विरुद्ध  क्या  कायंबाही  को  गई  है  ?

 मामव  ससाधन  विकास  सनन्‍्त्रो  जज  न  :  (१)

 प्रषन  नहीं  उठता  ।

 और  जब  कमी  भो  सरकार  को  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  तो  उन  पर  उपयुक्त
 कारंवाई  के  लिए  सम्बन्धित  संस्थाओं  के  साथ  विचा  किया  जाता

 अध्य  रेलजे  में  पंशन  के  मामले

 6453.  श्री  रामचसा  धगारे  :  क्‍या  रेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की
 क्‌पा  करेंगे  कि  :

 )  मध्य  बे  के  प्राथि+  रणों  समक्ष  पिछले  पांच  वर्षों  से निप्टाने  के  लिए  लंबित  पड़े
 पेंशन  सम्बन्धी  मामलों  की  संख्या  कितना

 मामलों  को  निपटाने  में  हुई  देरी  के  क्या  कारण  और

 इन  मामलों  को  तेजी  से  निपटाने  के  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 12.00  भष्णाह्न
 न

 )
 ब्न्ब

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  सब  हक  साथ  नहीं  बोलें  ।  मैं  सबको  मौका  दूंगा  ।

 **
 )  **

 थो  चनाजोत  यादव  अध्यक्ष  एक  तो  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  और
 सरकार  का  ध्यान  इस  तरफ  खींचना  चाहता  हूं  कि आगामी  9  अप्रैल  परसों  से  महापंडित  राहुल

 जो  बहुआयामी  प्रतिमा  के  व्यक्ितत्व  थे उनका  जन्म  हाताब्दी  वर्ष  शुरू  हो  रहा  है  ।
 राहुल  सांक्ष॒त्यायन  जी  ने  इस  देश  के  लिए  एक  अंतर्राष्ट्रीय  समर्थन  प्राप्त  किया  और  हमारे  बोठढ
 दर्शन  के  ऊ१२  हिन्दी  क्षेत्र  मे  साहित्य  में  और  प्रगतिशील  विचारों  में  उनका  बहुत  बड़ा  योगदान

 मैं  केवल  इतना  कहना  चाहता  हु  कि  सरकार  को  उनके  जन्म  छाताब्दी  समारोह  को  राष्ट्रीय
 स्तर  पर  मनाना  चाहिए  ।  वह  मेरे  ही  जिले  में  पंदा  हुए  परसों  उनके  ग्रांव  से  उनकी
 जन्मममि  से  एक  समारोह  हमार  जिले  के  लोग  कर  रहे  हैं  जिसमें  मैं  स्वयं  सम्मिलित  हो  रहा  हूं  ।
 मैं  आया  करता  हूं  कि  राहुल  जी  जिस  अंतर्राष्ट्रीय  और  राष्ट्रीय  रुयाति  के  व्यक्तित्व  उनके
 जन्म  शताब्दी  समारोह  को  उसी  प्रकार  से  मनाया  जाना  चाहिए  और  प्रधान  मंत्री  को  अपनी
 अध्यक्षता  में  एक  समिति  का  निर्माण  करके  देश  के  जाने-माने  साहित्यकारों  को  और  सार्वजनिक
 क्षेत्र  मे ंकाम  करने  बाले  व्यक्तित्व  के  लोगों  के  साथ  जोड़ना  चाहिए  ।  एक  तो  मैं  आपके
 माध्यम  से  सरकार  का  ओर  सदन  का  ध्यान  इस  बात  को  ओर  खींचना  बाहता  था  ।
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 दूसरा  प्रएन  जो  मैंने  आपसे  मिलकर  अनुरोध  किया  था  बहुत  आवश्यक  है
 इसलिए  के  अब  इसके  लिए  समय  नहीं  है  वरना  मैं

 नहीं  कहता  |  आगामी  10  अप्रैल  को
 ने  मुख्य  मंत्रि  बेठक  बुलाई  मडल  कर्म'शन  की  सिफारिश  के  अनुसार  रस  देश

 की  52%  जिनको  सरकार  ने  नौकरियों  प्रशासन  में  नाममात्र  को  हिस्सेदारी  दी  है
 इतने  दिनों  के  एक  इतना  बड़ा  प्रइन  जिस  पर  सारे  राष्ट्र  क ेअदर  एक
 टकराव  सब  हुआ  और  आखिर  मे  करीब-करोब  सवंसतम्मति  से  इस  बात  को  माना  गया  कि  पिछड़े
 वर्गों  का  प्रतिनिधित्व  नौकरियों  में  होना  चा।हुए  और  यही  देश  के  प्रजातंत्र  को  मजबूत  करने  के

 उनको  हिस्सेदारो  देने  के  लिए  और  संविधान  मे  जो  प्रावधान  उसको  पूरा  करने  के  लिए
 ठीक  है  ।  एग  वर्ष  हो  गया  लेकिन  ट्स  पर  निर्णय  नहीं  हो  सका  कि  क्‍या  मापदंड  चाहिए

 और  इसीलिए  सुप्रीम  कोर्ट  ने  सरकारी  को  बार-बार  निर्देश  दिया  कि  आप  अपना  मापदंड  बताइए

 कि  आप  क्या  चाहते  हैं  ।  हमने  सरकार  से  अनुराघ  कया  था  कि  इसका  दो  हिस्सा  में  दो

 अलग-अलग  नोटिफिकेशन  करिए  |  एक  जो  शैक्षिक  और  सामाजिक  दृष्टि  से  पिछड़  हुए  लाग  हैं

 27%  उनका  नो  टफिकेशन  अलग  करिए  और  जो  उच्च  जाति  यो  में  गरो|ंब  लोग  है  10%,  उनका

 नोटि!फकैशम  अलग  वरना  दोनों  के  नोटिफिकेशन  एक  साथ  होने  के  कारण  जो  संविधान

 के  उपबंध  उनके  अनुसार  कठिनाई  पड़ने  वाली  है  ।  चूंकि  ।0  तारीख  को  प्रधान  मंत्री  ने

 मंत्रियों  की  बंठक  बुलाई  में  चाहता  हुं  कि  सरकार  इश्तके  पहले  अपनी  नोति  स्पष्ट  करे  वरना  यह
 मामला  लटका  हुआ  है  ओर  लोगों  में  यह  भावना  बन  रही  है  कि  इसे  टालने  की  कोशिश  की  जा

 रही  है  और  बार-बार  न्यायालयों  के  हस्तक्षेप  से  जो  पिछड़े  वर्गों  को  हिस्सा  मिलना  चाहिए

 मागीदारी  मिलनी  वह  पूरी  नहीं  हो  रही  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  खींचना  चाहता  हुं  कि  ।0  तारीख  से  पहले  सरकार

 स्वयं  अपनी  नीति  स्पष्ट  करे  ।  अभी  समाज  कल्याण  मंत्री  ने  कल  कहीं  माषण  में  कि  हम  इस

 में  आथिक  मापदंड  लगाना  चाहते  हम  इसके  ऊपर  निर्णय  करना  चाहते  हैं  मगर  बहुत  न्‍सी  राज्य

 सरकारें  हमारा  सहयोग  नहीं  कर  रही  तो  मैं  अपनी  बात  को  समाप्त  करत  हुए  कहना

 चाहता  हूं  कि  केन्द्र  यह  बहाना  दूंढकर  कि  राज्य  सरकारें  कुछ  नहीं  कर  रही  इस  महत्व

 के  प्रश्न  के  कोई  ऐसे  चुपचाप  बनकर  या  मूकदर्शी  बनकर  नहीं  रह  सकता  ।  इस  पर  मेरी

 प्रार्थना  है  कि  आप  सरकार  को  निर्देश  दें  कि  इस  सम्बन्ध  में  वह  अपनी  नीति  को  स्पष्ट  करे  ताकि

 इस  सिफारिश्  को  तत्काल  लागू  किया  जा  सके  ।  )

 झी  निर्मल  कान्ति  चर्जो  :
 केवल  एक  आप  श्री  राहुल

 सांकृत्यायन  को  जानते  होंगे  ।  बह  एक  विद्वान  व्यक्ति  थे  जि  नहोंने  प्राचीन  को  मविष्य  के  साथ

 जोड़ा  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  समझता  हूं  कि  श्री  यादव  द्वारा  दिए  गए  सुझाव  पर  सरकार  ध्यान

 देगी  और  इस  संबंध  में  ज्यादा  कहने  की  आवध्यकता  नहीं

 ओर  निर्मल  कांति  अटर्जो  :  समस्त  सभा  उनके  इस  सुझाव  पर  सहमत  हो  सदतो  है  कि
 *'
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आप  सहमत  हु  ।  सभा  उनकी  याद  में  श्रद्धा  प्रकट  करने  के  लिए

 श्री  यादव  के  साथ  है  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  उनके  जन्म  शती  के  अवसर  पर  एक  वृत  चित्र

 या  दू  रइ्शन  या  बन!सा  जानेਂ  चाहिए  और  दूरदर्शन  पर  दिखाया  जाना  चाहिए  ।  यह

 हमारा  सुझाव  है  ।  )

 श्री  आनन्द  अहिरवार  (ita?)  :  अध्यक्ष  बड़े  दुख  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि

 मध्य  प्रदेश  क्र  सागर  हिले  के  बीता  नगर  में  30  मार्च  का  अतिज्र  मण  #  टाओं  मुहीम  द्द  अन्तगंत

 अनेक  हुए  और  उनमें  वहां  के  ने  ए+तरफा  आर्यवाही  हृद  ही  कर
 मध्य  प्रदेश  के  अन्य  जिलो  में  भें  अतिक्रमण  हटाओ  मह।म  स  अनेक  व्यक्ति  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 वहां  न  तंਂ  शासन  की  ओर  न  प्रष्मासन  की  कोई  व्यवस्था  लागू  सारे  के  सारे  लांछन  मध्य  प्रदेश
 सरकार  पार  चूशी  वल्कि  खुलेआम  लोकतंत्र  की  हत्या  हो  रही  प्रशासन  का

 व्यक्ति  विशेष  को  पीड़ा  और  भयभीत  शासन  द्वारा  डाकुओं  और  लटेरों

 का  सहयोग  उनके  सहयोग  से  यह  पूरे  का  पूरा  दुरुपयोग  और
 जनता  के  स'थ  अन्पाय  रहा  जिन  लोगों  के  पास  ममि  दुकान  या  मकान  इत्यादि  के

 पट्टे
 प*  प्रशासनिक  कार्यवाही  पूर्ण  प्रशासन  के  अधिकारियों  ऐसे  हज!रों  लोगों

 के  उनके  पट॒टे  के  मौके  पर  फाढ़े  जा  रहे  लोगों  द्वारा  आपत्ति  किये  जाने

 पुलिस  भूठे  प्रब*ण  बनाकर  उन्हें  बंद  कर  देती  खुलेआम  प्रशासनिक  अधिकारियों  द्वारा  पब्लिक
 को  गंदी-गदी  गालियां  देना  आम  बात  हो  गयी  है  ।

 सागर  जिले  के  बीना  नगर  में  30  1992  को  जो  कुछ  जबरदस्ती  दुकान  खाली

 करा  कर  वहां  पुलिस  चौकी  खोल  यह  सिद्ध  करता  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  आम  नागरिक  अपने

 आपको  पन्तंत्र  महसूम्त  कर  रहा  है  ।

 डा०  लक्ष्मी  माशायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  प्रतिदिन  क्या  इस  सदन  में  मध्य

 प्रदेषा  वी  प्रशासन  व्यवस्था  सम्बन्धी  ब'ते  क्या  टशह  सदन  मध्य  प्रदेश  के  प्रशासन  के  बारे  में

 चर्चा  करेगा या  वहां
 $  देंनदिन  कार्य  क  सव्राल  यहां  उठाये  यह  स्पष्ट  मध्य  प्रदेश

 शासन  से  सबधित  सवाल  है  आਂ  उसे  इस  सदन  में  उठाना  बिल्कुल  गलत  यहां  मध्य  प्रदेश  के

 दासन  पर  कोई  चर्चा  नहीं  होनी

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आप  अपने  कांग्रेस  के  एम ०एल०एज०  को  बो  उठाने  के

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  जानबमकर  शरारतपूर्ण  बातें  माननीय  सदस्य  न  फरे  ।
 +++  )

 अध्यक्ष  महोबय  :  इस  प्रदन  को  आप  बहां  की  असंम्बली  में  उठवाइये  !
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 ्पथयथय्++++++

 थ्री  सदण  लाल  खराना  :  अध्यक्ष  कल  मसाडथ  दिल्‍ली  मेरी

 कांसटीटएऐसी  में  दापहर  बाद  अतंकवा  दियों  की  पुलिसकर्मिणों  सेनमुठभेड  मैं  यहां  पुलिसकर्मियों
 को  अण्ड  रला|ईल  कर  रहा  हूं  क्यंविः  वहां  कोई  अफसर  नही  केवल  तीन  सिपाही  थे  जिन्होंने  दो
 आतंकवादियों  का  मारा  और  एक  बेगनाह  २  हगोर  २वि  खन्‍ना  की  हत्या  हो  गवी  ।  आातकवादियों

 दो  साथी  इस  मुठभेड़
 7  गिरफ्तार  किये  गये  और  पुलिस  की  गोली  से  जो  लोग  मारे  गये  उनके

 नाम  टे  नाजेन्दर  उफ  जो  का  भाई  जिख  पंंटा  ने  ब्लेक  थण्डर  के  दोरान  पकड़े

 जाने पर  सायनाधड  खाकर  आत्महत्या  कर  ली  थी  और  दसरे  का  नाम  ६,  आतंकव!दी  जो  मारा |

 हरम  घिह  ।  जिन  दो  को  गिरफ्तार  बिया  गया  वे  टै--बलवीर  सिह  ची  मा  और

 अमरणाल  सिट  जिसकी  पुलिस  को  बी०जे०पी०  के  मंट्रोपोलिटन  वंसिल  क॑

 |  हंसराज  सेठी  और  उनके  ४क  सहयोगी  श्री  मुंजाल  को  हत्या  के  सिलसिले  में  तलाश  उन

 दोगों  को  कल  मुठभेड़  में  गिरप  ।.  कर  लिया  गया  इसी  घटना  में  कटरा  चांदमी

 बौर  के  एक  वर्षीय  नौजवान  २वि  खन्‍ना  की  दर्दनाक  मृत्यु  हो  गयी  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  तीन

 मुद्दे  यहां  सदम  में  उठाना  चाहत हुं  ।

 सबसे  पहले  मैं  उन  तीन  पुलिम  कमिग्रों  को  प्रशंसा  वरना  चाहता  हू  वैसे  आम  तोर से

 पुलिस  को  प्रशंसा  होती  नहीं  है  लेकिन  अध्यक्ष  मैं  कल  मौके  पर  स्वयं  गया  था  ओर  मैंने  उन

 पुलिस  कर्मियों  को  जब  देखा  तो  7  क  रिवाल्वर  के  साथ  उन्होंने  जिय  तरह  आतंत  व।दियों  का

 मुकाबला  किया  क्‍योंकि  आतंकवादियों  के  पास  दूसरी  तरफ  मी  इस  सबके
 सादे  कपड़ों  में  जिस  तरह  उन्होंने  मुस्तेती  से  काश  साहस  और

 कत्तंब्यएग्गगणता  का  परिचय  वेसे  पुलिस  की  ओर  से  उनही  पदोस्नति  के  आदेश  कर  दिए
 गये  लेकित  अल  मैंने  मौके  ही  उन  तीनों  को  एक-एक  हजार  रुपये  अपनी  तरफ  से  ईनाम  के

 तोर  पर  दिये  ।  मैं  यहां  छनको  प्रद्ांसा  करना  चाहता  हू  |

 दूसरी  बात  कहना  चाहता  हुं  कि  कल  की  घटना  से  दिस्‍ली  पुलिस  को  सबक  लेटा  चाहिए
 क्योंकि  आतंकवादियों  न  पजाद  के  ब!हर  मी  अपने  पर  पसा  रने  शुरू  फर  दिये  वल  की  क्‍टना
 ने  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  दिल्‍ली  में  मी  आतंकवादियों  के  अड्डे  जो सी०बी०आई०  को  मालूम
 हैं  और  दस  री  इटलीजैस  एजसियों  को  भी  म!लम  कई  बडी  वारदात  न  इसलिये  अधिक
 मुस्‍्तंदी  के  दिल्ली  पुलिस  को  काम  करना  ल्ाहिये  और  अत्कवादियों  के  जहडां  को  समाप्त
 करना  चाहिए  ।

 इस  काण्ड  का  एक  दस्एट  या  काला  पक्ष  यह  है  कि  इस  अपशक्ष पूर्ण  कार्यवाही  वे  दोराम  रवि

 खरता  नाम  के  एक  व्य  क्‍कति  को  रौस  टो  गयी  ।  उसे  लगभग  साहछे  तीन  बजे  गोखी  लगी

 क्ष  महोवय  :  आपका  भाषण  बहुत  लम्बा  हो  रहा

 श्रो  मदन  लाल  खराना  :  अध्यक्ष  उस  बेच।रे  को  शाम  4.20  बजे  हास्पिटन  में  एडमिट

 किया  गया  और  5.00  बजे  उसकी  मौत  हो  गई  ।  उसके  परिवार  के  लोग  मुझस  मिले  उन्होंने
 कहा  कि  अगज  लमते  ही  उसरो  होस्पिटल  के  अंदर  ले  जाकर  ठीक  से  इलाज  किया

 तो  झ्ञायद  उसकी  मौत  नहीं  होतो  |  जो  वेत  उसको  ले  गई  वह  प्राइवेट  वेन  बानी  उम्चको

 पुलिस  रा  हास्पिटल  वी  व्रेन  ले  जाते  के  लिए  भी  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  ।  उसको  दुखद  मौत

 सरकार के  बदइतजाम  के  क  ई  है  ।
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 उसकी  1986  में  शादी  उसको  एक  बेटा  6  साल  का  तथा  एक  बेटी  4  साल  की

 उसकी  28  वर्षीय  पत्नी  है  जिसके  गजारे  का  कोई  जरिया  नहीं  इसलिए  मेरी  आपसे  अर्ज  है  कि
 रवि  के  आश्रितों  को  2  लाख  रुपए  मआवजे  के  तौर  पर  और  एक  डी०डी०ए०  का  फ्लैट  तथा

 उसकी  पत्नी  को  दिल्‍ली  प्रशासन  में  नौकरी  दी  ताकि  उसकी  विघवा  व  बच्चे  अपना  शेष

 जोबन
 ज्ञांति

 से  बित।ने  की  व्यवस्था  कर  सके  ।  मैं  यह  मी  चाहता  हुं  कि  इस  घटना  के  सम्बन्ध  में

 होम  मिनिस्टर  साहब  सदन  में  आकर  बयान  दें  |

 श्री  ताराचन्द  खण्ड  लवाल  :  अध्यक्ष  कल  जो  आतंकवादियों  के

 साथ  मुठमेड़  वह  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  चांदनी  चौक  में  तो  नहीं  लेकिन  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  के

 कटरा  नील  का  रहने  वाला  वह  व्यक्ति  रवि  खन्‍ना  था  जिसकी  दुखद  मौत  पुलिसकामियों  की  गलती

 से  हुई  ।  खुराना  जी  ने  तो  पुलिस  कर्मियों  को  प्रश्नंसा  की  लेकिन  मैं  उनकी  गलती  बता  रहा

 उनकी  गलठो  की  वजह  से  एक  बेचा  रा  निर्दोष  और  बेकसूर  नौजवान  मारा  वह  स्वयं  32  वर्ष

 का  था  और  उसकी  घमंपतनी  28  वर्ष  की  है  जिसके  4  साल  दो  बच्चे  एक  लड़का  व  एक
 लड़की  उसकी  आय  को  कोई  साघन  नहीं  जहां  पुलिस  ने  बहादुरी  का  काम  किया  है  वहीं

 पुलिस  की  लापरवाही  की  ओर  इशारा  करते  हुए  मैं  आपको  बाताना  चाहता  हुं  कि  जब  पुलिस  थाने
 में एक  आदमों  ने  इत्तना  दी  कि  फलां  जगह  दो  आतंकवादी  छिपे  हुए  हैं  और  3  और  आने
 वाले  हैं  ओर  जब  वहां  से  2  आतंकवादी  पकड़े  तो  इतनी  बड़ी  लापरवाही  क्‍यों  बरती  उस

 पूरे  इलाके  को  सील  क्‍यों  नहीं  क्रिया  गया  ?  अगर  वहां  के  इलाके  को  सील  किया  जाता  और  वहां
 लोगों  को  नहीं  जाने  दिया  तो  बेकसूर  व्यक्ति  जो  अपना  स्कूटर  उठाने  के  लिए  वहां
 वह  नहीं  मारा  पुलिस  ने  इतनी  परवाह  भी  नहीं  की  कि  उसके  घर  वालों  को  सूचना  दी

 मैं  उसके  परिवार  के  बीच  में  डेढ़  घंटे  उस  परिवार  में  और  वहां  उससे  मिलने  आने
 वाले  लोगों  में  काफी  रोष  एक  मेडीकल  इंस्टीट्यूट  को  इतनी  लापरवाही  जंसा  कि  खुराना  जी
 ने  उसको  4.20  बजे  एडमिट  किया  गया  और  5.00  बजे  उसको  मौत  हो  वहां  की
 सोहयल  वेलफेयर  के  उसको  जिप्सी  में  ले  गए  और  वहां  पर  अस्पताल  के  अन्दर
 उसको  पंदल  जाना  पड़  जबकि  उसको  स्थिति  नाजुक  यह  अखबारों  में  भी  आया  है  कि

 खन्‍ना  को  बचाया  सकता  था  तो  इतनी  बड़ी  लायरवाही  ओर  मूल  मेडीकल  इंस्टीट्यूट  की

 हुई  जिसकी  वजह  से  एक  नोजवान  आदमी  की  मौत  हो  गई  ।

 अध्यक्ष  मुझे  इस  बात  पर  प्री  अफसोस  है  कि  पुलिस  कमिएनर  के  मुह  से  रवि
 खन्‍ना  के  प्रति  संवेदना  के  दो  क्षब्द  मी  नहीं  निकल  हालांकि  उन्होंने  रात्रि  में  टेलीविजन  पर

 बताया  था  कि  जिन  पुलिस  कर्मियों  ने  यह  बहादुरी  का  काम  किया  उनको  प्रोत्साहन  दिया

 लेकिन  संवेदना  के  दो  शब्द  मृतक  के  पांरवार  को  न  उनकी  लापरवाही  को  हू
 दर्शाता  है  ।

 अध्यक्ष  आतंकवादी  पुलिस  की  गोलों  से  मरे  या  अपनी  ही  गोली  से  इस  बारे

 में  भी  अब  संदेह  किया  जा  इसलिए  मेरा  आपके  माध्यम  से
 गृह

 मंत्रो  जो  से  अनुरोध  है  कि
 वे  इस  घटना  के  बारे  में  एक  बयान  दें  और  यह  मैं  भी  चाहता  जेसा  खुराना  जी  ने  कहा  कि

 दो  लाख  रुपए  का  उसको  विधवा  को  मुआवजा  दिया  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  5

 लाख  रुपए  का  मुआवजा  इस  परिवार  को  खराब  आध्िक  स्थिति  को  देखते  हुए  अविलम्ब  दिया
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 वहां  हजारों  लोग  हकटठे  सवही  आंखें
 क्‍रश्यी

 मे  उनमें  रोप  इसलिए  मेरा  निवेदन

 है  कि  वहां  पर  ढाई  अजे  उसकी  डंड  बॉडी  आने  है  और  वहां  लोगों रू  रोष  और  गुस्से
 को  देखते  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  उसको  5  लाख  रुपए  जा  मुग्राष्जा  तुरन्त  स्वीदर
 किया  ताकि  लोग  ज्ञान्त  हो  सके  ।

 की  क्ालका  दास  :  अध्यक्ष  मैं  भमी  लव॒नऊ  से  लौट  रहा  तो  रास्ते
 में  जब  मैंने  इस  घटना  के  सम्बन्ध  में  समाचार  तो  मेरे  सामने  वे  सारी  बाते  चित्र  क ेसमान

 घूम  गईं  क्रि  हमारे  जो  हंसराज  मंद्रोपो  लटन  रौंसिल  के  मंम्बर  किस  प्रकार  से  उनका

 हत्या  कर  दी  गई  और  अब  भी  आतंकवादी  दिल्‍ली  में  खुले  घूम  रहे  पुलिसबर्सियों  ने  जिन्होंने
 इतनी  बहादरी  का  काम  उनको  एमोशन  दो  यह  दो  आवध्यक  था  दिल्‍ली  में
 आतंकवादियों  की  गतिविधियां  क्रम  और  आतंकवादियों  की  गतिविधियां  दिल्ली  में  नहीं
 आपने  देखा  रेलवे  स्टेशन  में  बम  फोड  दिए  ट्रांजिस्टर  बम  यहां  पर  फटे  लेकिन  फिर  भी  इतनी
 व्यवस्था  होते  हुए  आतंकवादी  दिल्‍ली  में  घुस  यह  सरकार  को  चोंकाने  वाली  बात
 इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  जो  श्री  खन्ना  मरे  हैं  उनके  परिवार  को  मुआवजा  दिया  जाए  और
 जिन  पुलिस  वालों  ने  बहादुरी  से  काम  किया  है  ऐवार्ड  दिया  दिल्‍ली  को  घेराबंदी
 करके  ऐसी  की  जाए  कि  आतंकवादी  घुस  न  सके  !

 )

 अनवा  व  )

 श्री  मतो  मालिनो  मट्टालायं  मैं  आपके  जरिए  सभा  का  ध्यान  जातीय
 हिसा  की  इस  मयावह  घटना  और  त्रिपुरा  में  महिलाओं  ५२  हो  रहें  हिसए  के  बारे  में  दिल,ना  चाहता
 हंਂ  पिछला  20  फरवरी  को  मान्‌  चेंनिगता  और  छोटा  दम्बूर  गांव  आदि  आदिवासी
 गांवों  पर  हमला  किया  गया  और  सशस्त्र  असमाजिक  तत्वों  द्वारा  व्यापक  रूप  से  एक  सुनियोजित
 हमला  किया  गया  मान  चेलिगता  ग्राम  समा  के  अन्तगंत्र  चार  गांवों  और  छोटा  दम्बू*
 ग्राम  तमा  के  एक  गांव  पर  इतना  भीषण  हमला  किया  गया  कि  समी  पुरुष  अपनी  चीजें  छोड़कर
 भाग  जिन्हें  पकड़ा  गया  उन्हें  बुरा  तरह  से  पीटा  गया  ओर  कई  स्त्रियों  के  साथ  बलात्कार

 किया  गया  और  सामूहिक  बलात्कार  किया

 बधान  सभा  के  सदस्यों  और  ए०  डी०  सी०  के  सदस्यों  के  एक  दल  ने  इन  गांवों  का  दौरा

 किया  और  कुछ  महिलाओं  से  उनमें  से  तीन  तवयुवतियां  अविवाहित  थीं  जिनके  साथ  एक  से

 अधिक  व्यक्तियों  ने  बलात्कार  किया  और  एक  अन्य  महिला  जिसके  साथ  तीन  आदमियों  ने

 बलात्कार  किया  था  |  वह  भत्र  बहुत  घबराई  हुई  अवस्था  में  हैं  तथा  अमी  तक  पुरुषों  से  त्रस्त  यह

 हिंसा  11.30  म०  पू०  से  5  म०  प०  तक  चलती  यद्यपि  उपमंडल  ओर  प्रखड  विकास

 अधिकारी  इस  घटना  स्थन  से  सात  या  आठ  किलोमीटर  को  दूरी  पर  पु.लस  और  प्रशासन  से

 कोई  सहायता  नहीं  मिली  ।  जातीय  अल्पसल्यकों  पर  इस  सुनियोजित  हमले  के  बारे  में  कई

 चार  में  रिपोर्ट  छर्पा  हैं  जिनमें  कहा  गया  है  कि  दक्षिणी  त्रिपुरा  में  लड़कियों  के  सिघुनस्दन
 सरकारी  अनाथालय  में  यौन  व्यभिचार  सम्बन्धी  मय  व्याप्त  है  तथा  नवयुवतियों  पर  अत्याचार  हो

 रहे  प्रत्येक  रात  इन  लड़  कियों  को  पीड़ित  किया  जाता  असामाजिक  तत्वों  द्वारा  और

 थालय  के  लड़कों  द्वारा  इनक  साथ  बलाल्कार  किया  जाता  इनमें  से  पांच  सड़किणो  ने  तथाकथित
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 हप  में  भारमहत्या  कर  ली  है--उनमें  से  कुछ  गर्भबती  हो  गई  हैं  और  वे  अविवाहित  मातायें  बन

 गई

 इस  बालिका  वर्ष  में  मी  यह  सब  होना  वास्तव  में  बह  बात  हमें  बालिका
 _

 वर्ष  में  केवल दो  बातें  कहकर  ही  चुप  नहीं  रह  जाना  चाहिए  ।  मैंने  तो  आपके  ध्यान  में यह  बात

 लाने  की  कोशिश  की  है  कि  किस  प्रकार  से  त्रिपुरा  में  जातीय  अल्पसंख्यकों  की  सुरक्षा  व्यवस्था

 संकट  में  पड़  गई  है

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगी  और  गह  मंत्री  से  मी  आग्रह  करूंगी  कि  वह  इस  मामले
 पर  गौर  मैं  इस  समा  से  और  आपसे  भी  अनुरोध  करूंगी  वि  आप  श्रिपुरा  में  इन
 स्थानों का  दोरा  करने  तथा  जो  कुछ  वहां  वास्तव  मे  हो  रह  है  उसे  स्वयं  देखने  के  एक  संसदीय
 दल  भेजें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैंने  एक  सदस्य  द्वारा  केवल  एक  मामले  को  उठाने  की  अन्लुमति  दी  है

 ताकि  अन्य  सदस्य  अन्य  मामलों  को  उठा  मान  लिया  कि  चार  या  पांच  सदस्य  केवल  एक  ही
 मामले  पर  बोलना  चाहते  हैं  तो  मैं  अन्य  सदस्यों  की  कैसे  समायोजित  करूंगा  ?

 )

 )

 झो  येहलेया  मंदी  :  अध्यक्ष  दि  इण्डियन  ड्ग्स  एण्ड  फार्मासुटिकल
 लिमिटेड  डी०  पी०  एल०  )  दक्षिण-पूर्व  एक्षिया  को  सबसे  बड़ी  दवा  कम्पनी  है  और
 गग  5000  श्रमिक  उन  दवाइयों  और  विटामिनों  के  उत्पादन  में  लगे  हुए  हैं  जिनमें  से  कुछ  विभिन्‍न

 देशों को  निर्यात  किए  जाते  हैं  |  हैदराब।[द  में  आई०  पी०  एल०  संयंत्र  द्वारा  उत्पादित  दवाइयों

 की  बाजार  में  बडी  मांग  यह  संयंत्र  देश  में  एकमात्र  ऐसी  कम्पनी  है  जो  विटामिन

 तथा  पोलिय  एसिड  वा  उत्टादन  बरती  लेकिन  दुर्भाग्य  से  प्रति  माह  6  करोड़  रुपए  की

 दवाइयों  की  बाजार  में  मांग  होने  पर  भी  हैदराबाद  संयंत्र  में  पंजी  की  ०्मी  के  कारण  मुदिकल  से

 3  करोड़  रुपए  की  दवाइयों  कਂ  उत्तादन  होता  इतने  कम  उत्पादन  और  बिक्री  के  कारण  श्रमिकों

 के  वेतन  का  मगतान  जोरि  प्रति  माह  लगभग  डेढ़  करोड़  होसा  करना  अत्यन्त  कठिन  हो

 गया  यदि  सरकार  इसमें  हस्तक्षेप  नहीं  करती  है  और  संयंत्र  को  इसकी  अधिकतम  क्षमता  तक

 चलाए  रखने  के  लिए  आवध्यक  वननाशि  प्रदान  नही  कराती  ४  तो  यह  संयंत्र  बंद  होने  कगार  पर

 पहुंच  जाएगा  ।  इस  लए  मैं  सरकार  स  अनु  रोध  करता  हूं  कि  वह  आवश्यक  घनराशि  तत्काल  इस
 कम्पनी  को  उन्‍नब्य  कराकर  इसे  बन्द  होने  से  बचायें  |  इस  प्रकार  सरझार  एफ  महत्वपूर्ण  दवाई

 उच्चयोग  को  बरू  सकती  है  जे  देश  की  आम  जन+ा  की  जरूरतों  के  लिए  दवाइयों  तथा  विटामिनों

 का  उत्पादन  कर  रही
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 श्री  कबोन्द्र  पुरकाथस्थ  :  असम  वी  बार क  घाटी  में  को  आपूर्ति
 एकदम  नगण्य  हो  गई  45  मेगावाट  दी  कुल  आवश्यकता  की  जगह  इस  घाटी  को  6-  10
 मेगाबाट  विद्युत  ही  मिल  नही  असम  राज्य  विद्यत  बोडं  का  रबंया  मेदमाव  और  पक्षपातपूर्ण

 इससे  असंतोष  की  मावना  बढ़  रही  है  और  यांदे  यहा  स्थिति  चलती  रही  तो
 यह  समस्‍या  बहुत

 ही  अप्रिय  स्वरूप  ले  लेगी

 मैं  ऊन्द्रीय  ऊर्जा  मंधी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बह  असम  सरकार  को  इस  बाश की
 सलाह  दें  एक  अस्थायी  बन्दोबस्त  के  रूप  में  पूर्वी  रिड  से  विद्युत  आपूर्ति  की  व्यवस्था  कर  और

 इस  घाटी  में  विद्यत  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  घाटी  के  अदाम5ला  ओर  बाश्कारको  स्थानों  से

 उपलब्ध  गेस  को  घष्टी  में  गेस  आयारित  सयंत्र  के  निर्माण  काय  म  प्रयोग  करके  इसे  शुरू  किया
 )

 अध्यक्ष  भहोवय  :  यह  एक  राज्य  का  मामला  मैंने  आपको  इस  उठाने  की

 अनुमति  मैंने  आपको  काफो  मधिक  बोलने

 श्रोमतो  मालिनो  भट्टाब्रार्थ  :  मैं  आपकी  अआभारो  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की

 कुछ  प्रति  क्रया  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  सरकार  को  प्रतिक्रिया  के  लिए  बाध्य  नहीं  कर  सकता

 )

 श्रोमतो  सुझोला  गोपालन  :  यह  प्रदन  आ।देवासी  लोगों  सम्बन्धी

 प्रश्न  इसे  अकेले  राज्य  सरकार  पर  नही  छोड़ा  जा  सकता  इस  सरकार  के
 सत्ता  में  आने  के  बाद  पांच  महिलाओं  सहित  23  लोग  मारे  गए  |  प्रत्येक  दिन  उसकी  हृत्यायें  हो
 रही  हमने  इस  कार  को  घटनाओं  पर  इस  सभा  में  चर्चा  की  शब  आप्र  प्रदेश  में  लोगों
 पर  हमला  हुआ  तो  एक  प्रतिनिधि  मंडल  मजा  गया  हम  यहां  एक  प्रतिनिधि  मंडल  क्यों

 नहीं  मेज  सकते  हैं  जबकि  वहां  23  लोगो  की  मृत्यु  हुई  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आप  प्रतिनिधि  मंडल  के  बारे  में  फंसला  हम  प्रतिनिधि  मंडल

 )

 आोसतो  सुशीला  गोपालन  :  कुछ  न  कुछ  कया  जाना  ओर  इसका  क्‍या  हन  हो
 सकता

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणो  :  मैं  समझता  हूं  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसके
 वारे  में  सरकार  को  वक्‍तव्य  देना  इम

 प्रकार
 की  स्थितियों  में  गृह  मंत्री  ने  सम्रा  को

 आहवासन  दिया  था  कि  वह  राज्य  सरकार  से  तथ्यों  का  पता  लगाएंगे  ओर  इस  सभा  में  ढफ  वक्तव्य
 देंगे  ।
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 ग्रह  एक  एसा  गंभीर  मामला  है  जिसमें  आदिवासियों  पर  हमले  किए  गए  सामूहिक
 बलात्कार  के  म/मले  मी  हुए  यह  सरकार  के  लिए  आवश्यक  है  के  वह  तथ्यों  कः  पता

 लगाए  ओर  समा  पे  दे  ।
 ल्‍  ७  जी  &.  श्च  दे  .  हि  पर  =  रण  या

 गृह  श्री  जैंकब  यहां  वह  निश्चि३  रूप  से  सभा  का  आश्वस्त  कर  सकते

 )

 ससदोय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रा  तथा  गृह  मत्रालय  में  राज्य  मत्री  एस०  एल०

 जकब  )  :  मैंत  नद्टों  सुता  था  ।  मे  मैं  आ  रहा  था  ।

 बीज  नी
 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणो  :  इस  सम्बन्ध

 में  सरकार  से  किसी मी  प्रत्युत्तर  की  जरूरत  नहीं

 )

 श्री  बसुदेव  आचाय॑  :
 जा  ऊुछ  श्री  जकब  ने  कहा  था  वह  हमने  नहीं  सुना  )

 प्रत्येक  दिन  आदिवासी  महिलाओ  के  साथ  बलात्कार  किया  जाग  राज्य  आयोग

 की  रिपोर्ट  से  मी  यह  सिद्ध  हुआ  है  उजाल  मंदान  के  आदिवासियों  की  महिलाओं  के  साथ  असम

 राइफलल्‍म के  जवानों  द्वारा  सामूहिक  बन/त्कार  किया  हम  चाहते  हैं  कि  गह  मंत्री  इस
 सम्बन्ध  में  प्रतिक्रिया  व्यक्त  उन्हें  राज्य  सरकार  से  तथ्य  पता  लगाने  चाहिए  ।  लेकिन  वह

 चुप्पी  साधे  हुए

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सरकार  की  «स  सन्बन्ध  में  वक्‍तब्य  देने  के  लिए  निर्देश  दे  रहा  हूं  ।

 श्रो  एम०  एम०  जंकब  :  में  निद्िचत  रूप  से  बाद  में  इस  सभा  में  बापस  आऊंगा  लेकिन  आज

 नहीं  ।

 झो  रबि  राय  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  सदन  का  ध्यान  और
 वासियों  का  ध्यान  एक  बहुत  हां  महत्वपूर्ण  भवाल  की  तरफ  उठाना  चाहता  9  तारीख  को

 इंग्लिशस्तान  में  आम  चुनाव  होने  जा  रहे  कमलनाथ  जी  जरा  सुनें  --

 अध्यक्ष  महोदय  :  चुनाव  चल  रहे  मान  लिया  कि  हम  यहां  कुछ  चर्चा  करते  हैं  तो  क्या

 यह  ठीक  होगा  ?

 झरो  रवि  राय  :  मैं  जो सवाल  उठा  रहा  आय  इसमें  मार्मेगे  कि  बहुत  महत्वपूर्ण  सवाल
 '*'

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  चुनाव  चल  रहे  मान  लिया  कि  हम  यहां  कुछ  चर्चा  करते  हैं  तो

 क्या  इसका  वहां  चुनावों  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।
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 श्री  रणि  राय  :  उनका  जो  +7म हो  मैं  सोचदा  आप  मी  हमारे  साथ  उससे  स
 मत  होंगे  !  हमारे  अन्दरूनी  मामलों  में  क्षेपर  का  सवाल  पं  तठा  रहा  हूं  ।

 मैं  वहां  के  चुनाव  के

 बारे  में  नहीं  उठा  हा  वहां  को  जनता  को  जा  राय  उमसकंत्रारे  हम  बाद में  सोचेंगे  ।

 इंग्लिशस्तान  में  जो  हमारा  आफिस  है  वहां  जो  हाई  एमिश्तर  वह  सब  इससे

 इसलिए  चिन्तित  हैं  जि  बह़ां  जो  हम  पढ़ते  गेलप  पोल  जो  हो  रहे  हैं  कि  देश  में  लेबर  पार्टी  की

 सरकार  आने  वाली  है  णा  कज  नवे!टब  पार्टी  की  आत  बाली  >,  वह  दूसरी  बात  है  लेतिन  मैं  ६सालए

 इस  सवाल  को  आपके  समक्ष  उटा  रहा  क्योंकि  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सवाल  है  |क  वहां  के  शेड
 होम  हमारे  यहां  तो  शैडो  मिनिस्टर  a)  व्यवस्था  नहीं  है  लेक्नि  वहां  बह्ां  जः  धांडो

 गृह  होने  वाले  लेबर  पार्टी  के  शंडों  होम  मिनिस्टर  वा  बयान  मि०  राय  हैडसंले  ब+।यदा

 वहां  जिस  तरीके  से  बोले  कष्मोीर  और  पजाब  के  सवाल  के  बारे  मेरी  राय  में  और  सदन  में

 सारे  सदस्यों  की  यह  राय  बनेगी  कि  वह  जसे  हमारे  अन्दरूनी  सवाल  पर  हस्तक्षेप  कर  रहे  उनके

 के  बारे  मे  भारत  सरकार  के  हमारे  हाई  कशिदनर  ने  बाकायदा  इस  पर  एतराज  किया

 वहां  के  सारे  हिन्दुस्तानी  लोगों  ने  भी  इसका  प्रतिरोध  किया  मि०  राय  हैटसंले  की  पर्टी के

 चुनाव  घोषणा  पत्र  में  जो  कहा  गया  उव्मीर  के  बारे  मे  यह  सवाल  उसक  खिलाफ  जाकर

 वह  कहते  हैं  कि  :

 समस्या  का  हल  कबल  तभी  हा  सकता  है  जबकि  इस  बात  पर  जोर  दिया

 जाए  क्रि  बहां  लोगों  का  आत्म  निर्णय  का  अधिका  प्राप्त  हो  और  इसे  सयुकत  राष्ट्र सघ
 नुसार  हल  कर  सकते  इस  सम्बन्ध  में

 लेबर  पार्टी  सयुकत  रःप्ट्र  सघ  के

 4  गैर  पंजाब  में  व्याप्त  असंतीष  को  हल  करने  में  एक  अग्रणी  भूमिका
 निभाएगी  ।  कष्मीरियों  को  इस  मुद्दे  पर  एक  जनमत  संग्रह  कराना

 ]
 दूसरे  एक  सदस्य  केन  लेविग्स्टन  भी  लेबर  पार्टी  के  वह  कहते  हैं  कि  :

 समझता  हूं  कि यदि  मारत  सरकार  से  कोई  सही  उत्तर  नहीं  मिलता  है  तो

 बंध  लगाने  ही  पड़ेंगे  ।”

 अध्यक्ष  मैं  इसलिए  इस  चीज  को  उठा  रहा  हूं  कि  लेबर  पार्टी  के  चुनाव
 पत्र  में  कहा  गया  है  कि  :

 पार्टी  की सरकार  कद्मीर  समस्या  का  बातचीत  द्वारा  ऐसा  दल  ढूंढने  के  लिए
 मारत  और  पाकिस्तान  को  सहायता  देने  के  लिए  तत्पर  है  जो  कि  समी  लोगों  को  मान्य

 हो  ।  न्क
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 यह  इनका  आफिक्षिपल  बवान  3  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि  वहां  हिन्दुस्तान  के  जितने  बाशिदे

 इग्लस्तान  में  सब  लेबर  पार्टी  के  आंडो  होम  मिनिस्टर  के  बयान  से  चिन्तित  मैं  आपसे

 लिए  कह  रहा हूं
 कि  यहां  सारे  मन्प्रिमण्डल  के  सदस्य  बेठे  वह  इसझे  बारे

 में  जो  ब्रिटिश  लेबर

 रर्टी  के  बुजुर्ग  नता  जो  प्रो-इण्डिया  मैं  उनका  नाम  लेना  चाहता  मि०  मि०

 माइकेल  फूट  ओर  भि०  डेनिस  इन  सबके  साथ  बात  होनी  चाहिए  और  बाकायदा  जो  वहां
 शंडो  होम  संक्रेंटरी  जब  उनवेः  मुखारविन्द  स  इस  तरह  से  हिन्दुस्तानी  विरोधी  भावनाएं
 काई  जायेगा  तो  यह  हमारे  देश  के  लिए  ठीक  नही

 मैं  समझता  हू  (4:  यह  हमारे  अन्द€नी  मामले  में  हस्तक्षेप  करन  लायक  चीज  है  इस  लिए  मैंने

 सदन  का  ध्यान  इस  ओर  खींचा  ताबिः  सरकार  इसके  बारे  मे  जो  हिन्दुस्तान  के  माफिक  होना
 वहां  जनमत  को  हमारी  त*फ  लाने  के  लिए  जो  कारंवाई  होनी  वह

 |
 श्री  चित्त  बखु  :  मैं  आपकी  अनुमा”ः  से  सरकार  और  सभा  का  छ्यान

 हमारे  देश  के  निर्माण  में  लगे  मजदूरों  की  दुदंशा  की ओर  आकर्षित  करना  चाहता  जैसा  कि

 सभा  जानती  हमारे  देश  के  विभिन्‍न  भ!गों  में  लगभग  दो  करोड़  निर्माण  मजदूर  कार्य  कर  रह
 ऋषि  के  हमारे  देश  के  लोगों  को  सबस  अधिक  संख्या  में  रोजगार  निर्माण-उद्योग

 ही  देता  है
 ।  इस  समय  निर्माण  उद्याग  में  लगे  मजदूर  अमानवीय  परिस्थितियों  से  जूभ  रहे  हैं  ल्होर

 कश्ची-कमी  तो  वे  जीवन  और  काये  की  अत्यन्त  अमानवीय  स्थिति  में  फंसे  होते  उनके  पास
 रोजगार  की  सुरक्षा  नहीं  है  ओर  उनकी  मजदूरी  बहुत  कम  है  ।  उन्हें  कोई  आवासीय  भोौर

 चिकित्स।-सुविधा  नही  मिलती  है  और  उनके  काय॑  में  दुघटनाएं  भी  अक्सर  होती  रहती  यहू  सब
 देखते  निर्माण  मजदूरों  के  हितों  की  के  लिए  वेघानिक  उपाय  करने  की  जहूरत  यह

 सच  है  कि  इस  बारे  मे  एक  विधेयक  राज्य  सना  में  लम्बित  पड़ा  है  ।  लेकिन  निर्माण  मजदूर  मानते

 हैं  कि  यह  विधेयक  पर्याप्त  रूप  से  व्यायक  नहीं  15  1986  को  एक  याचिका

 के  रूप  में  एक  विधेयक  के  प्रारूप  को  याचिका  समिति  के  सम्मुख  पेश  किया  गया  मैं

 1986  को  याचिका  सल्रिति  के  सन्दर्भ  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  इस  सभा  की  याचिका
 समिति  ने  25  1989  को  प्रस्तुत  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा  है  :

 समिति  यह  सिफारिक्ष  करती  हे  कि  राज्य  सभा  में  लम्बित  विधेयक  बापस
 ले  लिया  जाए  और  एक  नया  व्यापक  विधेयक  पुनः  स्थापित  किया  जाए  ताकि  कामकाजी
 बगों  के  अभी  तक  उपेक्षित  वर्ग  की  लम्बे  समय  से  चली  आ  रही  मांगों  पर  कार्यबाही  की
 जा  सके  ।

 अण्यक्ष  महोदय  :  बसु  कृपया  उद्ध रण  इत्यादि  देकर  एक  नियमित  भाषण  मत  बोलिए  ।

 एक  संक्षिप्त  बकतब्य

 झी  चित्त  बसु  :  इसमें  दो  मुह्े  निहित  हैं  । एक  तो  यह  है  कि  इस  समा  की  याचिका

 समिति  ने  कुछ
 सिफा  रह  की  सरकार  ने  इसका  उचित  उत्तर  नहीं  दिया  दूसरी  ओर  यह्‌

 कामकाज  वर्ग  का  सर्वाधिक  उपेक्षित  क्षेत्र  है  ।  श्रम्त  मंत्री  यहां  मोजूद  हैं  और  मुर्के  बहुत  खुशा  होगी
 धदि  वह  इसका  उत्तर  दे  और  समा  को  आश्वासन  दे  कि  कामकाजी  व्यय  के  सर्वाधिक  उपेक्षित  और

 शोषित  क्षेत्र  के  को  रक्षा  क ेलिए  उचित  कार्यवाही  की
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 ०  साथित्रों  लक्मणन  :  कोचोन  छिपयाड  की  कंन्‍्टीन  में  15  बर्षों

 से  नौ  अधिक  समय  से  कार्यरत  50  व्यक्तियों  जिनमें  महिलाएं  श्री  नौकरी  से

 पूर्वक  हट  दिया  गया  ।  गह  शिकायत  थी  कि  यह  बर्खास्तगी  कंन्ठीन  के  ठेकेदार  के  षडयन्त्र  के कारण

 हुई
 न

 अध्यक्ष  महोदय
 :  कृपया  संसद  में  चर्चा  के  लिए  ऐसे  मुद्दे  मत  लाइए  |  बहुत  मुद्रिकल  होगा  ।

 मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हुं  कि  इस  पर  जोर  न  दें  ।

 झी  हरिन  पाठक  )  :  अध्यक्ष  महोदय  मुझे  अमो-अभो  खत  मिला  सोवियत

 गणतन्त्र  में  उक्रेन  में  हमारी  जो  छात्रायें  पढ़ती  उनके  माता-पिता  की  तरफ  उप्तका  जिऋ  मैं
 आपके  माध्यम  भ  सदन  में  करना  चाहता  हूं  ।  पिछले  कुछ  महीनों  में  सोवियत  गणतन्प्र  में  ग्रे
 कीय  वदलाव  उसमें  हमारे  खार  हजार  विद्यार्थी  दयनीय  परिस्थिति  में  वहां  जी  रहे

 हैं  ।  उनको
 खाने  के  लिए  अन्न  नहीं  ब्रंड  भी  नहीं  मिलती  है  ।  ब्रेड  और  पानी  पर  उनका  जीबस
 निर्मित  हो  गया  विन्टर  सीजन  लेकिन  उनके  में  जते  नहीं  एक  तारीख  के  जनसत्ता

 इस  बारे  में  लिखा  उक्रन  मे  जो  मंडिकल  के  जिद्यार्थी  उन्होंने  अपने  माता-पिसा  को  सिश्ला

 ,  हम  भारत  वापिस  आना  चाहते  लेकिन  हमारे  पस  पंमा  नहीं  हमें  सिफ  150  रूबल

 स्टाइपंड  मिलता  है  ।  उनकी  बहुत  दयनीय  स्थिति  हो  गई  अगर  सदन  ने  और  सरकार  ने  उस
 र  कार्यवाही  नहीं  तो  वे  देक्ष  वापिस  नहीं  आ  सकते  जो  खाडी  के  देश  में  स्थिति  हुई  थी

 तब  हमने  जल्दी  फंसला  लिया  और  वहां  बसे  हुए  मारतीयों  को  हिन्दुस्तान  में  वापिस  लाने  की

 क्रोदिश्ञ  उसी  प्रकार  यहां  मी  करना  मुझे  खत  में  उमा  पाठव  और  दो-चार

 लडकियां  और  हैं  कि  उनकी  सेफ्टी  और  सलामती  के  लिए  भी  समस्या  है  ।  अपने  घर  पर  बात  भी

 नहीं  कर  सकते  हैं|  वहां  एक  जूते  की  कीमत  2,500  रूबल  हो  गई  है  और  यदि  वे  टेलीफोन  करना

 चाहती  तो  500  रूबल  लगता  मेरी  आपसे  मांग  है  कि  उन  विद्याथियों  को  वापिस  बूु  लाया

 जाए  ।  उन्हें  यहां  एडमीशन  दिया  जाए  और  अगर  उनके  पास  की  नहीं  तो  सरकार

 उन्हें  त्॒रन्त  पंसा  मिजवाये  तथा  उनको  मुश्तमरी  और  उनके  जीवन  को  बचाया

 1
 tf

 क्री  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  पुराने  सोवियत  संघ  में  जो

 भारतीय  विद्यार्थी  पढ़ते  जो  आज  भी  वहां  वे सचमुच  मे  कठिनाइयों  का  अनुभव  कर  रहे
 में  दो  सज्जन  मिले  उनमें  स ेएक  का  लड॒वया  भर  एक  की  लड़की  वहां  अध्ययन

 7  रहे  हैं  ।  कटिनाई  व्यावहारिक  कठिनाई  ऐसी  जो  सीथियन  संघ  के  विघटम  के  कारण  रण
 ४ई  लेकिन  उन  कठिनाइयों  की  ओर  भारत  सरकार  को  ध्यान  देता  च!हिए  |  एक  तो  उन्हें
 त्वत्ति  मिल  रही  है  या  जो  रूबल्म  वहां  उपलब्ध  पह  कम  हैं  और  दूसरी  सप्रस्पा  मारत

 बादिस  आने  की  वे  सावियत  विमान  से  नहीं  आ  सकते  हैं  |  एयर-इंडिया  को  उनको  लाने

 लिए
 पिस  सोवियत  संघ  मेजने  के  जो  पढ़ाई  जारी  रस्वमा  चाहते  व्यवस्था  करनी

 चाहिए  !  उनः  ने  दो  माल  पढ़ाई  पूरी  की  है  और  कुछ  ने  तीन  साल  पूरी  की  वे  अधूरी
 पढ़ाई  छोड  कर  नही  आना  चाहेंगे  और  वध  में  एक  बार  भारत  आना  एयर  इंडिथा  उनके

 लिए  सुविधाजनक  टिकट  का
 प्रबन्ध  कर  सकता  भारत  सरकार  को  इस  सबंध  में  सचेत  होकर

 सारी  जानकारी  इकट्ठी  करके  सदन  के  सामने  रखना  यह  एक  बहुत  दी  महत्वपूर्ण
 मामला  है  |

 जोइ
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 अभी

 संसवीय  काय॑  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रों तथा  न्याय  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  क्रुमा

 :  यह.मामला  बहुत  गंभीर  यह  समाचा

 पत्रों  में  मी  आ  रहा  है  और  सरकार  को  भी  यह  सूचना  मिली  है  इसकी  जानकारी  विदेश

 मंत्रालय  को  दूंगा  ओर  हम  समा  में  पुनः  इस  बारे  में  जानकारी  मैं  समा  को  आश्वासन  देता

 हुंकि  एन  कठिनाइयों  गो  तम  करने  के  सरकार  सभी  आवश्यक  प्रयास  करेगी

 शो  मुहम्मद  पूमुस  सलोम  :  जनाब  स्पीकर  दिल्ली  में  जाम!-मस्जिद  के
 इलाके  में  कल  छाम  को  एक  बहुत  अफसोसनाक  वाक्या  पेश  आया  |  तीन  बजे  के  करीब  एक  रिक्शे

 जिसका  नाम  निजामुद्दीन  बताया  जाता  है  उसको  पुलिस  वालों  ने  इस  क॒द्र  मारा  कि  वह
 अधमरा  हो  गया  और  वह  वहां  बड़ी  देर  तक  पड़ा  न  उसके  इलाज  का  बंदोबस्त  किया  गया
 ओऔर  न  उसको  अस्पताल  भेजने  का  कोई  इंतज।म  किया  नतीजा  यह  हुआ  कि  लोग  उसके

 हद  जमा  हो  गए  और  नारे  लगाने  पुलिस  ने  उन  लोगों  को  हटाने  की  कोशिश  स्पीकर
 आपको  मालूम  है  कि  जब  ऐसा  कोई  वाक्या  होता  है  तो  एंटी  सोशल  एलीमेंट  जमा  हो  जाते

 कुछ  लोग  जमा  हुए  ओर  उनमें  से  कुछ  लड़के  बदकिस्मती  से  पुलिस  के  स्टेशन  में  घस  गए  ओर
 बहां  की  कसियां  और  मेज  निकालीं  ओर  निकाल  कर  उनको  आग  लगा  दी  ।  उसका  नतीजा  यह प्रा

 लि  पुलिस  ने  लाठो  चार्ज  किया  और  यह  भो  बयान  किया  जाता  है  कि  फायरिंग  मी  को  गई  ।
 बट़ा ँका जो  एस  एच०  ओ०  उसका  नाम  शायद*  कहा  जाता  उन्होंने  मजमे  को  प्रवोक
 किया  |  यह  याक्‍या  हो  ही  रहा  था  कि  बदकिस्मती  से  एडिशनल  डिप्टी  कमिएनर  शायद
 उसका  नाम  *  कहा  जाता  है  )

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 ये  नाम  कार्यवाही  वतान्त  मे  छामिल  न  होंगे  ।

 भरी  मुहम्मद  यूनस  सलीम  :  नदकिस्मती  से  इन्तहाई  नशे  की  हालत  में  दो  कांस्टेबलों  के

 सहा।२  उन्होंने  जामा-मस्जिद  के  अन्दर  दाखिल  होने  की  कोशिष्ष  इमाम  साहब  और  उनके
 बेटे  वहां  मौजूद  उ  होने  हालल  की  नज।क्त  का  अन्दाजा  किया  कि  अगर  लोगों  को  यह  मालूम
 हो  जाएगा  कि  यह  णराब  के  नशे  में  मस्जिद  झे  अन्दर  जा  रहे  हैं  तो  हालत  संजोदा  हो
 इसलिए  उन्हाने  कहहा  कि  आप  मेहस्ब्रानी  करके  यहां  से  वापस  चले  जाइए  ओर  अपने  असिस्टेंट  को

 हम  उसरे  शार  करेंगे  और  जो  कूछ  मी  ला  एण्ड  आडंर  के  काम  करने  की  सूरत  हम
 उसे  करंगे  |  उन्होंने  +हा  कि  आप  मुभसे  हाथ  तो  तो  उन्होंने  कहा  कि  मैं  आपसे  हाथ
 नहीं  मेहरबानी  करके  आप  बापस  तो  जनाब  वे  वापस  आए  ओऔर  वापस  आने
 के  बाद  उन्होंन  अपने  कांस्टेबलों  को  छोड़  दिया  और  कॉांस्टेबलों  ने  अंधाधुंघ  लोगों  पर  लाठियां

 बरसाना  शुरू  कया  ओर  आंस  गंस  ब  साई  ओर  गोलियों  से  फायर  किया  ।
 —  «ਂ  वी उक

 * कार्यबाहवी-वुतान्त में सम्मिलित नही किया
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 जो  लोग  प्रानी  दिल्‍ली  के  नक्शे  से  उनको  म  |लूम  है  कि  यह  वाक्‍्या
 जामा-मस्जिद  के  पास  लेकिन  ये  लोग  चड़ी  बालों  तक  गए  और  चड़ी  वालों  में  एक
 मस्जिद  है  स  जिसमें  एक  मुअज्जिज  रहता  उस  म'स्जद  के  अन्दर  यह  घुस  गए  और

 उसको  उमकी  बहुत  बुरी  हालत  कर  उसकी  वजह  से  पूरे  उस  हमाके  में  पुलिस  के

 खिलाफ  एक  टेंशन  पंदा  हो  मैं  सही  वाक्यात  सिर्फ  इतना  ही  जानता  हूं  जितना  कि  अखबारों
 में  आया  है  और  मेरे  एक  साथी  मिम  अफजाल  साहब  जो  उम्त  दूसरे  हाऊस  के  मेम्बर  हैं  ओर
 जिनदः  बयान  है  कि  रात  को  वह  दो  बजे  तक  वहां  गदत  लगाने  उन्होंने  पूरी  तफसीलात
 बयान  की  लेकिन  सही  हालात  मालूम  करने  के  जनाब  स्पीकर  इस  बात  की
 जरूरत  है  कि  होम  मिनिस्टर  साहब  लेफ्टीनेट  गवंनर  से  कांटक्ट  करके  उसके  मुताल्लिक  वाक्यात
 मालम  कर  और  सही  हातत  जो  कुछ  भी  हो  उत्त  पर  द्रा  सल  करे  तादि  ऐसी  सूरत  बढ़ने  न

 और  अगर  यह  बयान  सही  है  कि  एडिशनल  डिप्टी  कमिष्नर  स।हब  नशे  को  हालत  में  मस्जिद

 के  अम्दर  दाखिल  होना  चाहते  थे  और  उन्‍होंने  लाढठीबचाअं  कराया  दो  उम  पर  सख्त

 एक्शन  लिया  जाना  वरना  इस  शहर  के  अन्दर  दो-तीन-चबार  साल  से  बहुत  अच्छे  अमन
 की  हालत  चल  रही  है  और  अगर  इस  अनन  व  अमान  की  हालत  में  थोड़ो-सी  रुकावट  डाली

 जाएगी  तो  यह  इस  हाहर  के  लिए  मुनासिब  नहीं  मैं  इसलिए  आपके  तवस्सुस  से  ऐवान  की

 तवज्जह्‌  जारी-मंजर  कराना  चाहता  हूं  ऐसी  दुघंटनाओं  को  रोका  जाए  और  अगर  हसमें  पुलिस
 लतावार  पाई  जाए  तो  उसके  खिलाफ  सछत  एक्शन  लिया

 न्‍

 क्रो  रामप्रसाद  सिह  )  :  अध्णक्ष  मैं  एक  अति  महत्वपूर्ण  मामले  को

 ओर  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहत  हुं  ।  ऐहासक  ३3  एकड़  जिस  पर  1536
 ईस्बी  में  शेरशाह  सरी  और  हुमायुं  के बीच  लटाई  हुई  वढ़  चौसा  बा  ऐतिहासिक  मंदात  है  और
 यह  जमीन  सर्वे  नक्शे  में  भारत  सरकार  के  अआधकार  में  दिल्वाई  गई  इसलिए  बिहार  सरकार

 हसकी  देखभाल  नहीं  करती  इसका  परणाम  यह  है  कि  अ'न  उस  जम्तीन  पर  अनभधिक्षत  लोग

 अतिक्रमण  कर  रहे  हैं  |  मेरो  मारत  सरकार  से  मांग  है  कि  उस  जगीन  के  चारों  बाउंड्री  बाल

 बनाई  जाए  और  चंकि  यह  ऐतिहासिक  युद्ध  का  मंदान  इसलिए  वहाँ  एर  एक
 से  निक  स्कूल  की

 स्थापना  की

 भी  एस०  एस  लेकब  :  माननोय  सदस्य  ने  जिस  प्रटना  का  अमी  उल्लेख  किया  है  मैं  उसकी

 जांच  करूंगा  ।

 मध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  अमी  कहा  है  कि  वह  इस  बारे  में  जांच  करेंगे  और  ठचित

 वाही

 झो  एम  ०  एम०  जेकब  :  यदि  कुछ  आवध्यक  हुआ  तो  मैं  कार्यवाही  करूंगा  !

 अध्यक्ष  म  हो  दः  :  प्रसाद  आपने  इसके  लिए  नहीं  कहा  वह  यह  कहने  ही  वाले  थे
 कि  वह  सूचित  करेगे  ।

 झरो  मुहस्मद  यूनूस  सलीम  :  यह  बहुत  गंमोर  मामलः  यदि  तत्काल  कार्यवाही  नहीं  की
 गई  तो  यह  और  भी  गम्मीर  स्थिति  उत्पन्न  कर  सकता  है  ।
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 करी  हरचस्ट  सिह  :  भारत  सरकार  ने  250  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  गेहूं  का

 समथ्थ॑न  मूल्य  घोषित  किया  है  ।  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  मूल्य  में  प्रत  क्विटल  25  रुपये  की  वृद्धि
 स्वागत  योग्य  किर  इस  समर्थन  मूल्य  में  और  वरद्धि  करने  या  उन  किसानों  को  बोनस  देने  के

 प्रथल  क।रण  है  जो  कि  अपना  उत्पाद  छुले  नियप्तित  बाजार  में  लाहे  हैं'और  सरकारी  एजेंसियों  को
 -  बेचत ेहैं  ये कारण  निम्नलिखित  हैं  ।

 गेहू  उत्पादन  को  बढ़ी  हुई  लागत

 पिछले  वर्ष  उवेरको  के  मूल्य  में  30  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई  इसी  प्रकार

 नाहावों  के  मूल्य  और  श्रम  की  दरें  भी  बढ़ीं  और  कुछ  समय  विजली  न  रहने  के  कारण  किसानों  को

 डीजल  का  अधिक  उपयोग  करना  पड़ा  ।
 गेहूं  को  उतयादन  लागत  300  रुपये  प्रति  क्विटल  हो  सकती

 थोक  मल्य  सूचकांक  ओर  कल  आगत  सत्य  सूथकांक  में  समागता

 थोक  मूल्य  सूचक्रांक  के  लिए  1970-71  को  आव्रार  वर्ष  मानते  गेहूं  का  समानता

 मूल्य  40)  रुपये  क्विटल  से  अछ्कि  हीता  इसी  प्रकार  कुल  आगत  मूल्य  सूचकांक  के  साथ

 रमानता  मल्य  350  रुपये  क्विटल  के  आसपास  हो  सकता  है  ।

 सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  पिछले  वर्ष  को  गई  वसलो  का  अनुमव

 1929-90  में  पजाब  राज्य  में  गेहूँ  का  उत्तादन  116.81  लाख  टन  था  ।  1990-91  में

 बाजार  में  यह  उत्पाद  70.76  नाब  टन  1990-91  में  गेहूं  का  उत्पादन  बढ़कर  121.55
 लाल  टन  हो  प्रश्यक्ष  रूप  में  1991  से  शुरू  बाजार  में  यह  आगमन  गत  वर्ष  की  तुलना
 में  बधिक  होना  चाहिए  था  ।  फिर  1991-92  के  दौरान  वास्तविक  आगमन  लगमग  63  लाख

 टन  शह्म  है  ।  इसका  मतलब  है  कि  लगभग  8  लाख  टन  को  कमी  रही  है।यह  इस  कारण  है  कि

 गेहूँ  की  फसल  निकालने  से  पूर्व  गेहू  का  मूल्य  315  रुपये-प्रति  क्विटल  किसानों  ने  अपना
 उत्पाद  तत्काल  बाजार  में  बेच  |  मूल्यों  में  फिर  वृद्धि  हुई  और  वर्ष  मर  के  दौरान  मूल्य  310
 रुपये  और  375  रुपये  प्रति  क्विटल  के  बीच  इपलिए  की  अपेक्षाएं  यही  मल्यों  मिलने
 को

 हु

 अध्यक्ष  महोदय  :  आए  बहत  छोटा  वक्तव्य  टीजिए  ।  आए  तो  पढ़  रहे

 श्री  हरचम्व  सिह  :  अध्यक्ष  मेरा  मतलब  यही  है  कि  पंजाब  में  आग  लगी  हुई
 लोग  बहुत  तंग  हैं  ।  बड़ी  मुइिकिल  से  उन  लोगों  ने  गेहूं  को  पाला  लेकिन  गेहूं  का  मूल्य  एग्रीकल्चर
 मिनिस्टर  साहब  ने  250  रुपये  प्रति  क्विटल  बताया  इसका  350  रुपए  प्रति  क्विटल  किया  जाना

 कल  पंजाब  से  कई  हजार  आदमी  यहां  पर  आए  हैं  |  इसलिए  मैं  आपसे  प्रार्थना  करता  हूं
 कि  इस  ओर ध्यान दिया

 क्रो  सतोष  क॒भार  गंगवार  :  अध्यक्ष  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।  मैं  एक

 ऐसे  बिषघय  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  कि  किसे  प्रकार  एक  फर्म  ने  दो
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 राष्ट्रीयकृत  बंका  से  एम  ही  काम  के  लिए  100  शई  रुपये  ले  लिए  जबकि  उस  फमं  की  साख  नहीं
 थी  |  विजय  बैंक  और  इण्डियत  इत  दो  बेंकों  ने  “  *'

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  मुद्दा  उठाने  को  अनुमति  नहीं  दे  रहा

 अध्यक्ष  महोवय
 .  यः  य  नहीं  है  |  कृगया

 आप  बेठ  जाइए  ।  उस  प्रकार  का  व्यवहार
 मत  कीजिए  ।

 श्रो  जो०  एम०  सो  ०  बालयोबोी  :  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंलगभग  दो  लाख -

 मछुआरे  अपने  दे;नक  जीवन  में  अनेक  सामःजिक  और  आथिक  समस्याओं  का  साभना  कर  रहे
 स्वतन्त्र ता  के  बाद  भी  उस  समुदाय  का  पीने  का  उनके  बच्चों  को  शिक्षा

 जंसी  न्यूनतम  आवश्यकताएਂ  तथा  छोटे  पके  घर  भी  प्रदान  नहीं  कए  गए  हैं  जबकि  सरकार  घनके

 व्यवस!य  क  माध्यम  से  व  रोड़ों  रुपया  कमा  रही  है  |  विदेशी  मुद्रा  भी  प्राप्त  कर  रहो  आंध्र

 प्रदेश  सरकार  ने  एबमत  से  यह  सिफारिश  को  कि  मछुआरों  और  समुदाथतें  को  अनुर्सू  त

 जनजातियों  की  सूची  में  शामिल  किया

 यह  पूछा  इस  समुदाय  के  मुर्य  नेताओं  तथा  सभा  में  अन्य  संसद  सदस्यों  ने  उठाया  था

 और  प्रधान  मन्त्री  से  भी  इस  बारे  में  उनकी  जाति  को  अनुसूच्षित  जनजाति  का

 सूची  मे  शामल  ३रने  के  लिए  सरकार  ने  अब  तक  कोई  प्रयास  नहीं  किए  तथा  कार्यवाही
 की

 मेरा  सरकार  से  आग्रह  है  कि  अनु  रोध  को  स्वीकार  करने  के लिए
 :
 तत्पध्चात्‌

 आवदश्यबः  कदम

 डा०  खशीराम  इंगरामेल  जैस्वाणो  :  संसद  के  पिछले  सत्र  में  देश  में  कानन  और

 व्यवस्था  की  स्थिति  पर  बोलते  हुए  मैंने  गुजरात  मे  वानून  और  व्यवस्था  की  गिरती  हुई  स्थिति  की

 ओर  दिलाया  था  क्योंशि  गुजरात  एक  सीमा  क्षेत्र  हे  जहां  इन  बिनों  पाकिस्तानी  धसकंश  और

 समुद्र  तट
 पर  तस्करी  बढ़  रही  है  ।

 शायद  इसी  कारण  पिछले  महीने  माननाय  गृह  मन्त्री  ने  उस  क्षेत्र  का  दौरा  किया  तथा  इस

 बारे में  अनेक  प्रदन  उठाए  ।  उनके  दौरे  के  ततकाल  बाद  23-2-92  को  वहां  एक  दुषंटना  घटी  जब

 एक  कुरूषात
 तस्कर  श्री  हरुन  को  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  जामनगर  के  नजदोक  खनोड़िया में

 तस्करी के  अपराधों  के  लिए  पकड़ा  गया  और  उसे  जामनगर  जा  रहा  +:

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  बाद  मंत्री  महोदय  को  क्यों  नहीं  लिखते  हैं  ?  यह  मामला  समा

 में  नहीं  उठाया  जाना  कृपया  इभ  बारे  में  मन्त्री  महोदय  को

 )
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 प्रो०  उमारेडिड  वेंकटेस्वरलु  :  एक  महत्वपूर्ण  मुद्रा  उठाने  के  लिए  मुके  अवसर
 देने  के  लिए  आपका  घन्यवाद  |

 हिंदुस्तानਂ  पेट्री  लियम  निगम  का  एल  ०  पी  जी  ०  मरने  कासं  यंत्र  आप्र  के  गुंटूर
 जिले  के  टेडा-लली  म  ]4-4-82  को  लगाया  गया  था  |  यहां  लगभग  12  कमंचारी  स्थायी  आधार
 पर  तथा  40  पर  काम  करते  अब  यह  सुना  गया  है  कि  इस  संयंत्र  को  टेडापल्ली  से
 कोडापलली  में  त्थानांतरित  किया  जा  रहा  है  जिससे  इसमें  वर्षों  स  काम  कर  रहे  इन  52  कामगारा
 को  नोकरी  ७  निकाल  दिया  जाएगा  ।

 ऐशी  स्थिति  को  ध्यान  में  रखत  हुए  मेरा  सरकार  सेआग्रह  है  कि  इस  मामले  में  हस्तक्षेप
 करे  और  देखे  कि  यह  सयंत्र  गुंट्र  जिले  के  टेडापल्ली  में  ही  यदि  इसे  स्थार्नातरित  करना
 आवष्यक  है  तब  इन  स्थायी  ओर  दिहाड़ी  के  52  कमंचारियों  को  कृष्णा  जिले  में  कोंडापल्ली  में  भी
 काम  पर  रहने  जाए  ।

 भ्रध्यक्ष  महोवय  :  भरी  हरि  केवल  प्रसाद  ।

 हा र  केबल  प्रसाद  )  :  अध्यक्ष  में  आपक्री  आज्ञा  सर  ग्ह
 मुरादाबाद

 भण्डल
 म्‌

 जहा
 ]  लोगों

 की  नियुक्ति  पिछली  सरकार  के  समय  में  हुई  उस  सवाल
 को  लेकर  तत्कालान  रेल  मन्‍्त्री  श्री  जाज॑  फर्नान्‍न्होज  और  जनेद्वर  मिश्र  साहब  के  समय  में  यह
 वायदा  किया  गया  था  कि  जो  भ्रष्टाचार  के  मागले  जांच  किए  गए  सतकंता  विभाग  के  माध्यम  से

 दूसरे  विमाग  के  माध्यम  जो  रेल  विभाग  की  अपनी  ब्रांच  दोनों  विभागों  द्वारा  जांच  करने  से
 सिद्ध  हो  गया  कि  भ्रष्टाचार  का  काम  किया  गया  1100  में  से  285  मजदूर  अ  बंध  रूप  गलत
 तरीके  से  भर्ती  किए  उनको  सवा  से  हटा  दिया

 कंस  अनुसू चित  जाति  के  नाम  हरिजनों  के  नाम  पर  स्वर्ण  लोगों  में  से  आठ  लोगों  की

 नियुक्ति  कर  गयी  इस  मामले  की  जिस  प्रजदूर  नेता*  ने  जांच  करायो  और  जांच  से  सिद्ध

 हो  गया**

 अध्यक्ष  सक्षेदय  :  वृत्तांत  में  नहीं

 भरी  हरिकेबल  प्रसाद  :  जांच  कराई  गई  ओर  जांच से  यह  मामला  सिद्ध  हो  गया  ।  उनकी

 सेबाएं  समाप्त  कराने  का  काम  रेलव  क॑  बड़े  अधिकारियों  ने  कर  दिया  ।  जब  यह  मामला  रेल  मंत्री

 के  पास  भआ्राया  तो  उन्होंने  उस  कायंबाही  करने  के  लिए  आश्वासन दि  :।  दो  आइवासन  के

 बावजूद  कोई  कायंवाहा  नही  हुई  ।  )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  ठ।क  आप  बेठ  जाइए  ।  किसी  एक  आदमी  को  नोकरी  से  निकाल  दिया

 तो  उसका  मामला  यहां  नहीं  आना

 (  व्यवधान )

 वृत्तांत  मे  सम्मिलित  नहों  किया
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 अध्यक्ष  सहोवय  :  ऐसे
 नहीं  चलेगा  ,  किय्रो  एक  आदमी  को  गौकरो  से  निकालेंगे  तो  क्‍या

 आप  यहां  डिसकस  क  अब  आप  बंठ  जाहर  ।

 )

 झरो  तेजनारायण  सिह  -)  :  अध्यक्ष  ह:रजन  ओर  आदिवासिणों  की  तरह  देक्ष

 में  मल्नाह  और  बढ़ई  5  लोगो  रो  जनसरूया  सामाजिक  और  आर्थिक  दुष्ट  से

 बहुत  पीछे  है  और  अभी  तक  किसों  भी  सरकार  में  उनका  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  मैं  यह  मांग

 चाहता  हु  कि  जिस  तरह  से  आ  को  सुवधा  हरिजन  ओर  आदिवासियों  को  मिली  है
 उसी  तरह  से  तमाम  सुविधाएं  नू  मललाह  और  बढ़ई  जाति  के  लोगों  को  दी  जाए  ।

 )

 शो  राम  नाईक  :  राष्ट्रीय  केमिकल  फटिलाइजर  भारत  में  अश्छे
 -*  रबगरी  उपक्रम  में  से एक  बेहतर  संस्था  है  ।  पिछले  अथवा  सात  दिनो  से  वहां  औद्योगक

 असंतोष  चल  रहा  उत्पादन  कार्य  रुक  गया  है  ।  वहां  इटक  द्वारा  नियंत्रित  एक  संघ

 है  ।  अधिकारियों  का  भी  एक  संघ  उन्होने  संयृक्त  कायं  समिति  गठित  कर  ली  समी  ने

 उत्पादन  काय॑  बंद  कर  दिया  है  |  इससे  प्रतिदिन  2  +रोड़  रुपये  के  उबंरक  का  नुकसान  हो  न  हा
 है  ।  इस  में  किसानो  को  मी  इतना  ही  उर्वरक  नहीं  वे  अतिरिक्त  बोनस  और  मजदूरों
 के  लिए  सविधाओं  की  मांग  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  उनकी  यही  मांग  है  कि  एक  अधिकारी  जिसे
 1990  में  निलंबित  कर  दिया  गया  और  जिसके  विरुद्ध  मामला  चल  रहा  ह  ल  ही  म॑

 उसे  दुबारा

 नियुक्त  कर  दिया  गया  है  !  उन्होंने  प्र  मारत  सरकार  में  मंपर्क  किया  भोः  उनझी  मांग
 केवल  यही  है  कि  वे  तमी  क्राम  करंगे  जब  “

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नाईक  |

 क्री  राम  नाईक  :  यह  एक  व्यक्ति  के  विरुद्ध  नहीं  उनके  विरुद्ध  आरोप

 अन्यथा  मैं  यह  बात  नहीं  उठाता  |  मैं  नाम  नहीं  ले  रहा  हुं
 *'  उत्पादन  काय॑

 रोक  दिया  गया  ठाणे  में  भी  एक  कारशाना  वहां  मी  उत्पादन  कार्य  राक  दिया  गया

 मेरा  प्रधानमंत्री  से  अनु रोध  है  कि  वह  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करें  ।  सरकार  को  भी  इस

 मामले  पर  बकतव्य  देना  चाहिए  ।

 झी  उपेसा  नाथ  बर्मा  :  अध्यक्ष  बिहार  राज्य  के  बंतगंत  पलामु  जिला  के

 चैनपुर  प्रखंड  में  गोरे  मेमनेट।इट  प्रोजेक्ट  1991  से  बंद  पड़ा  हुआ  उस  प्रोजेक्ट  में  24

 हुजार  टम  उत्पादित  खनिज  जिसको  कीमत  180  करोड़  रुपया  वह  बेकार  पड़ा  हुआ  उस

 प्रोजेक्ट  को  यदि  आघुनिकीक  रण-सा  कर  दिया  जाए  और  उसमें  जो  मं  गनेटाइट  का  चूर्ण  बनाने  वाली

 मशीस  लगा  दिया  जाए  जो  राजहूरा  कोयलरी  में  बेकार  पड़ी  हुई  है  तो  मंगनटाइट  की  कीमत

 सिर्फ  दो  सौ  रुपया  प्रति  टन  होगी  जोकि  अभी  750  रुपया  प्रति  टन  बिक  रहा  ऐसी  हालत  में

 सरकार  से  मांग  है  कि  उसको  फिर  रो  चालू  किया  जाए  क्योंकि  उसमें  चार  लाख  पांच  हजार  छट
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 सौ  टन  मंगनेटा।इट  पह्ः  हुआ  है  जो  1;  वर्षों तक  चल  सकता  है  ।
 उसको  फिर  से  चालू  करने  में

 सरकार  लाभ  मिल  सकता  सरकार  से  मांग  है  उसको  फिर  से  ज्लालू  किया

 श्री  भोहन  रावले  मध्य  )  :  अध्यक्ष  मुंबई  दूरदश्शन  के  कंजुअल
 स्टाफ  पिछले  18  वर्षों  से  अस्थायी  तौर  से  काम  कर  रहे  हैं  और  एक  ही  फिक्स  वेतन  पर  काम  कर

 रहे  उनको  कोई  छुट्टी  नहीं  दी  जाती  महिला  स्टाफ  को  मेटरनिटी  लीव  भी  नहों  दी  जाती

 उन्होंने  सरकार  नोटिस  दिया  है  कि  वे  20  1992  से  अनिद्िवतकालीन  भूख  हड़ताल

 करेंगे  और  27  अप्रग  से  उनके  परिवास्जन  भी  इसमें  शामिल  हो  श्री  एस०  एस०

 मंबई  ट्रदक्शन  के  डायरेक्टर  रह  च॒के  हैं  और  श्री  स्वामभीनाथन  वहां  के  सुपरीटेंडिग  इंजीनियर  रह

 चके  हैं  ।  उन्होंन  कहा  पा  कि  उनको  रेगुलराइज  वयरना  चाहिए  ।  लेकिन  यहां  पर  तत्कालीन  मंत्रियों

 साठे  जी  और  मगत  जी  ने  नहीं  माना  था  |  अजित  पांजा  जी  ने  इस  सम्बन्ध  में  प्रॉमिस  किया

 लेकिन  वह  पूरा  नही  कर  रहे  आक्राशवाणी  से  लाकर  वहां  ऐसे  लोग  बैठा  दिये  हैं  जो  उनके  बॉस
 बनकर  बठ  गय  हें  भूतपूव॑  प्रधानमंत्री  स्वर्गीय  इंदिरा  गांधी  के  समय  |  1976  को केन्द्र
 सरकार  ने  दर  दद्वंन  को  अकाएहावाणी  से  अलग  करने  का  जा  आदेश  जारी  क्ियाः  था

 साफ  कहा  था  कि  1976  तक  आकाशवाणी  के  जो  लोग  दूरदक्षन  में  आ  चके  हैं  उनसे  आप्शन  लेकर

 उन्हें  वापस  श्राकादवाणी  भेज  दिया  जाये  और  नई  दूरदर्शन  व्यवस्था  में  दूरदर्शन  कंडरः को  ही
 सर्बोच्च  मान्यता  दी  मेरे  पास  रिपोट

 आकाशवाणी  के  उपयं क्‍त  संवर्गों  ने  दूरदर्शन  के  पदों  पर  कब्जा  कर  लिया  है  और

 दूरदर्शन  कार्यक्रम  निर्माताओं  का  उच्चतर  जो  केवल  दूरदछ्ल॑न  के  कायेंक्रम  निर्माताओं

 बी  श्रेणियों  के  लिए  दो  पर  पहुंचने  का  रास्ता  बंद  कर  दिया  1976  में

 बाणी  और  द्रददांन  को  अलग  करते  समय  उन्हें  यह  निर्दंश  दिए  गए  थे  कि  वे  वापिस

 अआकाएश्ावाणी  चले  जाएं  लेकिन  वे  आकाहावाणी  नहीं  जा  रहे  हैं  और  दूर्‌द्वरंन  के  सभी
 का  शोषण  कर  रहे  हैं  ।  जब  दूरदशन  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  अथवा  फिल्म

 बनानी  होती  है  तब  दूरदर्शन  के  उक्त  श्रेणी  के  व्यक्ति  उसमें  शामिल  होते  निर्माता  और

 सहायक  निर्माता  आयोजना  दूरदर्शन  की  अन्य  श्रेणियों  के

 फारये  का  समन्वय  करते  फिल्‍म  बनाने  में  फ्लोर  सिनी

 लाइटिंग  असिस्टट  शामिल  होते  फिल्म  की  आवश्यकतानसार

 फिह्म  संपादन  उसका  संपादन  करता  है  और  फिल्‍म  को  अंतिम  रूप  देता  फिल्म  और

 कार्यक्रम  निर्माण  की  इस  पूरी  प्रक्रिया  में  आकाशवाणी  के  संवर्ग  का  कहीं  पर  कोई  काम

 नहीं  यद  आकाशवाणी  के  व्यक्ति  दू रदशंन  छोड़  जहां  उनके  लिए  कोई  काये

 नही  तब  दृःपशस  के  वास्तविक  कार्यकर्ता  तत्काल  दूरदर्शन  में  उच्चतर  पदों पर  पहुंच
 सकेंगे  |  एस०  आई०  वं।०  रिपोर्ट  और  सूच्ता  मंत्रालय  के  अध्ययन  दल  ने  स्पश्ट  रूप  से

 कहा  है  कि  आकाशवाणी  का  संवर्ग  समाप्त  हो  रहा

 अध्यक्ष  सहोदय  :  पूरी  रिपोर्ट  नहीं  पढ़नी  आपको  थोड़े  में  अपनी  बात  कहनी
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 ओर  मोहन  रावले  :  मैं  विनदी  करना  चाहता  हूं  कि  इनके  ऊपर  अलग-अलग  कंटेगरीज

 घनाई  गई  दूरदर्शन  अलग  किया  गया  लेकिन  उनको  उसका  फ!यदा  नहीं  हो  रहा
 बार्णा  के  लोग  वहां  बंठाये  जा  रहे  दूरदर्शन  के  लोगों  को  प्रमोशन  नहीं  रहा  इससिए
 मेरी  बिनती  है  कि  उन्हें  जल्द  से  जल्द  प्रमोशन  दिया

 झो  नवल  किश्लोर  राय  :  थध्यक्ष  मैं  आपके  जरिये  सदन  में  स्वास्थ्य
 से  सम्बन्धित  ग्रामीणों  की  समस्या  के  सदमं  में  सबाल  उठाना  चाहता  हूं  ।  1977  में  मोरारजी  माई
 की  सरकार  में  स्वर्गीय  राजना  रायण  स्वास्थ्य  मंत्री  थे  ।  उन्होंने  ब्रामीण  स्वास्थ्य  में  सुधार  करने  के

 लिए  प्राथमिक  उपचार  के  लिए  एक  रूजार  की  आबादी

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऋष्न  काल  में  त्यह  आया  ऐसा  नहीं  है  ।  मैंते  अक््वष्को  बोलने  के  लिए
 समय  आपको  उसका  उपयोग  करना  चार  मैं  दूसरे  विधय  पर  आपको  मौका  द  भा

 झो  नवल  किशोर  राय  :
 दूसरी  ब्रात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पूरे  देश  के  तमाम  जिलों

 में  दो-दो  प्रस्वण्डों  मं  स्वास्थ्य  रक्षक  योजना  लागू  की  गई  थी  ।  पच्चास  रुपये  प्रतिमाह  दवा  के  लिए
 और  पच्रास  रुपये  व॒त्तिका  के  लिए  देकर  इस  योजना  को  प्रारम्म  किया  गया  आज  जबकि

 महंगाई  इतनी  बढ़  गई  लेकिन  इस  योजना  की  यह  राशि  वही  की  वही  एक  परिवार  में  कम
 से  कम  पांच  सस्स्य  होते  एक  लाख  से  अभिक  बेरोजगार  इस  योजना  में  काम  कर  रहे  लोगों

 को  और  उन्हें  दवायें  उपलब्ध  नहीं  हो  पा  रही  यह  एक  बेहतर  योजना  इसलिए  मैं  आपके

 माध्यम  से  स्वास्थ्य  मंत्री  जी  रे  जो  यहां  बंठी  निविदन  करना  चाहता  हु  कि  तमाम  प्रश्वण्ड  जो

 खाली  हैं  उनमें  मी  इस  योजना  को  लाशू  करना  चाहिए  और  इग  राहि  को  बढ़ाकर  500  रुपये  प्रति

 माह  दवा  के  लिए  और  500  रुप  ये  वत्तिका  के  लिए  मंजर  करने  जिससे  स्वास्थ्य  रक्षक

 दवायें  उपलब्ध  करा  सके  और  अपना  जीवन  निवंहन  इस  पंसे  खे  कर  सके  ।

 12  58  मर  १०
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 एशियाटिक  कलकन्ा  का  ब्ष  1988-89  का  वाथिक  प्रतिबेदन  और
 +  क्रार्यकश्ण  को  सरकार  हारा  समोत्ता  तजक  पत्रों  को शना  पशल  पर

 रखने  में  हुएः  जिलज  के  शंख  मेंਂ  आदि

 -  शंशधोीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  स्थाध  जोर  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  रास्य

 मंत्री  करी  रंगराजन  कुम्ता
 :  श्री  अर्जुन  सिह  की  मोर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  :

 (1)  एशि  याटिक  कलकत्ता  के  वर्ष  4988-89  के  वाषिक  प्रतिवेदन

 की'एक  प्रति
 तप्त

 अंग्रेजी  संश्करण  )  ।
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 एशियाटिक  कलकत्ता  के  वर्ष  1988-89  के  वाबिक  लेखाओं
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 एशियाटिक  कलकत्ता  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण  को
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (2)  उपर्यवत  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण

 दर्हानि  वाला  एक  थिवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  1760/92)

 (3)  खु॒दाबकश  ओरियंटल  पब्लिक  लाइश्र  री  1969  की  घारा  2।
 के  अंट्गंत  खुद,बक्श  ओरियंटल  पब्लिक  पटना  के  वर्ष  1989-
 90  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 छुदा१क्श  ओरियंटल  पब्लिक  लाइब्व  पटना  के  वर्ष  1989-90  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  श्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 (4)  उपर्यूक्स  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथः  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संक्या  एल०  डी०  1761/92]

 अस्पताल  सेवायें  परामहंदात्रो  निगम  नई  दिल्‍लो  का  वर्ण  1990-91  का
 बाबिक  प्रतिबेशन  ओर  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समोकझ्ा  और  समा

 पटल  पर  पत्र  रखने  में  हुए  बिलंब  के  कारण  वह्ाने  बाला  विवरण

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  डो०  के०  तारादेबी

 :  मैं  समा  पटल  पर  सिम्नलिखित  पत्र  रखती  हूं
 :

 (  कंपनी  1956  की  घारा  619  की  उपधारा  (  के  अंतर्गत  निम्नलिखित
 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 अस्पताल  शेवाये  परामछांदात्री  निगम  नई  दिल्‍ली  के
 वर्ष  1990-91  के  कार्य  की  सरकार  द्वारा  समाक्षा  |

 अस्पताल  सेवायें  परामझंदात्राी  निगम  नई  दिल्‍ली  का

 व  1990-91  का  बाबविक  लेक्षापरोक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्र  क-महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।
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 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखिट  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण

 दर्शनि  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्रेजी

 प्रिंचालय  में  रखे  देलिए  संख्या  एल०  टी०

 म०  १०

 ]
 लोक  लेखा  समिति

 सत्रह॒वां  और  अठा  रहवां  प्रतिवेदन

 श्रो  अटल  बिहारो  वाजपेयो  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 तथा  अ ग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  :

 (1)  व्हील  एण्ड  एक्सल  येलहंका  संबंधी  प्रतिवेदन  लोक
 के  बारे  में  की  गई  कायंवाही  संबंधी  सोलहू॒वां  प्रतिवेदन  ।

 (2)  भ्याज  कर  निर्शारण  संबंधी  प्रतिवेदन  लोक  के  बारे  मे  की  गई
 कार्यवाही  सत्रह॒वां  प्रतिवेदन  ।

 (3)  बिक्री  कर  संबंधी  |6वें  प्रत्विदन  लोक  के  बारे  में  की  गई

 वाही  संबंधी  अट्टा  रहा  ।

 1.01/2  म०  प०

 कार्य  सन्‍त्रणा  समिति

 शोदह॒वां  प्रतिवेदन

 सखदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  भस्त्ालय  में

 राज्य  सम्त्रो  रधराजन  :  मैं  कार्य  मन्‍्त्रणा  समिति  का  चोदहवां  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 101  म०  प०

 नियम  377  के  भ्रधोन  मामले

 तमिलनाडु  के  तंजोर  जिले  में  ओरथानड  में  लोनो  मिल
 स्थापित  किए  जाने  को  आवध्यकता

 झो  के०  तुलसिऐया  वाग्डायार  :  तमिलनाडु  के  जिला  तंजोर  के
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 ओरथानड  में  राज्य  में  सर्वाधिक  गन्ने  का  उत्पादन  होता  उस  क्षेत्र  में  एक  चीनी  मिल  की

 स्थापना  करने  रे  यहां  के  लोगों  को  रोजगार  मिल  जाएगा  औ  किसानों  को  उनके  गन्‍ते  की  फसल

 का  अच्छा  लाभ  प्राप्त  करने  में  सहायता  ।  यदि  ओरथानड  के  पास  ही  चीनी  मिल  स्थापित

 कर  दी  जाए  तो  उत्पादन  लागत  भी  कम  हो

 परमीकृलस  अलियार  परियोजना  के  अन्तर्गत  पालक्कड़

 को  पर्याप्त  जल  को  आपूर्ति  सनिश्चितत  करने  के  लिए
 शोध्न  केस्ट्रीय  हस्तक्षेप  क्री  आवश्यकता

 शो  वी०  एस०  विजयराघवबन  :  *परभमीकुलम  जो  कि  एक  विद्ञाल

 सिचाई  योजना  का  निर्माण  1958  में  तमिलनाडु  और  केरल  के  बीच  हुए  एक  स्मभौते  के  तहत

 हुआ था  ।  1970  में  दोनों  राज्यों  ने  परभीकुलस  अलियार  परियोजना  सम्रकौतता  पर  हस्ताक्षर
 जल  के  बंटवारे  पर  दोनों  राज्यों  के बीच  समझौते  की  अवधि  30  वर्ष  इसका  नब्ीकरश

 1988  में  होना  चाहिए  था  जो  कि  नहीं  किया  गया  है  ।  तमिलनाडु  सरकार  यह  समभती  है  कि
 सममौते  की  अवधि  समाप्त  होने  के  साथ  ही  पूरी  परियोजना  उनकी  हो  गई  है  और  वे  किसी  नए
 समभौते  के  लिए  तंयार  नहीं  हैं  ।  समझौते  के  तहत  चित्त  रपुजा  से  केरल  को  40.000  एकड़  मूमि
 की  सिंचाई  के  लिये  पर्याप्त  जल  मिलना  चाहिए  |  लेकिन  त  मिलनाड  ने  के रल  को  उश्चका  न्‍्यायोच्रित
 भाग  भी  कभी  नहीं  दिया  वर्षा  के  मौसम  में  वे  जलाशयों  मैं  अघिक  पानी  छोड  देते  थे  और
 केश्ल  राज्य  द्वारा  मांगे  गाए  जल  की  मात्रा  में  उसे समायोजित  कर  देते  थे  ।

 परभीकृलम-अलियार  समभौता  के  तहत  केरल  को  12,300  मिलियन  घनफीट  जल  प्रति
 वर्ष  शोलयार  पोन्‍नर  हाउस  से  मिलना  7,250  मिलियन  घनफीट  जल  मानकादव  से  और
 2,500  मिलियन  घनफीट  जल  परमीकुल  म  बांध  समूह  से  मिलना  है  जो  कि  16,500  मिलियन

 घनफीट
 से  अधिक  है  ।  फिर  भी  यह  देखा  गया  है  कि  केरल  को  औसतन  मात्र  10 520  घनफीट

 जन  प्राप्त  हो  रहा  है  ।  इससे  पालककड  क्षेत्र  कृषि  कार्य  एें  गम्मीरं  कठिनाई  पंद्रा  हो  गई  है  जो  कि
 केरल  में  सर्वाधिक  चावल  उत्पादक  है|

 मैं  केन्ट्र  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  पालाक्क्ड  को  परमीकुलम  अलियार  परियोजना
 से  पर्याप्त  जल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  अविलंब  कदम  उठाए  और  किसानों  क्री  समस्या  का
 घास  करे  ।

 मध्य  प्रदंश  में  सिलाई  परियोजनाओं  को  शोध  पुरा
 करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  वित्तोय  सहायता

 दिए  जाने  को  आवश्यकता

 कुमारो  विमसा  वर्मा  :  अध्यक्ष  सात  प्रदेशों  से  घिरे  मध्य  प्रदेश  में
 यथेष्ठ  नदियां  शरपूर  जल  है  पचन्‍्तु  घनामाव  के  कारण  इनक  पूरा  उपयोग  नहीं  हो
 बड़े  बांध  निर्घारित  समः  से  दुगुने  समय  में  मी

 रे  नहीं  हो  पाते  !  वरगी  और  संजय  सरोवर

 तभिल  में  दिए  गए  माषण  क॑  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर  ।
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 योजना  इसका  उदाहरण  वरगी  परियोजना  की  बाईं  तट  मुख्य  नहर  और
 नहरों  की  दो  वर्षो ंके

 अन्दर  पूरा  कर  तथा  दाईं  तट  तहर  को
 जबल  प्र  जिले  की  सिंचाई  के  लिए

 छोटी  और  लिफ्ट  से  जबलपुर  जिले  के  ही  अन्य  मांग  की  भिचाई  देने  की  बनी  योजना

 को  स्वीक्रुति  देकर  दो  वर्षों  में  पूरा  किया  इम  हेतु  केंद्र  सरकार  कार्यवाही  करे  और  यवेध्ट
 धनराशि  प्रोजेक्ट-वाईज

 इसी  तरह  संजय  सरोवर  परियोजना  का  का  भो  2  वर्षों  में  पूरा  कान्दीवाड़ा  मुख्य
 नहर  से  लिफ्ट  करके  व  घाट  इलाके  की  सिंचाई  और  स्माल  से  पांडिया  छपरा  तक  की  सिचाई
 को  लेकर  इस  हेतु  संजय  सरोवर  परियोजना  को  यघ्रेष्ट  धनराह्षि  दें  ।

 पेंच  परिणोजना  शीघ्र  प्राग्म्म  हो  जिसमें  सिवटी  जिले  की  किचाई  के  लिए  बनायी  जाने
 वाली  नहर  को  प्राधमिकता  दी  पेंच  के  बहते  पानी  से  आदिवासी  ब्लाक  कुरई की  सिंचाई
 की  बनी  योजना  यो  मंजूर  कर  क्रिय|स्वित  कराने  हेतु  यवेच्ट  घनराक्षि  दी

 केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  है  कि  उपरोक्त  कार्यों  हेतु  धनराशि  प्रोजेक्ट-बाईज  स्वीकृत
 कर  उन  कार्यों  को  क्षीत्र  कियान्बित  कराकर  राष्ट्र  को  समर्पित  करे  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  पर्याप्त  सात्रा  में  सोफ्ट  कोक  को

 जापूर्ति  किए  जाने  को  आवहवकता

 भो  राजेसख  अग्निहोत्री
 :  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश्ष  का  केन्द्र  द्वारा  सॉफ्ट

 कोयला  उपयोग  की  आपूर्ति  पिछले  6-7  महीना  से  नटीं  हो  जिसका  वितरण

 वस्तु  अधिनियम
 '  के  अन्तगंध  किया  जाता  इससे  निर्बन  वर्ग  को  अत्य  घिक  परेशानी

 का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ओर  जनता  में  भारी  आक्रोण  है  ।

 मैं  कंद्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  सॉफ्ट  कोयले  की  आपूर्ति  सुनिश्चित  कर

 इस  में  वृद्धि
 को

 उतर  प्रदेहा  के  बरेलो  अंक्मम  पर  और  अधिक  सुविधाएं
 दिए  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  संतोष  मार  गंगवार  :  अध्यक्ष  बरेली  उत्तर  प्रदेश  का  एक  प्रमुख

 महानगर  है  कई  बडे  बढ़े  उच्चीगों  सहित  यहां  ५२  पर्बोत्तर  रेल  का  मंडल  कार्यालय  भी  है  परन्तु
 यहां  पर  रैल  सुविधाओं  का  काफी  अभाव  इस  सम्बन्ध  में  कई  बार  अबगत  करबाया  गया

 परन्तु  उन  पर  अभी  तक  प्र  मावी  कार्यवाही  नहीं  हो  पाई  है

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनरोध  है  के  बरली  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निम्न

 रेल  सुविधाओं  को  पूर्ण  किए  जाने  हेतु  आवश्यक  प्रमावी  निर्देश  दें

 1.  बरेली  को  बंबई  व  दक्षिण  भारत  की  ओर  जाने  वाली  ट्रेनों  स ेजोडा

 2.  बरेली  जंक्शन  रेलवे  स्टेशन  पर  समस्त  ट्रेनों  का आ:क्षण  कोटा  आवष्षयकता  के  अनुसार
 बढ़ाया
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 तक -.

 3.  बरेली  जंक्शन  रेलवे  स्टेशन  पर  कप्यूट्रीकृत  आरक्षण  कार्यालय  खोला

 4.  बरेली  जंक्शन  रेलवे  स्टेशन  का  आधघुनिकीकरण  किया

 5.  बरेली  चौपला  रेलवे  क्रासिंग  पर  ओबरब्रिज  का  निर्माण  करवाया

 6.  नगरिया  सादात  व  कलक्टर  गंज  रेलवे  स्टेशन  पर  जनता  एक्सप्रेस  व  विसःन  एक्सप्रेस
 तथा  दिल्‍ली  बालामऊ  एक्सप्रेस  ट  न  रोकी  जाए

 7.  इलाहाबाद-देहरादून  वाया  बरेली  चलाई

 8,  बरेली  काठगोदाग  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  किया

 9.  इ्यामगंज  रेलवे  स्टेशन  जो  अनुपयोगी  चुका  है  तथा  शहर  के  मध्य  में  स्थित  पर

 पर  व्यावसायिक  काप्लेक्स  निर्माण  करवाया  जाए  ।

 बिहार  में  लोलाजन  जलाशय  परियोजना  को  शोष्र  पुरा
 किए  जाने  को  आवश्यकता

 ओरी  उपेय  नाथ  वर्मा  :  भ्रध्यक्ष  बिहार  राज्य  का  चतरा  जिला  अति
 पिछड़ा  अनुसूचित  अनुसू वित  जनजाति  एवं  सम।|ज  के  अन्य  कमजोर  बर्गो  के  बाहुलय
 बाले  इस  जिले  में  न  तो  कोई  बड़ा  कारखाना  है  ओर  न  बेरोजगारों  को  काम  देने  वाला  कोई  अन्य

 उद्योग  है  ।  यहां  की  जचीन  सिंचाई  के  अमाव  में  ऊसर  पड़ी  रहती  कुछ  वर्ष  पहले  लीलाजन

 अलाक्षय  योजना  बन  थी  किन्तु  अब  १क  इसका  कार्यान्व्रन  नहीं  किया  जा  सका  इस  योजना

 के  कार्यान्वयन  होने  से  इस  जिले  को  68200  एकड़  जमीन  में  खरीफ  और  22000  एकड़  जमीन  में

 रबी  की  फसल  हो  ।  इसकी  प्र।क्कलित  राशि  32  करोड  92  लाख  रुपयों  की  थी  |  केंद्रीय  जल

 आयोग  ने  इस  योजना  पर  1984  भोर  52  199]  को  पच्छाएं  की  हैं  ।  राज्य
 सरकार  ने  अधिकांष  पुच्छाओं  का  उत्तर  भी  दे  दिया  शेष  का  उत्तर  जल  आयोग  को  स्वीकृति
 मिलने  के  बाद  देना  संभव  होगा  |  केन्द्र  सरकार  से  मेरी  मांग  है  कि  वह  इस  लीलाजन  जलाए्यय
 योजना  को  क्षीघ्र  कार्यान्वित

 )  अलेप्पी-कायकूलम  रल  लाइन  को  क्ोप्न  पूरा

 किए  जाने  को  आवश्यकता

 हो  थापल  जान  अंजलोज  :  रेल  मन्त्री  ने  अपने  बजट  भाषण  के  दौरान  यह

 ज्राधवासन  दिया  था  कि  अलेप्पी-कायकुलम  रेल  लाइन  3]  1992  से  चाल ूहो  जाएगी  |  लेकिन

 कार्य  अभी  मी  पूरा  होना  बाकी  रेल  मन्त्रालय  का  यह  विचार  है  कि  कुछ  महत्वपूर्ण  सड़कें

 जिससे  होकर  प्रस्तावित  रेल  लाइन  गुजरती  है  उन्हें  बन्द  कर  दिया  जाना  यदि  सरकार

 फाटक  बना  दे  तो  इस  समस्या  को  दूर  किया  जा  सकता  मैं  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  करता

 हूं  कि  इस  रेल  लाइन
 पर  कार्य  तेजी

 से  पूरा  किया
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 )  सोन  नहर  का  आनिकोकर८  करने  के  लिए  बिहार  हु
 सरकार  को  ओर  अधिक  धनराधि  दिए  जाने

 को  आवध्यकता

 झी  तेज  नारायण  सिंह  )  :  अध्यक्ष  बिहार  राज्य  के  सोन  नहर  की  हालत

 बहुत  खराब  है  |  उसके  बेंक  ट्ट  गए  सोन  नहर  के  नाली  एवं  लाख  भी  टूट  गए  हैं  ।  सोन  नहर
 को  नए  ढंग  से  बनाने  +  जरूरत  पिछले  साल  2]  करोड़  रुपया  भारत  सरकार  के  द्वारा  दिया

 गया  लेकिन  इस  रुपए  से  बहुत  कम  काम  होगा  ।

 इसलिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  बिहार  राज्य  के  सोन  नहर  के

 करण  के  लिए  20  अरब  रुपया  भेजा  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  आज  2  1७  म०  प०  पर  समबेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 है  ।

 1.09  भझ०्प०

 तत्पदचात  लोक  समा  मष्याह्न  मोगन  के  लिए  2.10  बल  मत  प०

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.18  मर०  १०

 अध्याद्ल  मोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  2.18  स०  १०  पर
 समबेत  हुई

 झरद  विध  पोठासोन  हुए )

 अनुदानों  को  मांगें

 ध्राम्ोज  विकास  सम्त्रासय

 खाद्य  सरत्रालय

 कृषि  भम्त्रालय

 मसागरिक  पूति  ओर  सायंजनिक  वितरण  मम्त्रालय

 समापति  महोदय  :  समा  अब  (i)  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या

 69,  (ii)  खाद्य  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  36,  (iii)  कृषि  मन्त्रालय  से  मम्बन्धिस  मांग
 संख्या  |  से  4  भोर  (iv)  नागरिक  तूरति  और  सार्वजनिक  वितरण  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग
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 अनुदामों  की  मेर्गिं  1992-91  1997

 सं०  9  सभी  पर  एक  साथ  चर्चा  ओर  मतदान  करेगौ  जिसके  लिए  |0  घंटे  का  समय  नियत  किया

 गया  है  ।

 सदन  में  उपस्थित  जिन  माननीय  सदस्यों  के  इन  मन्त्रालयों  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगों

 सम्बन्धी  कटौती  प्रस्ताव  परिचालित  किए  जा  चुके  वे यदि  अपने  बःटोती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करंना

 चाहते  हैं  तो  प्रत्येक  मन्त्रालय  के  लिए  वे  अलग-अलग  पत्चियां  [15  मिनट  के  मीतर  समापटल  पर

 मेज  दें  जिनमें  उन  कटौती  प्रस्तावों  की  संख्याएं  लिखी  हों  जिन्हें  वे  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  ।  केवल

 उन्हीं  कटोती  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  किया  गया  माना  जाएगा  ।

 इन  मन्त्रालयों  से  सम्बन्धित  कटौती  प्रस्तावों  की  क्रम  संख्याओं  को  दर्शानि  वाली  चार

 अलग-अलग  सूचियां  तुरन्त  सूचना  पट्ट  पर  दी  जाएंगी  ।  यदि  किसो  सदस्थ  को  उस  सूची  में

 कोई  गलता  तो  उस  उसको  सूचना  अविलम्ब  सभापटल  पर  कार्यरत  अधिकारी को  देनी

 चाहिए  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार्यसूची  के  स्तम्भ  4  में  ग्रामोण  क्रषि  ओर  नागरिक  पूरति  और

 सावंजनिक  वितरण  मन्त्रालयों  से  संबंधित  मांग  सं०  69,  38,  |  सं  4  और  9  के  सामने

 दिखाए  गए  मांग  क्षीर्षों  के  सम्बन्ध  में  3]  1993  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय

 के  दोरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए
 कार्य  धूची  के  स्तम्म  6  में  दिखाई  गयी  राजरुव  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  संबंधों  राशियों  से

 अनधिक  संबधित  राशियां  भार॑त  को  कंक्ति  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  1”

 लोक  समा  को  स्थोकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1992-95  के  लिए  प्रामीण
 विकास  सम्जालय  ,  खाद्य  कृषि  सरजालय  तथा  नागरिक

 पुति  ओर  साबयजनिक  वितरण  सन्त्रालय  से  संबधित

 असदानों  को  सांग

 मांग  संख्या  मांग  का  नाम  26  1992  को  सदन  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए
 क्षारा  स्वौहतਂ  लेखोनुदान  प्रस्तुत  अमुदान  की  मांग  की
 की  मांगਂ  को  राल  र्शि

 1  2  3  4

 राजस्क  पूंजी  राजस्व  पूंजी

 रू०  रू०  रू  रू०

 ध्रामोण  थिकास  मग्जासय

 69.  ग्राभीण  विकास  121687,00,000  8,00,000  189122,00,000  542,00,000
 मन्त्रीलय
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 18  1914  )  अनुदानों  की मांगें  1992-59

 1  2  3  4

 खाद्य  मन्‍्तालय

 38.  खाद्य  मन्त्रालय  44158,00,000  2310,00,000  220791,00,000  11551,00,000

 कृषि  पसन्त्रसय

 1.  कृषि  35841,00,000  141,00,000  179367,00,000  706  00,000

 2.  कृषि  ओर  सहुका  रिस्ा  2527,00,005  9343,00,000  10873.00,000  9984  00,000
 बव्रिभाग  की  अन्य

 सेबाएं

 3.  कृषि  अनुमंघान  ओर  6260,00,000  गा  31305,00,000  ---

 शिक्षा  बिभाग

 4.  पछ्चु  पालन  ओर  डेबरी  416),00,000  1016.00,000  29932,00,000  5380,00,000
 विभाग

 नागरिक  क्षापूति  ओर

 9.  नागरिक  आपूर्ति  और  175,00,000  26,00,000  875 00,000  131,00,000
 सावंजनिक्  वितरण

 मनन्‍्त्रालय
 -  बा  हनन  ध्ज्  ४ह़७७७७७ए"शशणशशशााााा  बी  क्रो रसेन खौक्षरी (बहराइच) : आदरणीय सभागति जी इस  वਂ  शा सहला अगर

 श्री  रहसेन  चौक्षरी  :  आडरणीय  सभागति  जी  इस  वाट-विवाद  में  अगर  एक
 मंत्रालय  जल  संसाघन  भी  जोड़  दिया  जाता  तो  शायद  एग्रीकल्चर  और  ग्रामाण  दिकास  पर  बहस
 और  साथंक  हो  मकती  थी  ।  देश  के  किसानों  ने  बहुत  ही  कम  समय  में  देश  को  खाद्यास्तों  के  मो
 पर  आत्मनिमंर  बना  मंडारों  में  इतना  अन्न  पहुंचा  दिणा  कि  अब  हमें  न  अक/ल  का  डर  है न  किसी  के  आगे  हाथ  फेलाने  की  नोबत  है  ।  लेकिन  साथ  ही  साथ  हमारे  कृषि  निकों  ने  राष्ड्रीआ कार्य  में  हो  योगदान  दिया  है  उसके  लिए  हम  उन्हें  अपनी  तरफ  से  बघाई  देते  ले  फिन  सिक्के  का
 दूसरा  पहलू  बहुत  ही  हर्मनाक  इतने  दिनों  के  बाद  देश  को  आत्मनिर्भर  बनाने  के

 वाबजूद्र गांवों  की  हालत  अमी  भी  जैसी  की  तेसी  विकास  की  किरण  गांवों  तक  पहुंच  नहीं  पाई  है  ।  गांडों
 की  जनसंख्या  जिसका  प्रतिशत  9|  की  जनगणना  के  आधार  पर  75  पाइंट  से  ज्यादा  भाज़  भी
 उसमे  से  एक-तिहाई  33.4  प्रतिक्षत  लोग  गरीबी  को  रेखा  से  नीच  बीवन  बित  ने  को  मजबूर उनकी  दक्ला  को  सुधा  रने  के

 लिए  हमारी
 जों  अब  तबः  को  नीधियां  ब्र्मोन  नीतियां  कृषि को  बे  जिम्मेदार  छुरू  से  हो  भाजादी  %  बाद  से  मगाता।र  ण  के  नाम

 पर झहरों के विकास की ओर विज्लेप ध्यान दिया गया ब्रोर आमोण बिकाप्ष को उचित ध्यान नहीं



 की  मांगें  1992-93  7  1992
 जज  कजजजण  जज  न  न  न

 दिया  गया  ।  उण्मोक्ताओं  का  साथ-साथ  उद्योगों  के  संरक्षण  पर  विशेष  ध्यान  देने  क ेकारण
 ग्रामीण  विकास  हमारी  आंखों  से ओमल

 कृषि  देश  का  सबसे  बड़ा  उद्योग  हमारी  पार्टी  बहुत  पहले  से  ही  लगातार  इस
 बात  की  मांग  करती  रही  है  कि  कृषि  को  उद्योग  का  दर्जा  दिया  लेकिन  आज  भी  वतंमान

 सरकार  ने  इस  ओर  कोई  कदम  बढ़ाने  के  लिए  अपनी  रुचि  नहीं  दिखाई  लगातार  गलत  नीतियों
 के  काण  ब्यवहारिक  कृषि  नीति  नहीं  अपनाई  गई  और  देशव्यापी  आधार  पर  हमारे  उत्पादन  का
 स्तर  भी  सन्‍्तोषजनक  नहीं  रहा  ।  पिछले  तीन  सालो  में  ऐसा  लग  रहा  है  जंसे  मानो  कुषि  के

 उत्पादन  में  कहीं  ठहराव-सा  आ  गया  वर्ष  1985-89  में  हमारा  उत्पादन  16.99  टन  थाओर

 गौर  1990-91  में  यह  मात्र  17.62  टन  तीन  साल  का  अन्तर  बहुत  कम  है  और  आगे  जंसी

 संभावनाएं  व्यक्त  जाती  हैं  सांहियकी  के  इक्कीमवीं  सदी  के  मोड़  पर  हमें  23  करोड़
 टन  अनाज  पिछले  ठीन  वर्षों  के  आंकड़े  अगर  देखे  तो  इसमें  ऐसा  नहीं  लगता  कि  इस  लक्ष्य
 को  प्राप्त  करने  में  हम  सहज  गति  से  आज  की  कृषि  नीति  के  आधार  पर  कामयाब  हो  सकेंगे  ।

 मैं  मंत्री  जी  स ेओर  सरकार  से  अनु रोध  करना  चाहता  हूं  कि  यह  भविष्य  के  लिए  बहुत  बड़ी

 चुनौती  है  और  इस  आधार  पर  हमें  नए  आ्रायाम  और  नई  नीतियां  खोजनी  पड़ेंगी  और  आगे  कदम

 बढ़ाने  किसानों  का  और  ग।वों  की  बदहाली  का  सबसे  बड़ा  क/रण  यह  है  कि  हम  अमी  तक

 कृषि  को  उपज  के  लिए  किसानों  को  उनका  लाभकारी  मूल्य  नहीं  दे  पाए  मुके  याद  आता
 1970-71  में  गेहूं  का  समर्थन  मूल्य  76  रुपए  क्विटल  आज  ढाई  सौ  रुपए  तय  किया  गया

 लगभग  सोढ़ें  तन  गुना  की  वृद्धि  इसमें  हुई  उसके  साथ-साथ  कृषि  के  प्रयोग  करने  वाली  बीजों

 के  दाम  देखें  जाएं  ओ*  किसानों  के  उपयोग  में  आने  वाली  वस्तुओं  के  दाम  देखे  उपभोक्ता

 बस्तुओं  के  दाम  देखे  जायें  तो  उनके  अन्दर  अंधाधुंध  महंगाई  बढ़ी  पंदाबार  बढ़ी  इसमें  कोई
 हक  नहीं  ।

 गेहूं  को  पंदावाः  पांच  गुना  हो  चावल  की  पंदावार  दोगनी  हो  डयोढ़ी  हुई
 मोटे  अनाजों  की  लेकिन  दालों  की  पंदावार  में  बढ़ोत्तरी  खास  नहीं  हो  पायी  गेहूं  की

 पैदावार  बढ़ने  के  बावजूद  मो  अनृभव  यह  है  कि  लगातार  किप्तानों  के  लिए  आवद्यक

 भोकता  खेती  के  काम  में  आने  वाली  वस्तुओं  के  दाम  बढ़ने  के कारण  बढ़ी  हुई  पंदाबार  से

 जो  उनको  पैसा  उससे  उनके  जीतन  में  कोई  खुशहाली  नहों  समृद्धि  नहीं  पेदावार

 की  जो  क्रय  शक्ति  थी  वह  कम  हो  गई  |  आज  अ।वद्यकता  इस  बात  की  है  कि  इस  ओर  विशेष  ध्यान

 दिया  नहीं  टो  आने  ब'ली  चुनौती  का  मुकाबला  करने  के  लिए  जो  पंदावबार  में  ठहराव  आया

 उसके  कारण  से  आगे  संकट  दिन  आ  सकते  इसलिए  अब  समय  आ  गया  है  कि  सरकार

 फिर  से  अपनी  क्षि  नीति  ०र  विचार  मंत्री  जी  कहते  हैं  बार-बार  यहां  सदन  में  कि  हम  नई

 कृषि  नीति  प+  विचार  क  रहे  उसमें  निःव्यत  रूप  से  इन  श्रम्भावनाओं  को  खोजा  मुझे
 देश  का  32.5  प्रतिषत  भाग  अब  तक  सिचित  इस  सारे  सिचित  क्षेत्रफल  में  गेहूं  और  चावल  को

 लेती  होती  है  हसलिए  उवरकों  का  पूरा  डोज  देकर  सिंचाई  की  पूरी  क्षमता  का  इस्तेगाल  करने  के

 बावजूद  कमी  ओर  कुछ  बढ़ोत्तरी  विशेष  हो  इसको  सम्मावना  कम  दिखाई  देती  इसलिए

 बारानी  खेती  और  बखूबी  पंदा  को  जाने  बाली  फ  ग़लों  फो  उगाकर  हम  इस  स्थिति  को  पूरा  करे  ।

 इसके  साथ-स।थ  जहां  तक  किसानो  को  रोजगार  देने  का  सवाल  गांवों  के  अंदर

 बेरोजगारो  गांवों  अन्दर  अरूप  बेरोजगारों  ग्रामीण  खेतिहर  मजदूर  को  जब  फसले  आती

 तब  काम  मिलता  ताकी  सारे  समय  बेकार  में  वे  गुजर  करते  उसके  लिए  हमको  विशेष
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 रूप  से  योजना  बनानी  होगी  ।  लगातार  बहुत  दिनों  से  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  का  काम  चलता
 चला  रहा  लेकिन  इस  मंत्रालय  के  द्वारा  हमें  जिस  प्रकार  का  एक  तंत्र  गांवों  के  अन्दर
 गार के  अवप्षर  पंदा  करने  का  खड़र  करना  चाहिए  वह  नहीं  करा  पाए  अमी  भी  गांवों  के  अंदर
 उद्योगों  की  हालत  नगण्य  जो  भी  गांव  में  माल  पंदा  होता  ऐसा  मान  लिया  गया  कि  गांव
 कच्चे  माल  का  उत्पादक  हैं  और  बाकी  इस  माल  से  जो  चीजे  वे  शहर  में  बन  सकती
 जितनी  जल्‍दी  इस  मान्यता  को  बदल  दिया  जाएगा  उतनी  ही  जल्दी  गांवों  के  अन्दर  विकास  की
 किरण  पहुंच  ग्रामीण  जीवन  समृद्ध  हो  लोगों  को  रोजगार  भी  मिल  पाएगा  और

 हस  रोजगार  के  साथ  उनकी  आर्थिक  दक्षा  में  मी  सुधार  भी  आ

 समापति  ग्रामीण  विकास  के  लिए  हर  साल  घन  निर्धारित  क्रिया  जाता  लेकिन  जो

 व्यय  होता  उसके  बारे  में  बहुत  पहले  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भी  एक  आशंका  व्यक्त  को  थी
 कि  इस  ग्रामीण  विकास  पर  होने  वाले  खं  का  केवल  10  प्रतिशत  गांवों  तक  पहुंच  पाता  शेष

 90  फीसदी  रास्ते  में  ख्  हो  जाता  पिछली  बार  सवालों  का  जवाब  देते  हुए  हमारे  ग्रामीण

 विकास  राज्य  मंत्री  ने  भी  इसी  सदन  में  स्वीकार  किया  था  कि  खामियां  भ्रष्टाचार  हम  मी

 नजर  रख  रहे  प्रदेश  की सरकारों  को  नजर  रखने  की  बात  कह  रहे  लेकिन  इस  तंत्र  को  जब

 तक  हम  कड़ी  नजर  से  नहीं  देखेंगे  जहां  लामार्थी  का  सवाल  गांवों  में  विकास  करने  के  कार्यक्रमों

 का  सवाल  वहां  जो  प्रशासन  तंत्र  लगा  हुआ  जो  सारी  मशीनरी  लगी  हुईं  उसी  में  किसी  न

 किसी  स्तर  पर  अगर  जिम्मेदारी  फिक्स  नहीं  करेंगे  और  उसके  लिए  उस  पर  कड़ी  नजर

 अगर  गड़बडी  होती  है  तो  सजा  का  प्रावधान  नहीं  करेंगे  तब  तक  प्रामीण  विकास  के  कार्यक्रम  में  जो

 हम  घाहते  उस  स्तर  को  हम  पूरा  नहीं  कर  सकते  ।

 न्यूनतम  मजदूरी  का  मी  एक  प्रइन  जो  मजदूरी  यहां  श्रम  विभाग  तय  करता  गांव

 के  खेतिहर  लोगों  खेतिहर  मजदूरों  को  उस  स्तर  पर  मजदूरी  नहीं  मिल  अधिकांष  क्षेत्रों

 गांवों  में  मजदूरी  का  एक  अजीब  हिसाब-किताब  कहीं-कहीं  तो  अनाजों  के  रूप

 में  मजदूरी  दी  जाती  कहीं-कहीं  नकद  मजदूरी  दी  जाती  है  लेकिन  मजदूरी  का  जो  न्यूनतम  स्तर

 वह  गांव  का  मजदूर  कमी  प्राप्त  नहीं  कर  इसको  सुनिद्चित  करने  के  लिए  एक  विश्षेष  तंत्र

 की  आवद्यकता  है  ओर  उस  तंत्र  के  द्वारा  प्रामीण  मजदूरों  को  उचित  मजदूरी  मिलती  इसके

 लिए  लगातार  हमको  विक्षेव  रूप  से  चिन्ता  करने  की  आवश्यकता

 खेती  का  एक  ओर  क्षेत्र  है और  वह  क्षेत्र  जहां  पेदावार  की  संमावनाएं  बहुत  देश  के

 अन्दर  प्रतिवर्ष  बाढ़ें  आतो  हैं  और  उन  बाढ़ों  पर  हर  साल  राहुत  के  नाम  पर  तमाम  पैसा  ख्चं

 किया  जाता  '  खामी  लिया  जाता  गांवों  का  पंसा  तो  खा  ही  जाते  बाढ़ों

 का  पंसा  खाने  में  क्या  दिक्कत  है  उनको  ।  लेकिन  बाढ़ों  का  जो  क्षेत्र  वह  कृषि  को  दृष्टि  से  देती

 के  मोर्चे  पर  एक  विशेष  क्षेत्र  मुके  आशचयं  है  कि  मारत  सरकार  ने  खेती  को  विशेष  दक्षाओं  के

 सिए  अनेक  कार्यक्रम  मरुस्थल  विकास  कायंत्रम  सूख  ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  है  लेकिन

 ग्रस्तता  भी  खेती  की  एक  विशेष  दशा  है  लेकिन  उसके  लिए  भारत  सरकार  ने  कोई  कार्यक्रम  अभी
 तक  नहीं  बल्कि  पिछले  वर्ष  के  रिकाइ  कहते  हैं  कि  हमारे  देक्ष  में  17.57  लाख  हैक्टेयर

 भूमि  की  फसलें  बाढ़ों  से  नष्ट  हो  गईं  ।  बाढ़ें  नदियों  के  कछार  में  आती  जहां  मिट्टी  उपजाऊ

 वहां  मूमिगत
 जल  भी  बहुत  निकट  वह  खरीफ  की  फसल  बोतें  हैं  किसानों  की  फसल  बाढ़ों  में
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 चली  जाती  उसके  बाद  उनको  सिर्फ  रबी  को  फसल  पर  निर्मर  रहना  पंडता  अगर  बाढप्रस्त
 क्षेत्र  काय  क्रम  बनाकर  विशेष  योजना  स्वीकार  करके  भारत  सरकार  इन  क्षेत्रों  में  जहाँ  मूमिंगंतਂ
 पानी  नजदीक  सिंचाई  की  व्यवस्था  सुनिश्चित  नमी  के  आधार  पर  फसलों  के  उत्पीद॑न  की

 योजना  बनाए  तो  ग्रीष्मकालीन  फसलें  बखूबी  उपजाई  जा  सकती  हैं  और  इन॑  फसलों  के  द्वारा  उंने

 किसानों  के  लिए  क्षेत्र  दो फसली  मी  हो  जाएगा  मौर  उसके  साथ-साथ  देश  के  अन्न  मण्डाररों  मेँ

 अतिरिक्त  अनाज  मी  पहुंच  जाएगा  |

 मैंने  पहले  ही  गेहूँ  की  उपज  को  वृद्धि  में  सम्भावनाएं  क्षोणे  काक्ल  की  उपकछ्े  की

 वृद्धि  में  मी  सम्मावनाएं  क्षीण  हैं  लेकिन  अमी  भी  बहुत  बड़ा  क्षेत्र  मोटे  अनाजों  का  और  दालों  का

 जिसकी  उपज  के  लिए  अगर  नई  नीति  में  विशेध  योजना  बारानी  खेती  बेहंत॑र  जल  प्रबन्ध

 की  बनाई  जाए  तो  उसमें  से  कुछ  न  कुछ  अच्छे  नजीजे  निकल  सकते  मोटे  अनाजों  को  पैदेवार

 में  और  दालों  की  पंदावार  में  न  ज्यादा  पानी  की  जरूरत  है  और  न  ज्यादा  उबे  रकों  की  जरूरत  हैं  ।

 इसके  लिए  मुझे  एक  ही  बात  कहनी  है  कि  हमारे  वंज्ञानिक  विशेष  रूप  से  बारानी  खेती  के  लिंएँ
 मोटे  अनाजों  की  खेती  के  लिए  और  दालों  की  खेंती  के  लिए  नई  कृषि  पद्धति  की  विशेष  तकनीक

 उन्नत  बीजों  का  आविष्कार  किसानों  तक  पहुंचाएं  और  इस  प्रकार  देश  के  अन्दर  जो  ठहंरी

 हुई  ब्षेत्री  में  पंदावार  को  हालत  पहुंच  गई  उसमें  वृद्धि

 मेरा  विश्वास  है  कि  मिदियत  रूप  से  देश  के  अस्दरः  जो  क्षेत्रीय  मरूतुलन  कायम  हो  गया

 जहां-जहां  सिचित  दक्षाएं  जहा-जहां  हरित  क्राध्ति  का  काफी  कुछ  कोलबासा  उसके  जात ₹
 पर  कृषि  के  क्षेत्र  में  भी  संतुलित  उपज  न  होने  के  का  रण  से  सारे  देश  के  अन्दर  क्षेत्रीय  अर्सकुलम  भी

 पैदा  हुआ  है  ।  इसको  भी  दूर  किया  जा  सकता  निश्चित  रूप  से  बारानी  खेती  का  विकास
 करने  के  बेहतर  जल  प्रबन्ध  करने  के  बाद  सारे  देश  के  अन्दर  उपज  संतुलित  व्यवस्था

 होगी  और  उसमें  से  हम  आगे  आकर  अपने  देश  के  मण्डारों  को

 गाँवों  मैंने  अभी  उल्लेख  33.4  प्रतिशत  लोक  यामि  एक-तिहा है  न  रीय्दे
 की  रेखां  से  नोचे  रहते  हैं  ।  वे  कृपीकण  के  शिकार  मोठे-मीटे  तौर  फर  जहां  पोष्महार  की  बाल
 चलाई  जाती  कहां  पर  आम  आादमो  छोटे  भादमी  को  मोटा  दालें  उपलब्ध  करा

 दी  तो  निश्चित  रूप  से  पोषक  तत्वों  का  कुंड  हृद  तकः  सभोषस्त  उसमें  किया  जा  सकता

 माननीय  मंत्री  जी  अभी  पधारे  इसी  प्रकार  की  खेती  नई  योजना  के  द्वारा  मोटे  अनाज  को  ज्यादा
 बल  दालों  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  बाढग्रस्त  क्षेत्रों  में  अनाज  पेंदा  करके  हम  देश  को
 श्लोर  देश  के  गरोबों  को  अच्छा  व  पौष्टिक  आहार  अन्न  का  साधन  जुटा  सकते  हैं  ।

 आज  गांवों  में  सबसे  बड़ा  दुर्माग्य  है  कि  गाँबों  के  अन्दर  लोगों  के  पास  बर्ष  जश  के  लिश
 काम  नहीं  शंमी  तक  सरकार  को  टरफ  से  गांवों  की  बेंसैजमारी  को  दूर  करने  के  लिए  छऔटी*
 छोटी  योजनायें  और  जिनका  हिसाब  यहां  मेस-डज  में  किया  जाता  ऐसी  योजनायें  चलाई  जाती

 उन  मंत-डेज़  के  आधार  पर  भो  हम  कोईं  स्थायी  रीजगार  नहीं  दे  पाते  केक  आंकड़ों  में

 हीं  उसका  हिसाब  होता  मेनडेज़  कंसे  बनाए  जाते  इंसका  अगर  हिसाब  तीं  ज्यादातर

 जो  यौजनायें  बनती  उनका  मस्टर-रोल  बनता  मस्टर-रोल  में  सच्चाई  क्या  यह  भौ

 किसी  से  छिपी  नहीं  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  गांवों  के  अन्दर  छोटे-छोटे  कुरटीर  डंचोंगें
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 खश्ू  उद्योग  औ्ोर  उसके  लिए  चरणबद्ध  कार्यक्रम  बनायें  कि  हस  वर्ष  में  इतना  और  उस  बध्  में  इतना
 तो  निषिछित  रूप  से  यांवों  को  बेकारी  को  हल  किया  जा  सकता  लघु  उद्योगों  में  एक

 सम्रस्या  और  है  |  गांखों  के  अन्दर  क्ुटोर  उद्योग  हम  खोल  देंगे  बोर  उसके  साथ-साथ  उनके  लिए
 शब्घल  भी  छुटा  लेकिन  उनका  माल  आज  के  इस  चकाचोंघ  बाजार  के  अन्दर  स्थात॒पा

 इसके  लिए  मी  हमको  विशेष  रूप  से  चिन्ता  करनो  इस  नाते  उनको  उत्तम  तकनीक
 दी  ताकि  अच्छा  माल  वहां  बन  इसके  लिए  सारे  साधन  जुटाए  जायें  और

 साथ  कुछ  ऐसा  कुछ  प्रदान  किया  ताकिजो  जो  चोज  ग्रामीण  सच्चोगों  भें  उनके

 लिए  बड़े  उचद्योगीं  को  रोका  जाए  ।

 उदाखेक रण  का  €क  नारा  चला  एक  नीति  चली  मल्टीनेशनल्स  आ
 रहे  आशेगे

 ओर  देदा  के  अन्दर  अपने  कारखाने  जय।ये ंमे  ।  ख्ेकिन  हम  भन्घाधन्ध  तरीके  से  उपभोक्ता  बस्तुन्षों
 के  अन्दर  मी  कारखाने  लगाने  का  मौका  दे  तो  आज  गांवों  के  साथ  बहुत  बड़ा  अन्याय
 पेपसी  एक  ढःम्पनी  जो  यह  काम  कर  रहो  वह  आलू  चिप्स  भी  बनाती  है  ओर  आलू  चिथ्स  का
 रेट  सौ  श्राम  के  लिए  दस  रुपए  और  दो  सौ  ग्राम  कै  लिए  सौसह  रुपए  जबकि  आलू  का  माव

 कुल  जमा  एक  या  दो  रुपए  किलो  है  ।  अगर  फसल  का  समय  नहीं  भी  तो  हो  सकता  है  कि

 चार  रुपए  किलो  लेकिन  वह  मी  किसानों  को  नहीं  मिलता  वह  कोल्ड  स्टोर  वालों  के  हांथ
 में  जाता  लेकिन  चिप्स  बनाने  का  काम  कीई  बढ़ी  कम्पमी  इससे  कोई  श्राभीभ  समस्या  हल
 महीं  होतो  धह  जो  छोटे-छोटे  काम  हैं  और  क्राम्ों  को  स््ंब्रों  के  अन्द्रर  छोट-छोट  कारखाने
 लगाकर  किया  जा  सकता  इसलिए  सरकार  को  चाहिए  ओर  मेरा  सुझाव  है  कि  विशेष  रूप  से

 एक  सया  कर्सर्मक्तम  स्वश्रेकार  ग्र/भोण  औद्योयिक  कार्यक्रम  ओर  इस  कार्मक्रम  के  द्वारा  ग्रामीण

 उच्योगों  का एक  ऐसा  जाल  बिछाया  जिसे  उम्वोगों  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्र  को  ही  वरीयता  दी

 जाए  और  उसके  आधार  पर  उनको  संरक्षण  प्रदान  किया  ऐसी  तकश्रीीक  उनको  उपलब्ध

 कराई  जाए  ताकि  जो  शहरी  उत्पाद  हैं  उनके  कंपीटिशन  में  वे  टिक  सके  और  अपने  लिए

 हाली  का  रास्ता  मी  आंगे  बड़ा  सके  ।

 सभापति  इस  काघार  वर  ये  मोजनाएं  बल  तो  मुझ  अत्तप्त  है  कि  कुछ  उसमें  से

 साझ्नंक  नतीजे  मी  निकलेंगे  और  कुछ  काम  भी  होगा  |  दरिद्रता  उन्मूलन  एक  ओर  क्षेत्र  जिसके

 बारे  में  बड़ी  चर्चा  ग्रामीण  विकास  के  नाम  पर  अनेक  योजनाएं  उसमें  से  ये  विशेष  रूप  से

 चसाया  जाता  लाभाधियों  का  चयन  होता  लामार्थियों  को  प्रोजेक्ट  दिए  जाते  हैं  लेकिन  मेरा

 अब  तक  का  अनुभव  यह  है,मैं  तो  गांव  से  जापा  लामाक्ियों  की  कई  बार  ऐसी  हालत  हो  भाती

 है  कि  उनका  नाम  लिख  जाता  बैक  में  उनके  नाभ  कर्जा  भी  चढ़  जाता  है  और  जो  कुछ  उनको

 जिसना  कहां  तक  न  उसको  पहुंच  है  और  न  उसके  पास  वह  प्रहुंचता  भब  इसततंत्र  को

 और  इस  प्रकार  के  भ्रष्टाचार  को  रोक  लगाने  के  लिए  कोई  न  कोई  विशेष  उपाय  खोजना

 अमी  शुमे  18  मार्च  को  इसपर  सदन  की  एक  प्रइदनोत्तर  काल  की  घटना  याद  आती

 सवाल  श्वा  जवाहर  रोजसार  योजत़ा  के  अन्तगंत  कित्तनी  सड़क  पिछले  वर्ष  में  जवाब  मंत्री  जी

 को  तरफ  से  आया  और  उसके  बाद  जब  पूरक  प्रहइन  पूछा  गया  कि  इसमें  स्रत्यता  कितनी  जो

 आँकड़े  आपने  उपलब्ध  कराए  हैं  तो  स्पष्ट  जवाब  दिया  गया  कि  यह  जिम्मेदारी  मेरी  नहीं  यह
 जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  मैं  तो  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  गाइड  लाइन  सब  चीओं  में

 आप  बताना  चाहते  आशिर  इस  मूल्यांकन  के  लिए  कोई  गाइड  लाइन  आपने  क्‍यों  १हीं  बनाई
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 और  क्यों  नही  बनाई  जानी  चाहिए  |  सांख्यात्मक  आधार  पर  मूल्यांकन  करके  कितने  लोग  गरीबी

 रेखा  से ऊपर  उठ  उनकी  हालत  क्‍या  हो  गई  कि  वे  और  ज्यादा  गरीब  हो  गए  या  तो  मजदूरी
 करके  जो  खाते  थे  उनसे  भी  उनकी  हालत  बदतर  हो  जब  तक  मूल्यांकन  का  कोई  आधार
 नहीं  विशेष  रूप  से  उसके  लिए  कोई  जिम्मेदार  नहीं  ठहराया  जाता  तब  तक  इसमें  कोई
 साथंक  नतीजा  नहीं  निकल  सकता  है  ।

 मैं  इस  आधार  पर  मंत्री  जी  से  कहता  सरकार  से  कहना  चाहूंगा
 कि

 किसानों  को
 उनका  लामकारी  मल्य  इसके  लिए  जो  नयी  कृषि  मूल्य  नीति  है  उसके  अन्दर  विशेष  रूप  से
 विचार  किया  जाए  ।  ए0ग्रीकल्चर  के  जो  काम  आने  वालो  चीज़ें  बाजार  में  जो  उपभोक्ता  वस्तुएं
 हैं  उनके  साथ  उसका  तालमेल  रखा  जाए  ओर  साथ  ही  साथ  ग्रामों  के  अन्दर  उद्योगों  का  जाल

 बिछा  कर  गांवों  की  बेरोजगारी  को  दूर  करते  हुए  ग्रमीणों  की  आर्थिक  दक्षा  में  सुधार  लाया

 इन्हों  शब्दों
 के

 साथ  मैं  आपको  घन्यवाद  देते  हुए  अपनी  बात  को  समाप्त  करता  हूं  ।

 झो
 अजय  सुझ्ोपाष्याय  :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शी  के  मांग  को  कम  करके  एक  रुपए  किया

 र  रोजगार  योजना  के  लिए  अधिक  धन  राशष्षि  प्रदान  करने  में  असफलता  ।]  (3)
 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शोष॑  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  एक  रुपए

 किया  जाए  ।

 सुधारों  के  लिए  कारगर  उपाय  करने  में  असफलता  ।  (4)
 री  जायनल  अवेदिन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया
 जाए  ।”

 क्षेत्रों  में  सब्जियों  के  परिरक्षण  के  लिए  छोटे  शीत  भण्डार-गृह  बनाने  में
 असफलता  ताकि  छोट  शीत  सीमांत  किसानों  को  लामकारी  मूल्य  मिल  सकें  है|  (5)

 ग्रामोण  विकास  मंत्रालय  शीष  क  अन्तगंत  मांग  को  कम  कर  के  ]  रुपया  किया
 जाए  \"

 सुनिष्चित  करने  के
 लिए  कि  मूमि  सीमा  फालतू  मूमि  वितरण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 मूमिहीन  किसानों  को  की  गयी  भूमि  के  कब्जे  मिले  कारगर  उपाय
 करने  में  (6)

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  झोाष  के  अन्तर्गत  मांय  को  कम  करके  |  रुपया  किया
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 दिश्  में  ग्रामीण  बेरोजगारी  दूर  करने  में  असफलता  ।]  (7)

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अस्तगंत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 जाए  ।!

 उन्मलन  कार्मक्रम  के  लिए  घन  के  आवंटन  में  वद्धि  करने  में  1]  (8)

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अस्तगंत  मांग  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 मूमि
 के  पुनः  वितरण  द्वेतु  मूमि  सुधार  कार्स  को  कार्यान्वित  करने  में  असफलता  ।]  (9)

 झो  मोभैसा  झा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  :

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 उत्पादकता  से  जुड़े  रोजगार  के  लिए  प्रामीण  क्षेत्रों  के  समी  युवकों  को  पर्याप्त

 सुविधायें  तथा  घन  उपलब्ध  कराये  जाने  की  (38)

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  श्षी्थ  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 तथा  दरमंगा  जिलों  में  रोजगार  अभियान  आरम्भ  करने  के  लिए  बिहार
 सरकार  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराये  जाने  की  आवश्यकता  ]  (39)

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  क्षी्ष  के  अस्सगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  दिए

 सुधार  को  लागू  करने  तथा  फालतू  मूमि  को  मूमिहीन  लोगों  को  बितरण  किए
 जाने  की  आवश्यकता ]  (40)

 ग्रामोण  विकास  मंत्रालय  शी  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 तथा  सीमास्त  किसानों  को  बरोयता  देते  हुए  भूमि  की  चकबन्दी  किये  जाने  की

 श्रावश्यकता  ।]  (41)

 ग्रामीभ  विकास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 जायें  ।

 मूदान  तथा  ब  टाई  पर  होने  वाली  खेती  से  संबंधित  कानूनों  को  कार्यान्वित  करने
 के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम  को  आवश्यकता  ।  (42)

 भी  मबन  लाल  खुराना  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 ग्रामी  ॥ब  विकास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगं  6  ग  में  100  रुपये  कम  किये
 अब

 बिकास  के  लिए  बजट  प्रावधानों  को  बढ़ाये  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (43)
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 जप  गा

 भरी  गिरधारो लास  मात्र  :  मैं  ऋताव  करसतहू  कि

 श्रासीश  विकास  मंक्रश्नय  शीर्ष  के  अन्सपंत  मांश  में  100  रुपच्रे  कम  किये

 में  ग्रामीण  विकास  के  लिए  पर्याप्त  घन  उपलब्ध  कराये  शाम
 हय  कशा  ।]  (  54)

 ग्रामीण  विकास  प्रंत्रालय  क्षीव  के  अंतर्यंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये
 में  मूमि  सुधारों  को  क्रियान्वित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (58)

 ग्रामीण  विकयस  मंत्रालय  शीष॑  के  अंतर्यंत  मांग  में  i]  रुपये  कम  किए

 मूमिहीन  लोगों  को  भूमि  का  वितरण  करने  तथा  मूमि  का  कछ्जा  देने  को
 हयकता  ।]  (  59)

 ग्राधीण  विकास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अंतगीत  मांग  में  ३80  श्पनै  कम  किए

 बेरोणगारों  की  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जाने  की  आवश्यकता  ॥]  (66)

 प्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीष॑  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 के  प्रत्येक  गांव  मैं  पेक्जल  की  बूक्त  के  लिए  कैंम्द्रीयथ  सहाब्यशा  उपलब्ध  कराए
 जाने  की  आवद्यकता  ।]  (61)

 ग्रामीण  विक्राश्  मंत्राजआाब  शोष  के  अध्यक्षत  लग  में  460  रूपए  कम  किए

 ईविकास  के  लिए  भोर  किक  श्वनराश्ि  अक््ं  टित  किए  ले  क्र  श्रावद्यकता  ।]  (62)

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  छक्षीषं  के  अन्तगंत  मांग  में  100  कम  किए

 में  घर  बनाने  के  लिए  ग्रामीण  गरीब  लोगों  को
 अधिक  कैन्द्रीय  धनराशि

 अबंटित  किए  जामे  को  अन्यक्ष्यक्रता  ।  ६*3  )

 श्रासोण  ब्रिकास  मंजालय  कप  के  अभ्तेश  कंस  के  160  रूकश  कम  किए

 के  प्रत्येक  गांव  को  सड़क  क्षे  जोड़ने  के  लिए  केन्द्रीम  सहायता  उपलब्ध  कराये
 जाने  की  आवध्यकता  |]  (64)

 ग्रामीण  बिकास  संत्रालय  क्षो्ंं  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए
 जायें  ।/

 में  न्यूनतम  मूल  सुविधागें  और  प्रसुविधायें  उपलब्ध  कराये  जाने  को

 हयकता  ।]  (65)

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शोर्ष  के  अश्तर्गत  माँग  भें  100  रुपए  कम  किए
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 लिधिक  प्रामोण  रोजगार  अक्सर  उपलब्ध  कराये  जाने  की  अलक्यकतः  !]  (66)

 ग्रामीण  लिकास  मंजफ्लण  शोर्य  के  अन्कगंतः  सरेंग  में  100  रुपए  कम  किए

 प्रामीण  श्षेत्री  में  सभी  युक्तकोंਂ  को  पर्याप्त  सुधिधावं  ओर  घबनराशि  उपलब्ध  कराये  जाने

 को  आवष्यकरता  |]  (67)

 प्रामोण  विकास  मंत्रालय  शोष॑  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 जानें  ।'
 ह

 लिंसू  कर  स्लोमान्त  किल्नाक़ों  को  ब्रायप्िकता  देकर  मूमि  को  चकबन्‍्दी  किए  जाने  की

 आवश्यकता  |]  (68)

 प्रामोण  विक्रास  मंत्रालय  धीषं  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 दिश्म  में  मूमि  सुधारों  के  लिए  कार्यर  कदम  डठ्को  की  आवश्यकक्म  (116),

 प्राम्नोण  किकास  मंग्रउत्नय  क्षोत्र  के  आततमंत  मांस  में  100  रुपए  कम  किए

 से  वेशोशमारी:के  उभ्कूलन  के  सिए  अबंठित  राशि  में  वृद्धि  करने  को

 इयकता  ।]  (117)

 प्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अस्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाये  ।  क्र

 रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  लम्बित  कार्य  को  पुरा  किये  जाने  को

 श्यकता  ।]  (173) )

 प्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  पांग में  100  रुपये  कम  किए

 आवास  योजनाਂ  के  अन्तगंत  राजस्थान  में  अमुसूचित  जातियों  क ेलिए  अधिक

 जाबासों  का  निर्माण  किए  की  (174)

 भकि  कर  मोण  विकास  पंजालगस  छीर्ष  के  अस्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जायें  ।

 में  शक्रौजणार  कार्यक्रमों
 के  लिए

 ओर  अधिक  धनराक्षि  उपलब्ध  कराये

 जाने  की  आवश्यकता  |]  (175)

 ली  एस०  रमस्ना  राव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  ]  मपया  किया

 बाएं  ।

 199



 अनुदानों  को  मांगें  ),  1992-93  7  1992

 को  लामप्रद  मूल्य  देने  मे ंअसफलता  ।]  (88  )

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  क्षीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 जाए  ।!

 दिष्  में  मूमि  सुधारों  को  लागू  करने  में  कदम  उठाने  में  असफलता  ।]  (89)

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीष॑  के  भन्तगंत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 में  ग्रामीण  बेरोजगारी  दूर  करने  के  लिए  कदम  उठाने  में  असफलता  1)  (90)

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीष्ष  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  ]  रुपया  किया
 जाए  ।”

 क्षेत्रों  में  न्यूनतम  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  कदम  उठानै  में  असफलता  |]

 (91)

 झी  सुधीर  गिरि  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अस्तगंत  मांग  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 जाए  "

 देश  में  मूमि  सुधार  की  प्रक्रिया  में  तीव्रता  लाये  जाने  की  (156)

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  छीष॑  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 जाए  ।”

 बिरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार  के  लिए  पर्पाप्त  सहायता  दिए  जाने  की

 दयकता  ।]  (157)

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 जाए  हा

 पपिभी  राज्यों  में  मूमिहीनों  को  अतिरिक्त  मूमि  वितरित  किए  जाने  को

 श्यकता  ।]  (158) )

 हरी  ए०  इस्रकरन  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  झीषं  के  अंतर्गत  मांग  में  [00  रुपए  कम  किए
 क्षेत्रों  में  समी  बेरोजगार  युवकों  को  उत्पादनकारी  स्व-रोजगार  के  लिए

 आवध्यक  सुविधाएं  तथा  घन  उपसब्ध  कराये  जाने  को  आबद्यकता  ']  (161)

 प्रो०  शासा  सिह  राबत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीषष  के  अन्तर्गत  मांग  कों  कम  करके  |  रुपया  किया
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 सुधारों  के  बंजर  मूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  और  पेड़ों  का  संरक्षण

 करने  में
 असफलता  ।]  (162)

 प्रामोग  विकास  मंत्रालय  क्षोर्ष  के  अम्तयंत  मांग  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 प्राम  पंचायतों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  शक्तियां  दिखाये  जाने  में  थ्सफलता  ।)  (163) )

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 जाए  ।”

 प्रामीण  जनसंख्या  का  शहरों  की  ओर  पलायन  रोकने  में  असफलता  ।]  (164) )

 ग्रामीण  विकास  संत्रालय  शीषष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 जाए  ।

 में  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  तेजी  से  विश्युतीकरण  करने  के  लिए  पर्याप्त  केन्द्रीय

 यता  उपलब्ध  कराए  जाने  में  असफलता  ।]  (165)

 ग्रामीण  विकास  मत्रालय  शीष॑  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 जाए  ।/

 जल  की  समस्या  का  समाधान  करने  में  असफलता  ।]  (166)

 प्रामीण  विकास  मंत्रालय  छीष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 जाए  ।/”
 ह॒

 बेरोजगारी  का  उन्मूलन  करने  में  असफलता  ।]  (167)

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  क्ीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 जाए  ।”

 ब्यक्ति  को  काम  तथा  कृषि  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजदूरी  उपलब्ध  कराये  जाने  में

 जसफलता  ।]  (168)

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 जाए  ।

 दिश  में  नि्धंगता  को  हर  कर  ने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  संसाधन  उपलब्ध  कराये  जाने  में

 असफलता  |]  (169)

 ब्रामीण  विकास  मंत्रालय  झीष॑  के  अन्हमंत  मांग  को कम  करके  )  रुपया  किया

 जाए  ।”

 क्षेत्रों  मे ंसामाजिक  बुराईयों  का  उन्मूलन  करने  में  असफलता  ।]  (170)

 «कि  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 म्ण
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 विन लि  कक  —_-——

 रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  राजस्थान  के  एचछड़े  और  पहण्ड़ी  क्षेत्रों  को अधिक

 घनराशि  उपलब्ध  कराये  जाने  की  आवदयकता  ।]  (171)

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  क्षी्ष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 जाए  ।'

 को  चकबन्दी  और  सभी  ग्रामों  को  यातायात  के  साधन  उपलब्ध  कराये  जाने  में

 असफलता  ।]  (172)

 श्री  जायनल  अबेविन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 खाद्य  मंत्रालय  छ्षीषं  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जाए  ।/”

 खाद्य  निगम  द्वारा  खरीद  का  कार्य  समय  पर  शुरू  किए  जाने  में  असफलता  ।]

 (1)

 शी  मदन  लाल  खुराना  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 खाद्य  मंत्रालय  शीषष  के  अन्तमंत  मांग  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 [10  लाख  टन  गेहूं  दायात  करने  के  लिए  1992  में  की  गयो  सरकारी  धोषणा
 की  लागू  करने  में  असफलता  ।]  (3)

 भ्री  मोगैग  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  खाद्य  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 दिश  की  सभी  पंचायतों  में  खाद्यान्नों  को  निर्धारित  मूल्यों  पर  बेचे  जाने  की

 (4)
 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 खाद्य  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 खाद्य  निगम  में  सुधार  किए  जाने  की  आवश्यकता  ताकि  इसके  कार्यकरण  को
 अधिक  प्रमावी  बनाया  जा  सके  ।]  (14)

 खाद्य  मंत्रालय  क्षीषं  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 खाद्य  निगम  के  गोदामों  का  आधुनिकोकरण  करने  तथा  उनके  उचित  रखरजल्लाव
 की  (15)

 खाद्य  मंत्रालय  ह्षीर्ष  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 दिश  में  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  भण्डारण  तथा  माण्डागार  सुविधाएं  उपलब्ध
 कराने  को  (16) ज

 खाद्य  मंत्रालय  शो  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”



 18  1914  अनुदानों  की  मांगे  ),  1992-93

 खाद्च  निगम  द्वारा  कृषि  उत्पादों  की  समय  पर  खरीद  करने  तथा  कृषि  उत्पादों
 की  दुलाई  के  लिए  आवध्ष्यक  प्रबंध  करने  की  आवश्यकता  ।]  (17)

 खाद्य  मंत्रालय  झीष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 के  गन्ना  उगाने  वाले  क्षेत्रों  में  चोनी  मिल  स्थापित  करने  तथा  बहां  उस  पर
 अ।घारित  तिलहन  उद्योग  लगाने  को  आवश्यकता  |]  (18)

 खाद्य  मंत्रालय  झोषे  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 खिद्याननों  में  काला  बाबा  जमालो री  तथा  मुनाफाखोरी  रोकने  तथा  बिना  किसी
 बंध  के  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  से  खाद्यान्नों  को  लाने  ले  जाने  की  सुविधा  न  प्रदान
 करने  की  आवश्यकता  ।]  (19)

 श्रो  गिरधारो  साल  मागंब  :  मैं  प्रस्ताव  तरता  हूं  :

 खाद्य  मंत्रालय  शोष॑  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 खाद्य  निगम  द्वारा  समय  पर  खाद्यान्न  खरोदने  की  (20)

 श्री  अजय  मुखोपाष्याय  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कृषि  मंत्रालय  क्षीष  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 किसानों  को  वृद्धावस्था  पेंदन  प्रदान  किए  जाने  में  असफलता  ।]  (1)

 कृषि  अनुसंघान  ओर  छ्षिक्षा  विमांग  शीषष  के  अस्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम

 किए

 के  सभी  जिलों  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  की  आबष्यकता  ।]  (34)

 कृषि  अमुसंघान  ओर  छिक्षा  विभाग  शी  के  अम्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम

 किए

 बंगाल  में  पान  पत्ता  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  को  (35)

 श्री  जायनल  अवेदिन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कृषि  मंत्रालय  कीषं  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  ]  रुपया  किया  जाए  ।”

 तथा  तिलहनों  के  उत्पादन  में  बात्मनिमंरता  प्राप्त  करने  में  असफलता  ।]  (2)

 कृषि  सम्त्रालय  शीर्ष  के  अस्तगंत  मांग  को  कम  ककके  |  रुपया  किया

 को  मूमिਂ  तक  ले  जाने  वाली  योजना  को  लागू  करने  में  असफलता  ।]  (3)

 क्षि  मन्‍्त्राखय  क्षीषं  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  ।  रुपया  किया  जाए  ।/'

 की  उत्पादकता  बढ़ाने  में  (4)
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 तथा  सोमान्‍्त  किसानों  के  कृषि  उत्पादन  की  मजबूरन  बिक्री  को  रोकने  में

 अप्तफलता  |]  (5)

 कृषि  मन्त्रालय  क्षोष॑  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 देश  में  अनाजों  तथा  दालों  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  में  बृद्धि  करने  में

 फलता  ।]  (6)

 कृषि  क्षौष॑  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  |  रुपया  किया  जाए  ।”

 पटसन  का  समर्थन  मूल्य  घोषित  करने  में  असफलता  ।]  (64)

 श्री  भोपैसा  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कृषि  मन्त्रालय  छषं  के  अन्तर्गत  मांग  में  रुपए  कम  किए

 उत्पादों  के  आदानों  तथा  समर्थन  मूल्यों  पर
 राज  सहायता  हटाए  जाने  के  सुझाव  के

 ढ  व
 व्

 .  ल्‍्
 बारे  में  डुंकेल  प्रस्तावों  को  रह  किए  जाने  की  तत्काल  आवश्यकता  ।]  (12)

 कृषि  मन्त्रालय  होषं  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं
 ””

 पूरे  देश  में  सड़कों  तथा  राजमार्गों  के  दोनों  तरफ  फलों  के  वक्ष  तथा  अन्य  वृक्ष  लगाए  जाने
 की  आवश्यकता  (13)  )

 कृषि  मन्त्रालय  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।',

 पूरे  देश  में  न  दियों  के  दोनों  क्िनारों  पर  फल्रदायक  वृक्षों  तथा  अन्य  वृक्ष  लगाए  जाने  की
 आवश्यकता  ।]  (14) )

 कृषि  मन्त्रालय  शीषं  के  अन्तगेत  मांग  में  100  रुएए  कम  किए  जाएं  ।””

 के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उत्तरी  बिहार  में  वोकूला  तथा  अन्य  दालों  के

 लिए  लाभकारी  मूल्य  निर्धारित  किए  जाने  की  आवश्यकत्ता  ]]  (15)  )

 कृषि  मन्त्रालय  शीर्ष  के  अन्तगत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।””

 दिश  में  दालों  के  लिए  न्यूनतम  लाभकारी  मूल्य  निर्धारित  किए  जाने  की

 (16)

 कृषि  तथा  सहकारी  विभाग  की  अन्य  सेवाएं  क्षीष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए
 कम  किए  जाएं  iਂ

 के  प्रत्येक  पंचायत  क्षेत्र  मे ंलघु  तथा  सीमान्त  किसानो  के  लिए  एक  अलग  सहकारी
 संस्था  स्थापित  किए  जाने  की  आवदयकता  ।]  (29)

 श्क्कि  क्षि  तथा  सहकारी  विभाग  की  अन्य  सेवाएं  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100

 रुपए  कम  किए

 के  प्रत्येक  पंचायत  क्षेत्र  में  कूषि  श्रमिकों
 के

 लिए  एक  अलग  सहकारी  संस्था  स्थापित

 किए  जाने  की  आवश्यकता  |]  (30)
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 ——  रनाक  पा  की

 अनुसंघान  ओर  शिक्षा  विभाग  क्षीषंक  के  अम्तगंत  मांध  को  राशि  को

 कम  करके  ]  रुपया  किया  जाए  ।”

 रूप  से  बीजों  को  संकर  बनाने  के  मामले  में  प्रसंस्करण  के  बजाय  उत्पादों  को  एकस्व
 बनाने  के  प्रस्तावों  को  रह  किए  जाने  में  असफलता  ।]  (33)

 कृषि  अनुसंघान  ओर  क्षिक्षा  बिमाग  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  में

 100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 में  मख्तानों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  नवीनतम  वेज्ञानिक  तरीक  अपनाए

 जानें  की  (36)

 पशुपालन  तथा  डेयरी  विभाग  शीषंक  के  अन्तर्गत  मांग  की  राहि  में  100  रुपए

 कम  किए  जाएं  ।”

 डेयरी  मत्स्य  बकरी  सुअर  पालन  तथा  मुर्गी  पालन  के  माध्यम

 से  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादक  स्वःरोजगार  सुनिद्चित  किए  जाने  की

 (37)

 कृषि  प्षीषंक  के  अम्तगंत  मांग  की  राषक्षि  में  100  रुपए  कम  किए

 और  दलहनों  के  खरीद  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  की  आवद्यकता  |]  (54)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्त  गंत  मांग  की  राष्षि  में  100  रुपए  कम  किए

 उत्पादों  की  प्रति  एकड़  उपतब  बढ़ाने  के  लिए  रियायती  दरों  पर  आदान  देने  की

 (55)

 क्री  लितेसा  नाथ  दास  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  है

 कृषि  मंत्रालय  शीर्षक  के  अम्तगंश  मांग  की  राक्षि  में  100  रुपए  कम  किए

 ुच  बिहार  जिसे  में  तम्बाक  उत्पादकों  को  विशीय  सहायता  दिए  जाने  को  आवध्यकता  |]

 (८8)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्लगेत  मांम  की  राक्षि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 क्‌धि  आदानों  पर  मिलमे  बालो  राज  सहायता  तथा
 क्थि

 उत्पाद  के
 समर्थन  मूल्य  को

 समाप्त  करने  के  सुझाव  देने  वाले  डंकल  प्रस्तावों  को  रह  करने  में  बसफलता  ।

 (90)

 कृषि  छ्ोषक  के  अम्तगंत  मांग  की  राक्षि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 गरीब  किसानों  को  निःशुल्क  उर्वरक  उपलब्ध  कराने  में  असफलता  ।]  (91)

 भरी  नोतीक्ष  कुमार  (  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 कवि  मन्त्रालय  क्षीब॑क  के  अस्तगंत  मांग  को  राक्षि  को कम  करके  ]  रुपए  किया

 हि ह
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 चिद्यान्नों  और  तिलहनों  में  आत्मनिमेरता  प्राप्त  करने  में  असफलता  तथा  आयात  पर

 निरंतर  (१72)

 न्न्क्ि  कषि  मन्त्रालय  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  |  रुपया

 किया  जाए  ।”

 की  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  में  असफलता  ।]  (73)

 कृषि  मन्त्रालय  णीषंक  के  अन्त  गंत  मांग  की  राक्षि  को  कम  करके  |  रुपए  किया

 जाए  ।!

 हिश  विशेषकर  ग्रामीण  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में खाधान्न  की  प्रतिदिन  प्रति  व्यक्ति
 लब्धता  में  वृद्धि  करमे  में  असफलता  ।]  (74)

 कूषि  मन्त्रालय  छीष॑क  के  अस्तगंत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  ]  रुपए  किया

 जाए  fw

 उपज  के  लिए  उचित  विपणन  प्रणाली  का  विकास  करने  में  असफलता  ॥  (75)

 कृषि  मन्त्रालय  शीषंक  के  अम्तगंत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  ]  रुपए  किया

 जाए  ।

 पर  राजसहायता  को  समाप्त  करने  तथा  कृषि  उपज  के  लिए  सम्थंन  मूल्यों  के
 बारे  में  डंकेल  प्रस्तावों  को  रह  करने  में  असफलता  ॥]  (76)

 क्रुषि  मन्त्रालय  शीष॑क  के  अन्तगंत  मांग  को  राशि  को  कम  कम  करके  |  रुपए
 किया

 को  राहत  देने  के  लिए  मूल्यों  में  वृद्धि  के  अनुरूप  कृषि  उत्पाद  के  लिए  लाभकारी
 मूल्य  निर्धारित  करने  में  असफलता  ।]  (77)

 कृषि  मम्त्रालय  शीर्षक  के  अम्तगंत  मांग  को  राक्षि  को  कम  करके  ]  रुपए  किया
 जाए  1!

 |कृषि  को  उद्योग  के  समान  मानने  में  असफलता  |]  (78  )
 कृषि  मन्त्रालय  शीष॑क  के  अम्तगंत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  ]  रुपए  किया

 खत्म  करने  के  लिए  अधिक  तिलहनों  के  उत्पादन  हेतु  किस्लानों  को  पर्याप्त
 प्रोत्साहन  देने  मे ंअसफलता  ।]  (79)

 कृषि  मन्त्रालय  क्षीषंक  के  अन्तगंत  मांग  को  राशि  को  कम  करके  ]  रुपए  किया
 जाए  ।”

 विशेषकर  पिछड़े  राज्यों  में  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  पर्याप्त  ऋण  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराने  में  असफलता  ।]  (80)
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 कृषि  मन्त्रालय  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  को  राक्षि  को  कम  करके  ]  रुपए  किया

 राज्य  में  कृषि  के
 विकास  के  लिए  पर्याप्त  अनुदान  दिए  जाने  में

 (४)

 कृषि  मन्त्रालय  क्षीयंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  |  रुपए
 किया

 सीमांत  ओर  मूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  के लिए  सहकारी  विपणन  का  विकास  करने  में
 असफलता  ।]  (82)

 कि  मन्त्रालय  क्षीबंक  के  अन्तर्गत  मांग  की  राष्ि  को  कम  करके  |  रुपए  किया

 जाए  का

 में  कृषि  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  कृषि  नीति  की  समीक्षा  करने  में  असफलता  ।]  (83)

 कृषि  मन्त्रालय  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राछशि  को  कम  करके  ]  रुपए  किया

 जाए  ।”

 में  फसल  बोमा  योजना  को  यथाक्षीघ्र  कियान्वित  करने  में  असफलता  ॥]  (84)

 कृषि  मम्त्रालय  क्षीवंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  |  रुपए  किया

 जाए  ।”

 ओर  खतरनाक  कोटमाश्षक  औषधियों  के  प्रयोग  पर  रोक  लगाने  में  असफलता  1]

 (85)

 पु  पालन  और  ढेरी  का  विमाग  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  में

 100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 िरी  बकरी  मुर्मो  ओर  मछली  पालन  आदि  के  माध्यम  से  उत्पादनकारी

 स्व  रोजमार  का  विकास  करने  को  आवश्यकता  ।]  (88)

 पशु  पालन  और  डेरी  कार्य  विभाग  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राक्षि  में

 100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।''

 में  कंद्रीय  सहायता  के  द्वारा  दुधाकू  पशु  प्रजनन  केंद्र  स्थापित  किए  जाने  की
 भआावधश्यकता  |]  (89)

 शी  धिरधारों  लाल  मार्चय  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कृषि  मन्त्रालय  क्षीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राष्ति  में  100  रुपए  कम  किए

 विजेष  रूप  से  राजस्थान  में  आधुनिक  कृषि  ओजार  उपलब्ध  कराए  जाने  की

 (86)
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 कुषि  मन्त्रालय  क्षीषंक  के  अन्तगंत  मांग  को  राशि  में  100  रुपए  कम  किए

 जाएं  ।”

 में  माघुनिक  तकतीकों  का  इस्तेमाल  करने  के  लिए  किसानों  को  उचित  प्रक्षिक्षण  देने
 की  आवष्यकता  i]  (89)

 कृषि  मन्त्रालय  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  की  राष्षि  में  100  रुपए  कम  किए

 को  उद्योग  का  दर्जा  देने  की  आवष्यकता  |]  (102)

 कृषि  मन्त्रालय  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  को  राशि  में  100  रुपए  कम  किए "8
 जाए  ।

 में  शुष्क  कूषि  के  लिए  अधिक  घन  दिए  जाने  की  आवदयकता  ॥]  (103)

 कृपि  मन्त्रालय  छ्ीषंक  के  अम्तगंत  मांग  की  राष्षि  में  100  रुपए  कम  किए

 देश  में  कृषि  के  क्षेत्र  मे ंविकास  का  स्तर  समान  बनाए  रखने  की  आवश्यकता  ॥] '
 (104)

 कृषि  मन्त्रालय  शीचंक  के  अश्तगंत  मांस  कौ  राशि  में  100  रुपए  कम  किए
 जाएं  ।!

 उत्पाद  के  लिए  लाभप्रद  मूल्य  निर्धारित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (

 कृषि  मंत्रालय  छलीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राष्षि  में  100  रुपए  कम  किए

 बीमा  योजना  का  बिस्तार  किए  जाने  की  अ।वदयकता  ।]  (106)  06)

 कृषि  मन्त्रालय  शी्ध क  के  अन्तर्गत  सांग  को  राशि  में  100  रुपए  कम  किए

 तथा  सीमांत  किसानों  को  पर्याप्त  ऋण  सुधिधाएं  दिए  जाने  को  आवद्यकता  है|
 (107)

 कृषि  अनुसंघान  तथा  क्षिक्षा  विमाग  शीक्क  के  अन्तयंतर  मांग  को  राष्षि  में

 100  रुपए  कम  किये

 के  सभी  जिलों  में  कषि  विज्ञान  केंद्र  ज्ञोलने  की  आवद्यकता  ।]  (108)

 पशु  पालन  तथा  डेरी  विभाग  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  में  100  रुपए
 कम  किए  जाएं  ।”

 में  दूध  के  उत्पादन  में  युद्ध  स्तर  पर  वृद्धि  किए  जाने  की  आवक्मकता  ।]  (109)



 18  1914  )  अनुदानों  की  मांगें  1992-93

 पश्चु  पालन  तथा  डेरी  शीर्ष के  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  में  100  रुपए
 कम  किए  जाएं  ।”

 में  पश्युपालन  के  लिए  अधिक  घन  किए  जाने  की  आददयकता  ।]

 (110)

 कृषि  मन्त्रालय  क्षीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राष्षि  में  100  रुपए,कम  किए
 जाएं  ।

 उत्पाद  के  विषणन  का  विकास  किए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (173) )

 न्ककि  कषि  मन्त्रालय  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  में  100  रुपए  कम  किए

 और  खतरनाक  कोटनाशक  औषधियों  के  प्रयोग  को  रोकने  की  आवश्यकता

 (174)

 कृषि  मन्त्रालय  क्षीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राह्ति  में  100  रुपए  कमर  किए

 जाएं  ।”

 किसानों  को  नि:शुल्क  उवंरक  दिए  जाने  को  (175)

 कृषि  मन्त्रालय  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांगਂ  की  राशि  में  रुपए  कम  किए

 जाएं  ।”

 और  दलहनों  के  खरीद  मूहयों  में  वृद्धि  किए  जाने  की  |]  (176)

 क  थि  मंत्रालय  शीष॑के  के  अन्तगेत  मांफ्  की  राक्षि  में  100  रुपए  कम  किए

 जाएं
 ।”

 प्रमावित  राज्यों  को  पर्याप्त  वितीय  सहायता  दिए  जाने  की

 ः  , 77

 पष्पालन  और  डेरी  कार्य  विमाग  शोष॑क  के  अस्तर्णत्त  मांगਂ को  रा  में

 100  रुपए  किए  जाएं  ।

 में  केंड्रीय  सहस्‍्मता  से  दुष्प्ररू  पष्ु  फार्त  ,  जाते  को

 रण

 कषि  शीषंक  अन्तगंत  मांग  की  राष्टि  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 ण  की  ऊल्कदकता  बढ़ाए  जाने  की  अआवष्यकढा  |]  (221)  )

 कषि  क्षीर्षक  के  अस्तगंत  मांग  की  राक्षि  में  [90  रुपए  कम  किए

 को  समय  श्ले  बीज  ओर  स्थाद  उपलब्ध  कराए  जाने  की  आवध्यकता  ।]  (222)

 झो  राजेख  अग्निहोत्री  )  :  मैं
 प्रस्ताद़  करता  हूं

 ।
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 कृषि  मंत्रालय  शीषक  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 बोमा  योजना  लागू  करने  के  लिए  अधिक  घन  उपलब्ध  कराने  में  असफलता  ।](92)

 कृषि  मंत्रालय  शीष॑ंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राज्षि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 को  खेती  का  विकास  करके  किसानों  को  लाभ  पहुंचाने  में  असफलता  ।]  (93)

 कृषि  मंत्रालय  शीषंक  के  अस्तगंत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 छृषि  को  उद्योग  का  दर्जा  देने  में  असफ़लता  ।]  (94)

 कृषि  मंत्रालय  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 छुष्क  कृषि  का  बड़े  पेमाने  पर  विकास  करने  के  लिए  राज्यों  को  अधिक  देने  में
 असफलता  ।]  (95)

 कवि  शीष॑क  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  में  100  रुपये  कम  किये  जाएं  ।”

 किषि  उत्पादों  का  प्रति  एकड़  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  किसानों  को  रियायती  दरों  पर
 आदान  दिए  जाने  की  आभावध्यकता  ।]  (119)

 पशुपालन  तथा  डेरी  विभाग  क्षीष॑क  के  अन्तयंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए
 हे

 डिरी  उद्योग  का  उचित  विकास  विज्षेष  रूप  से  उत्तर  प्रदेश  में  उचित  विकास  किए  जाते
 की  आवदध्यकता  ।]  (122)

 श्री  एम०  रसस्ता  राय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कृषि  क्षीषंक  के  अन्तगंत  मांग  को  राशि  को  कम  करके  |  रुपया  किया  जाए  ।”

 को  राहत  देने  के  लिये  कीमतों  में  वृद्धि  के  अनुरूप  कृषि  उपजों  की  लाभकारी
 कीमतें  निर्धारित  करने  में  असफलता  ।]  (158)

 कृषि  छीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राछ्षि  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 मजदूरों  ओर  निर्धन  किसानों  को  वृद्धावस्था  पेंशन  देने  में  असफलता  |]  (159) )

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कृषि  क्षीषंक  के  अस्तगेंस  मांग  को  राशि  को  कम  करके  |  रुपया  किया  जाये  ।””

 राष्ट्रीय  कृषि  नोति  बनाने  में  असफलता  ।]  (195)

 कृषि  शीष॑ंक  के  अन्तर्गत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया  जाये  ।/'

 210



 18  1914  अनुदानों  को  मांगें  1992-93
 —~

 उपज  बढ़ाने  और  किसानों  के  लिए  समय  पर  लाभकारी  समर्थन  मूल्य  घोषित  करने

 में  असफलता  ।]  (196)

 कृषि  शीधंक  के  अन्तगंत  मांग  को  राशि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 जिले  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  स्थापित  करने  ओर  उन्हें  अधिक

 सुसज्जित  और  किसानों  के  लिए  लामदायक  बनाने  में  असफलता  ।]  (197)

 कृषि  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया  जाये  |ਂ

 में  तिलहनों  ओर  दालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  असफलता  ।]  (198)  )

 कृषि  शीर्ष क  के  अस्तगंत  मांग  की  राक्षि  को  कम  करके  |  रुपया  किया  जाये  ।''

 गरीब  किसानों  के  ऋण  पूरो  तरह  माफ  करने  में  असफलता  ।]  ]

 कृषि  क्षीषंक  के  अन्तर्गत  मांग  की  राष्चि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 में  कृषि  के  विक/स  के  लिए  पर्याप्त  अनुदान  देने  की  (200)

 कुषि  क्षीषंक  के  अन्तमंत  मांग  को  राशि  को  कम  करके  |  रुपया  किया  जाये  ।

 कृषि  मजदूरों  और  उन  किसानो  को  जिनकी  फसलें  नष्ट  हो  गई  हितों  को

 रक्षा  करने  मे असफलता  ।]  (201)

 कृषि  झोष॑क  के  अन्तगंत  मांग  की  राक्षि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया  जाये  |ਂ

 की  उवरकता  और  उत्पादकता  में  बद्धि  करने  में  असफलता  ।]  (202)

 कुषि  क्षोषक  के  अस्तगंत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  |  रुपया  किया  जाये  ।/'

 उपजों  के
 मण्डा  बित  विपणन  और  वहन  की  सुविधाएं  प्रदान  कराने  में

 असफलता  ।]  (203)

 पशुपालन  ओर  डेरी  विमाग  झीष॑क  के  अन्तगंत  मांग  की  राक्षि  में  100  रुपए

 कम  किए
 !!

 गाय  को  नस्ल  में  सुघार  करने  बोर  गायों  के  लिए  शेड  बनाने  हेतु  राज्य  सरकारों  को

 पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देने  की  भावश्यरुता  |]  (215)

 पक्षुपालन  और  डेरी  विमाग  शीवंक  के  भन्तगंत  मांग  की  राष्ति  में  100  रुपए

 कम  किए  जाएं  ।”

 मछली  मेह  पालन  और  पक्ु  पालन  तथा  अनेक  पशुओं  की  मूल  जातियों

 की  रक्षा  के  लिए  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देने  की  आवदयकता  )]  (216)

 पश्॒पालन  और  डे  री  विभाग  शोष॑क  के  अन्तगंत  मांग  को  राशि  में  100  रुपए

 कम  किए

 विशेषकर  राजस्थान  में  श्येत  क्रांति  लाने  ओर  डेरी  उद्योग  का  विकास  करने  को

 आवद्यकता  ।]  (217)

 पा
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 पशुपालन  और  डेरी  विभाग  शीष॑ंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राक्षि  में  100  रुपए

 कम  किए  जाएं  ।
 ह

 बीमा  योजना
 को  कारगर  ढंग  से  लागू  करने  की  आवध्यकता  ।]  (218) )

 पछ्युपालन  ओर  डे  री  विभाग  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  में  100  रुपए

 कम  किए
 |

 की
 भौगोलिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कृषि  उपजों  में  सुधार  करने  के  लिए

 राज्यों  को  सह/यता  देने  की  आवइंयकता  ।]  (219)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 को  उनके  उत्पाद  का  लामकारी  मूल्य  प्रदान  करने  में  असफलता  ।]  (220)

 क्षषि  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  कौ  राहदि  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं

 विश  के  अकाल  तथा  सूले  से  ग्रस्त  राज्यों  को विशेषकर  राजस्थान  को  और  अधिक  वित्तोय

 सहायता  दिए  जाने  को  (223)

 कृषि  शीष॑क  के  अन्त  त  मांग  की  राशि  में  100  रुपए  कम  किए  ज।एं  ।”

 छोटी  जोत  के  किसानों  को  विशेषकर  राजस्थान  के  अरावली  क्षेत्र  के  किसानों  को समय
 उफ्लछ्ध  कराग्रे  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (224)

 «कि|कथि  धीबषंक  के  अन्तर्गत'मांग  की  राशि  में  100  रुपए  कम  किए

 भृथिमिस्न  कूषि  तथा  अनुसंधान  संस्थानों  को  विशेष  अनुदान  दिए
 जाने  की  आवष्यकता  ।]  (225)

 कृषि  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 .  किप्षान  मेला  आखोजित  कर  कृषि  अनुसंश्रान  संस्थान  तथा  विश्वविद्यालयों  द्वारा  किए  गए
 अनुसधान  के  अनुसार  किसानों  को  आधुनिक  तकनीकी  से  अबगत  कराने  की
 इयकता  ।]  (226)

 कि  कषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  की  राध्षि  में  100  रुपए  कम  किए

 उत्पाद  के  मामले  मे  देश  को  बनाए  जाने  की  आवद्यकता  ।]  (227)

 कषि  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राह्षि  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 त्तर  प्रदेश  के  भूकम्प  पीहित  क्षेत्रों  तथा  अध्य  प्रदेश  और  शुजश््त  के  अकाल
 तथा  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराये  जाने  की

 ]  (228  )

 कृषि  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राष्षि  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 सिमी  किसानों को  उरवरकों  पर  राज  सहाभ्रढ्ना  दिए  जाने  की  आवदयकता  1]  (229)

 कृषि  छाषक  के  अन्तगंत  मांग  की  राक्षि  में  100'  रुपए  कर्भ  किए  जाएं  ।'
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 को  उच्चोग  को  छिति  करने'की  भावश्यकता  |]  (230)

 कृषि  शीर्ष  क  केअभ्तमेत  मांग  की  सह्ि  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।''

 उत्पादों  के  समर्थन  मूल्य  में  उच्चित  वृद्धि  किए  जाने
 की  आवश्यकता  ।]  (231)

 कृषि  छ्ीषंक  के  अन्तगंत  मय  को  राषि  में  100  इुएए  कम  किए  लजफए  |ਂ

 बूढ़े  तथा  बेशहारा  किसानों  को  पेंक्षय  दिए  जाने  को  आवश्यकता  ।]  (232)

 क॒षि  शीर्षक  के  अस्तगंत  मांग  की  राष्षि  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 किसानों  को  पर्याप्त  ऋण  सुविधाएं  दिए  जाने  की  (233)

 कृषि  शोष॑क  के  अन्तगंत  मांग  की  राष्षि  में  100  रपए  कम  किए

 की  समस्या  का  समाधान  किए  जाने  की  आवद्यकता  |]  (234)

 श्री  सुधीर  गिरि  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कवि  झीषक  के  अस्तमंत  मांग'की  राष्मि
 को

 कम  करके  ]  रुपया  किया
 को  उत्पादकता  में  वढ्धि  करने  में  असफलता  |]  (204)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 किसानों  ओर  कृषि  मज्दूरों  को
 दुद्धा

 पेंशन  देने  में  असफलता  ।]  (205)

 कृषि  अनश्षंघान  और  शिक्षा  बिभाग  क्लीयंक  के  अन्तगंत  मांग  को  राशि  को

 कम  करके  |  रुपया  किया

 पान  के  पत्ते  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए.पह्चिम  बंमाल  में  पान  पत्ता  अनुसंघान  केन्द्र

 स्थापित  करने  में  असफलता  ।]  (211)

 कृषि  अनुसंघान  ओर  क्षिक्षा  विभाग  शीष॑क  के  अन्तगंत  मांग  की  राशि  को

 कम  करके  ]  रुपया  किया

 बंगाल  में  कल्याणी  विश्वविद्यालय  को  पान  अनू  संधान  को  सुविधा  देने  में

 असफलता  i}  (212)

 झी  ए०  इसाकरन  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कषि  क्षीष क  के  अन्तगंत  मांग  की  रा  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  |ਂ

 कआन्ध्र  प्रदेश  के  आदिलाबाद  जिले  के  कपास  उत्पादक  क्षेत्रों  मे ंफसल  बीसा  योजनाएं हु
 आरंज  करने  को  आवद्यकता  |]  (206)

 कृषि  शीर्षक  के  अम्तर्गत  मांग  को  राहि  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।/”

 रुत्पादकों  विक्षेषकर  आधिलाबाद  जिसे  के  उत्पादकों  को  बित्तीय  सहायता  देने

 को  आवश्यकता  ।]  (207)
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 कृषि  क्षीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की  राक्षि  में  100  रुपए  कम  किए  बाएं  ।”

 एकड़  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सस्ती  दरों  पर  आदान  उपलब्ध  कराने
 की  आवद्ययक ता  |]  (208)

 शो  जायनल  अवेदिन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 नागरिक  पूरति  तथा  सावेजनिक  वितरण  मंत्रालय  शीब॑क  के  अन्तगंत  मांग

 को  राक्षि  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 बंगाल  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  अपेक्षित  मात्रा  में  पर्याप्त  खाध्यास्नों

 का  आबंटन  तथा  पूति  करने  में  असफलता  ।]  (2)

 श्रो  मोगेसा  झा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 नागरिक  पूर्ति  तथा  सावंजनिक  वितरण  प्रणालो  मंत्रालय  शीर्षक  के  अन्तर्गत

 मांग  की  राषि  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  प्रस्येक  प्राम  पंचायत  में  सस्‍्तो  दरों  पर  समा
 आवध्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  कराये  जाने  की  आवद्यकता  1)  (4)

 भरी  गिरघारो  खाल  भार्गव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 मागरिक  पूर्ति  एवं  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  शीबक  के  अस्तगंत  मांग  को

 राह्ि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया  जाए  ।”

 के  लिए  चावल  और  चीनी  के  कोटे  में  वृद्धि  करने  को  आवदयकता  ।] (

 नागरिक  पूति  एवं  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  शीर्थंक  के  अन्तगंत  मांग  को

 राहधि  को  कम  करके  |  रुपया  किया  जाए  ।/'

 दर  दुकानों  से  अन्य  वस्तुएं  बेचने  की  सुविधा  प्रदान  किए  जाने  की
 दयक  ता  ।]  (13)

 नागरिक  पूर्ति  एवं  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  क्षीषंक  के  अस्तगेत  मांग  की
 राह्ति  को  कम  करके  ]  रुपया  किया  जाए  ।/

 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  अच्छी  किस्म  का  गेहूं  सप्लाई  किए  जाते  का
 आवध्यकता  ।]  (14)

 नागरिक  पूर्ति  एवं  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  कौ
 राएशि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया

 बितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  गरीबों  को  मोटा  कपड़ा  वितरित  किए  जाने  की
 आवश्यकता  ।]  (15)

 नागरिक  पूर्ति  एवं  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  झोष॑क  के  अस्तयंत  मांग  की

 राष्ति  को  कम  करके  ]  रुपया  किया
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 वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  मोटे  अनाज  का  वितरण  किए  जाने  को  आव  -

 इयकता  |]  (16)

 नागरिक  पूर्ति  एवं  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  क्षीषंक  के  अस्तगंत  मांग  को

 राक्षि  को  कम  करके  ]  रुपया  किया  जाए  ।
 दर  दुकानों  के  माध्यम  से  राजस्थान  में  किसानों  को  पर्याप्त  अनाज  उपलब्ध  कराने

 की  आवश्यकता  |]  (17)

 नागरिक  पूर्ति  एवं  सावंजनिक  वितरभ  मंत्रालय  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  की

 राक्षि  को  कम  करके  |  रुपया  किया

 के  सूलाप्रस्त  क्षेत्रों  में  किसानों  को  मुफ्त  राशन  उपलब्ध  कराने  को

 (18)

 नागरिक  पूर्ति  एवं  साबंजनिक  वितरण  मंत्रालय  क्षीषंक  के  अस्तगंत  मांग  की
 राशि  में  100  रुपये  कम  किए

 वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  उचित  दर  दुकानों  से  समी  आवश्यक  वस्तुओं
 की  आपूर्ति  करने  की  आवष्यकता  ।]  (28  )

 नागरिक  पूर्ति  एवं  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  शी क  के  अन्तगंत  मांग  को
 राध्ति  में  100  रुपए  कम  किए

 में  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  पर्याप्त  खाद्यान्न  आवंटित  करने  को
 आवदयकता  |]  (29)

 नासरिक  पूर्ति,एवं  साथंजनिक  वितरण  मंत्रालय  शीर्षक  के  भअ्रम्तगंत  मांग  की
 राह्षि  में  100  रुपए  कम  किए

 वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  बांटी  जाने  वाली  वस्तुओं  की  कौमतों  में  हुई
 बृढ्धि  को  वापस  सेने  की  आवह््यकता  ।]  (30)

 नागरिक  पूर्ति  एवं  सा्बजनिक  वितरण  मंत्रालय  क्षीवंक  के  अन्तगंत  मांग  की
 राक्षि  में  100  श्पए  कम  किए

 वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  दी  जाने  वाली  वस्तुओं  को  सभी  पंचायतों  में
 निर्धारित  दरों  पर  बितरित  किए  जाने  की  (31)

 नागरिक  पूर्ति  एवं  सायंजनिक  वितरण  मंत्रालय  शीष॑क  के  अम्यरगंत  मांग  की
 राध्ति  में  100  रुपए  कम  किए

 के  आदिवासी  झ्ेत्रों  मे ंसावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  करने  की
 इयकता  ।]  (64)

 मागरिक  पृर्सि  एवं  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  शीषंब  के  अन्तगंत  मांग  की
 राधक्षि  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।
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 के  लिए  परमोलीन  तेल  का  कोटा  बढ़ाए  जमाने  को  (65)

 नागरिक  पर्ति  एवं  साथंजनिक  वितरण  मंत्रालबਂ  ज्ञीषंक  के  अन्तर्गत  मांग  की

 राक्षि  में  100  रुपए  कम  किए

 को  1991  की  जनगणना  के  आधार  घर  योनी  ओह  पामोलीन

 भावंटित  किए  जाने  की  (87)

 भरी  रासा  सिह  रावत  ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  नागरिक  पति  और  सावंजनिक  क्तिरण  मंत्रालय  झ्ीषक  के  अन्तगंत  मांग  की

 रादधि  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 देश  में  विशेषकर  राजस्थान  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणालों  सुदृढ़  बनाने की
 एयकता  ।]  (75)

 नागरिंक'पूर्ति  ओर  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  शोष॑क  के  अन्तगंत  मांग  की

 राष्ति  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”'

 में  उचित  दर  दुकानों  के  माध्यम  से  उपभोक्ताओं  को  प्रतिमाह
 मिट्टी  का  सस्ता  कपड़ा  और  अन्य  आवध्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  कराने  की
 इधकता  ।]  (76)

 नागरिक  पूति  ओर  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग
 राक्षि  में  109  रुपए  कम  किए

 वितरण  प्रणाली  की  निगरानी  करने  केਂ  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सतकेता
 समितियां  बचकने  को  (72)'

 कि  नागरिक  पति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  छीषंक  कें  अन्तगंत  मांग  की

 राषि  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”'

 की  रेखा  से  नीचे  रहने  अंध्योदय  योजना  के  अन्तगंत  आने  वाले  पिछड़े

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  कें  लोंगों  और  भूमिहोन  श्रमिकों
 के  लिए  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जन्तगंत  विशेष  उपबंध  करने  की
 दयकता  ।]  (78)

 लागमरिक  पति  और  सावंजनिकਂ  वितरण  मंत्रालय  क्षीर्वक  के  अन्तगंत  मांग  को
 राध्षि  में  100  रुपह्‌  कम  किए

 के  अजमेर  जिले  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  और  दूर-दराज  के  गांवों  के  लिए  सावंजनिक
 प्रणाली  के  म्मभ्यम  से  सभपे  आयक्ष्यक  कत्तुएं  पर  और  पर्फाध्त  मात्रा

 में  प्रदान  करने  की  आवष्यकता  ।]  (79)

 नासरिक  पूछ्ति  ओर  साक्ंजनमिक  वित्त  रण  मंत्रालय  शोष॑क  के  अन्तगंत  मांग  को

 राक्षि  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  1”
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 के  सूखा  प्रमावित  क्षेत्रों  के  लोगों  को  मुफ्त  राशन  देने  को  आवश्यकता  1](80)
 नागरिक  पति  ओर  सावं॑जनिक  वित  रण  मंत्रालय  शीषंक  के  भश्तगंत  भांय  की

 राशि में रुपए कम किए जाएं ।” के रॉ ए जाने वाले पामोलीन तेल की मात्रा में वृद्धि करने की आवद्यकता ।] न्कि नागरिक पूति और सावंजनिक वितरण मंत्रालय शीर्ष क के अन्तगंत मांग की राशि में रुपए कम किए रिताओं ओर दुकानदारों को खाब्च गोदामों से समय पर खाश्चाम्तो को बापूति करने को आवध्यकता | ] (82 ) मागरिक पूर्ति और सावंजनिक वितरण मंत्रालय शीयंक के अन्तर्गत मांग की राषि में रुपए कम किए वितरण प्रणाली के अन्तगंत राजस्थान को उसको मांग के अनुसार तेल और चीनी के आवंटित कोटे में वृद्धि करने की आवश्यकता ॥] (83) थी के० बो० तंग्काबाल : समापति मैं भ्रामोण कृषि एवं नागरिक पूति और सावंजनिक बितरण मंत्रालयों के जनुदानों को मांगों का समर्थन करक्षा इस विशाल देक्ष में बहुत बड़ी संख्या में कषक हैं । सर्वप्रथम हमें हस बात का गय॑ है कि हमारा देख कथषि प्रधान है ओर मैं स्वयं मी कपक समुब्यय से मुके इस महान समा का सदस्य होमे भौर कांग्रेस की नीतियों एवं कार्यक्रमों को ममर्थन देने का गये इस महान देश के क्‌ षकों ने भजीवन देश के विकास में अपना योगदाम दिया स्वतंत्रता के पद्चात्‌ हमारे कषकों ने जो महस्वपूर्ण उपलब्धियां अजित को हैं उसे कम करके नहीं आंका जा देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस पर गौरवान्बित होना चाहिए और हमारे कषकों को बधाई देनी चाहिए । आजादी के गठित सरकारें विशेषकर पंठित शबाहरलाल श्रीमती द्रम्दिरा गांधी और हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांघी गा भेल्त्य में कांक्रेश कल रर ने इश्व जल को अत्यधिक महत्व दिया । इस महान राष्ट्र की श्य जनता ब्रामोण क्षेत्रों में निवास करती है और विजेच सौर पर देदा के विकास कार्यों से उनका सबसे अधिक योगदान बिना कृषि के--इस सा के बिना--देश इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता । कृषक दिन-रात मेहनत करके जीवन के हर क्षेत्र अवसर पैदा कर रहे उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व हमें कपि क्षेत्र ब्रति घस्यवाद और आमार व्यक्त करना इस वर्ष भी हमभरी सरकार पहले की तरह ही लंसाकि मैंने पहले महान नेताओं श्रोमती > गांधी औौर गाँधी की सरकारों के तरह ही कषि कोत्र को 50 प्रतिशत आवंटन देकर महत्व प्रदान का के वि का विकास का अर्थ राष्ट्र का इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को अधिक महत्व दिया इस वर्ष हमारे माननोय बत्रधान मंत्री जी ने भी वेसा ही किया है जंसा कि हमारे में लोगों के लिए से जड़े उन देशभकक्‍तों के
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 नेता  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी और  श्री  राजीव  जी  ने  किया  हमारे  माननीय  कषि  मंत्री

 श्री  बलराम  जाखड़  जी  यहां  विद्यमान  ये  स्वयं  मो  कषक  सम

 हमारे  कृषि  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करते  और  स्वयं  एक  कृषक  होने  के  नाते  इन्होंने  इस
 क्षेत्र को काफी  महत्व  प्रदान  किया  अतः  यह  हमारा  सौमाग्य  है  कि  कषि  मंत्रालय को
 उनका  नेतृत्व  मिला  है  ।

 इस  वर्ष  कृषि  मंत्रालय  के  लिए  2172.40  करोड़  रुपए  को  राशि  निर्धारित  की  गयी
 इस  3172.40  करोड़  रुपए  की  कुल  आवंटित  राक्षि  में  से  कषि  के  लिए  2217.95  करोड़

 सहकारिता  के  लिए  370  करोड़  कृषि  अनुसंघान  के  विकास  हेतु  375.65  करोड़
 रुपए  और  पछु-पालन  के  208.80  करोड़  रुपए  आंबंटित  किए  गए  हैं  ।  इस  प्रकार  कुल  3172.40
 करोड़  रुपए  की  राशि  आबंटित  की  गयी

 हमने  कक्षि  क्षेत्र  को  आवंटित  की  जाने  बाली  राशि  में  हर  साल  वढ्धि  की  है  क्योंकि  हम

 यह  महसूस  करते  हैं  कि यह  एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  ह ैऔर  इसे  अधिक  प्रोत्साहन  दिया  जाना

 हम  इस  क्षेत्र  को  इतनी  सुविषाएं  दे  रहे  इस  समय  मैं  माननीय  प्रधान  मम्त्री  और

 माननीय  कृषि  मंत्री  का  धन्यवाद  करना  चाहता  पहले  लोगों  को  इस  बात  का  भ्रम  था  कि  यह
 सरकार  जो  कि  कषि  आदान  की  चीज  है  और  जो  कि  कृषि  के  विकास  के  लिए  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  तत्व  के  लिए  किसामों  को  दी  जाने  ठाली  सहायता  राशि  को  कम  कर  देगी  ।  लेकिन

 यह  कहते  हुए  मुझ्के  बहुत  ही  प्रसन्‍नता  हों  रही  है  कि  लोगों  की  अ!शाओं  के  अनुरूप  कार्य  करते  हुए
 इस  हेतु  5000  करोड  रुपए  की  राह्गि  निर्धारित  की  गयी  है  ।  इससे  लोगों  को  वास्तव  में  राहुत  का

 एहसास  हुआ  इससे  इस  देश  के  किसानों  में  आत्म-विष्वास  की  मावना  जाग  उठी  है  कि  हमारी
 कांग्रेस  सरकार  टमेशा  ही  किसानों  के  साथ  है  और  यह  हमेशा  उनकी  मदद  करती  रहेगी  ।

 जेसा  कि  मैंने  कवि-अनुमंधान  के  बारे  में  बताया  यह  एक  लगातार  प्रक्रिया  है  जो  कि  हम
 कर  रहे  इसकी  वजह  से  इस  क्षेत्र  की ओर  हमारी  विकासकारी  विचारधारा  और  कार्यकलाप

 तेजी  से  बढ़  रहे  इस  क्षेत्र  के  लिए  हमने  378  करोड़  रुपए  निर्धारित  किए  हमारे  भूतपूर्व
 प्रधान  मंत्री  स्वर्गीय  राजीव  गांवी  ने  विज्ञान  केंद्रਂ  के  नाम  से  एक  कार्यक्रम  बनाया  था  ।  इस
 देहा  के  प्रत्येक  जिले  में  एक  कृषि  विज्ञान  केंद्र  स्थापित  जिया  जाएगा  जिसके  जरिए  प्रत्येक  क्षेत्र  को
 विकसित  किया  उसका  अनुसंघान  किया  जाएगा  ओर  इसका  विश्लेषण  किया

 कषि  प्रणाली  के  विकास  के  लिए  यह  एक  रचनात्मक  कदम  सिद्ध  होगा  ।

 हम  जानते  हैं  कि  तिलहनों  के  बारे  में  हमें  मारी  संकटों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 हस  बात  को  लेकर  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  बहुत  ही  दृढ़  तथा  रचनात्मक  संकल्प  रखते  उन्होंने
 बताया  कि  हम  इस  संकट  से  निकल  आएंगे  और  इसके  लिए  इस  साल  के  बजट  में  हो  हमने
 73.22  फरोड़  रुपए  की  राशि  आबंटित  की  है  ।

 अन्य  क्षेत्र  जिस  पर  मैं  जोर  देना  फसल  बीमा  है  ।  हमारी  सरकार  ने  कुछ  समय

 पहले  किसानों  की  समस्याओं  के  निवारण  के  खासकर  फसल  नष्ट  होने  की  समस्या  को

 कई  नई  तजवीजें  निकाली  हमने  कई  नियम  और  विनियम  इस  बारे  में  बनाये  हैं  और  विधेयक

 पास  किए  हैं  ।  लेकिन  केंद्रीय  सरकार  की  सलाह  पर  देश  के  लगभग  19  राज्यों  तथा  तोन  केंद्र
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 प्रशासित  राज्य  यह  स्कीम  लागू  कर  च॒के  इसो  एक  साल  में  ही  हमने  इस  विशेष  कार्यक्रम  के
 कार्यान्वयन  के  लिए  30  करोड़  रुपए  की  धनराशि  पहले  से  ही  आबंटित  कर  रखी

 हमारे  मन्त्री  महोदय  समस्याओं  के  निवारण  ओर  सहायता  कार्थों  में  बहुत  हो  रुचि  रखते
 पिछले  बजट  में  मी  हमने  इस  पर  चर्चा  की  या  |  अब  फब्नल  बोमा  योजना  तालुकों  के  आधार

 पर  तालुक  का  क्षेत्र  किसानों  की  वास्तव  में  सही  सहायता  नहीं  कर  पा  क्पों।क  चाहे
 सूखा  पड़े  अथवा  अन्य  प्राकृतिक  विपदा  बहू  तालुक  क॑  पूरे  क्षेत्र  को  तो  प्रमावित  नहीं  करते  ।
 जब  समूचा  तालुक  प्रमावित  होता  है  कंवल  तमी  फसल  बीमा  सुविधा  स्वीकार्य  होती  किसी

 तालुक  में  |()  गांव  अथवा  15  गांव  ही  प्रमावित  होते  अन्य  गायों  के  लोगों  को  इस
 योजना  का  लाम  नहीं  मिलेगा  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  यह  आप्रह  करूंगा  कि  यदि  बाढ़  अथवा
 अन्य  किसी  प्राकृतिक  बिपदा  से  कोई  किसान  प्रमावित  होता  है  तो  ऐसे  प्रत्येक  किसान  को  फसल
 बीमा  योजना  का  लाम  मिलना  चाहिए  ।  पह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  उम्मीद  है  कि

 आप  इससे  पहले  से  हो  सहमत  परन्तु  इस  बारे  में  इस  सदन  में  इसी  सत्र  में  आवश्यक  विधेयक

 प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  ।  इससे  आम  किसानों  को  बहुत  लाभ  होगा  ।

 उस  दिन  आपने  इसी  माननीय  सदन  में  कृषि-नीति  घोषित  करने  की  क॒पा  की  थी  |  हम

 पूरी  उम्मीद  के  साथ  इस  बात  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हमारे  किसानों  को  इस  नीति  की

 आवध्यद्रता  है  ।  इसका  बहुत  असर  इससे  उन्हें  सहायता  मिल  उत्पादन  पर  और

 किसानों  के  कार्यकरण  १र  इसका  प्रभाव  उड़ेगा  तथा  उनके  कष्ट  कम  हाल  ही  में  हमारी

 सरकार  ने  पांच  वर्ष  के  लिए  एक  व्यापार-नीति  की  घोषणा  की  ।  इसी  तरह  कवि  मन्त्री  से  हम  यह

 अनुरोध  कर  रहे  हैं  कि  एक  ऐसी  पंचवर्षीय  योजना  नीति  तेयार  की  जाए  जिससे  हमारी  जनता

 विशेषकर  किसानों  की  सहायता  हो  सके  ताकिसरबार  की  नीति  के  बारे  में  उन्हें  विश्वास  हो

 सके  |  उनके  उत्पादों  की  उनका  उनका  ख्षेतीबाड़ी  आदि  प्रत्येक  चीज

 सुघर  जाएगी  ।  हर  चीज  का  कोई  स्तर  बन  सकेगा  ।  कुछ  अच्छे  प्रमाव  सामने  भा  सकेंगे  ।

 हैं  सरकारसे  यह  आग्रह  करूंगा  कि  हमें  एक  व्यापक  कषि  नीति  और  मूल्य  नीति  लानी

 चाहिए  ।  इससे  की  मतों  में  भी  अस्थिरता  दूर  हो  इससे  किसानों  को  भी  मूल्य-बद्धि  की

 ह्थिति  में  अपना  उचित  सलाम  मिल  सकेगा  ।  इस  नीति  से  सख्त  परिश्रम  करने  वालों  को  लाभ  प्राप्त

 हो  सकेगा  ।  ु
 भाज  हमारा  देश  आत्मनिर्मर  हमारे  यहां  लाद्यान्नां  का  उत्पादन  176.23  मिलियन

 टन  तक  हो  रहा  यह  देख  कर  हमें  खुशी  होती  यहां  तक  कि  पिछले  वर्ष  को  तुसना  में  इस

 बर्थ  5.19  मिलियन  टन  अधिक  उत्पादन  हुआ  किसानों  को  उनकी  ऐसी  उत्पादन  शक्ति  के  लिए

 बधाई  दी  जानी  चाहिए  और  उन्हें  अधिक  प्रोत्साहन  दिए  जाने  चाहिए  क्‍योंकि  आम  धारणा  यह  है

 कि  इस  देश  में  कृषक  बर्ग  का  जीवन  और  मृत्यु  गरीब  से  जुड़ी  है  । इस  तरह  की  मावना  समाप्त

 होनी  चाहिए  |  हमने  अपने  किसानों  को  पर्याप्त  संरक्षण  दिया  है  ।  निस्संदेह  अब  यहां  अज  वेसी

 स्थिति  तो  नहीं  है  लेकिन  अमी  भी  सरकार  से  हमें  अधिक  संरक्षण  की  आवश्यकता  है  ताकि  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  मधिकाधिक  लोगों  को  ओर  कृपक-बगं  को  सरकार  को  नौतियों  से  लाम  हो  सके  ।  जंसा  कि

 हैने  पहले  मी  कहा  है  कि  कूषि  क्षेत्र  में  उघार  देने  की  जो  प्रणाली  विशेषकर  सहकारी  क्षेत्र

 अधिक  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  ब्याज  की  दर  का  प्रतिशत  बहुत  ऊंचा  है उस  पर  ब्याज  बहुत
 किसानों  के  लिए  यह  दर  6  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होनी हमारी  यह  मांग  रही  है  कि
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 आप  स्वयं  भी  इस  मांग  को  उठाने  वाले  लोगों  में  अग्रणी  रहे  हैं  और  आज  आप  कषि  मंत्री  हैं  ।  हमारी
 यह  मांग  थी  कि  सरकार  को  यह  स्वीकार  करना  चाहिए  कि  सहकारी  क्षेत्र  में  ब्याज  की  दर  6

 प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होनी  हमने  उद्योगों  के  लिए  अत्यधिक  ऋण  दिए  हैं  जिसमें  से

 3000  करोड़  रुपए  से  अधिक  ऋण  वापिस  भी  नहीं  आए  दनकी  वसूली  नहीं  हो  पाएगी  ।  ऐसी

 स्थिति  है  ।  जबकि  कृषि  के  क्षेत्र  में  जहां  कि  ]]  अथवा  12  अथवा  15  प्रतिशत  ब्याज  की  दर  पर

 ऋण  दिए  जाते  तो  इनके  लिए  इन  ऋणों  को  चुकाना  बहुत  ही  कठिन  है  ।  अधिकतर  क्षौत्रों  में

 प्राकृतिक  घिपदाओं  अथवा  सूखा  आदि  के  कारण  वे  लोग  अपने  ऋणों  की  अदायगी  करने  की  स्थिति

 में  नहीं  यह  भी  एक  कारण  है  जिसके  लिए  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  आप  वित्त  मंत्री  जन  को

 इस  बात  की  सिफारिक्ष  करें  कि  कृषक  समुदाय  के  लिए  ब्याज  को  दर  को  कम  करने  के  हमारे

 फ्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  जाए  |

 हमारे  दिवंगत  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  बंजर  मूमि  के  सम्बन्ध  में  एक  बहुत  ही

 महत्वाकांक्षी  कार्यक्रम  की  घोषणा  की  थी  ।  बंजर  मूमि  विकास  बोर्ड  भी  बनाया  गया  था  और  देश

 में  आाज  भी  बहुत-सी  बंजर  मूमि  उपलब्ध  इसे  प्रयोग  में  लाया  जा  सकता  कृषिक्षेत्र  में

 कषि  अमिकों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  ओर  उनकी  समस्याएं  मी  अनेक  उनको  समस्याओं  को

 दूर  करने  दिशा  में  हमारे  मतपूर्व  प्रधान  मंत्री  थम  राजीब  गांधी  ने  एक  समिति  गठित  की  थी

 जे  उन  कषि  अरईमकों  को  क्क्षिष्ट  समस्याओं  का  और  उनकी  बास्तबिकता  का  पता  लगा  सके  ।

 लेकिन  सत्ता  से  उनके  बहिंगंमन  के  पश्चात्‌  श्री  वी०  पी०  सिंह  और  श्री  चन्द्रशेखर  के  नेत्  त्व  में

 अगली  धरक्षारें  इस  कमेटी  के  कुछ  हाथ  नहीं  लगा  ओर  इस  तरह  से  बड़ी  हो  आसानी  से

 उन  विज्ञारों  को  मुला  दिया  मेरा  आपसे  भाग्रह  है  कि  आष  इन  कार्यक्रम  को  पुनर्जोवित
 करें  ताकि  देश  के  को  समस्यादों  का  पता  लग्रास्या  जा  सके  चुंकि  देश  में  किब्लाबरों

 का  बहुत  अधिक  योगदान  इसलिए  उन्तकी  समख्याओों  का  पता  लगाने  और  उनका  निवारण
 करने  के  लिए  एक  अआववोग  तलियुक्त  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  ब्रामीण  बिकास  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  यह  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  सम्बन्धिक्ष  एक  बहुत
 महत्यपूर्ण  क्षेत्र  है  !  हमारो  त्रिब  नेता  श्क्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  1980  में  सत्ता  में  आने  के  कद

 से  हमारी  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  को  बहुत  ही  अधिक  महत्व  प्रदान  कियम  हमने  29  सूत्री  कर्कंक्रम

 को  दोबारा  जीवित  किया  है  ओर  इसके  बाद  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  को  सही  महत्व  गया

 ग  रीछी  की  रेखा  से  नोचे  जीवन  यापन  करने  वाले  लोग  अपनी  समस्याओं  को  सुलझाने  की  दिशा
 में  आगे  बढ़  रहे  इसका  बहुत  ही  अधिक  प्रभ्नाव  पड़ा  इस  वर्ष  3113.24  करोड़  रुपए
 आबंटित  किए  गए  हैं  ।  यह  राध्षि  पिछले  बष  की  अधिक  परन्तु  हमारे  कित्त  मंत्री  जी  ने

 जो  गपना  क्जट  पेश  किया  उन्होंने  कहा  हैं  कि  इस  क्षेत्र  में  1000  करोष्ठ  रुपए  भौर  जटाए
 हमने  3113  करोड़  रुपए  की  राक्षि  से  एक  महस्वाकांक्षोकायय क्रम  तेयार  करके  रोजमार  के

 7071  लाख  काबं  दिवसों  का  पता  खगावा  जवाहर  रोजगार  योजना  के

 3३.00  भ०  प०

 सूचित
 जातियों  त्था  अमुसूचित  जन-जातियों  के  लोग  और  गरीब  लोगों  को  लाभ  हो  रहा

 इस  कारयंक्रम  द्वेतू  लगभग  3800  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  ने
 घय  कहा  हैं  कि  यह  कार्यक्रम  जारी  रहेगा  ओर  इस  प्रयोजन  के  लिए  और  अधिक  घनराशि
 जभाबंटित  की  हम  उनके  इस  कदम  का  स्वागत  करते  हैं  ।
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 कं  «न  नरभरनगभतस्तगनगतओ

 रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  कल  आबटित  राशि  2046.21  करोड़  :  पए  है
 जिसका  20  प्रतिशत  दस  लाख  कुएं  खोदने  के  एक  कार्यक्रम  के  लिए  आबंटित  किया  जाएगा  ।  यह
 एक  बहुत  ही  महत्वाकांक्षी  कार्यक्रम  इस  कार्यक्रम  से  हरिजन  छोटे  और  संमान्त

 किसानों  तथा  अन्य  कमजोर  वर्गों  को  अत्यधिक  लाभ  हो  रहा  यह  कार्यक्रम  ऐसे  लोगों  के

 सहन  के  ढंग  को  बेहतर  बना  रहा  है|

 एकोकत  ग्रामीण  विकास  क  यंज्रम  के  क्षेत्र  में  ग्रामीण  जल  जिसका  नामकरण

 हमारे  महान  नेता  श्री  राजीव  गांधी  के  नाम  पर  किया  गया  के  तोब्  विफास  के  लिए  आपने

 375.64  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  हमारे  प्रिय  नेता  मतपूर्व  प्रधान  मंत्री  जी  ने  पीने  के  पानी

 के  लिए  टेक्नालॉजी  मिशन  की  शुरुआत  की  अपने  सशक्त  नेतृत्व  में  उन्होंने  यह  चाहा  या  कि

 पीने  के  पानी  की  सुविधा  प्रत्येक  गांव  तक  पहुंचनी  इस  वर्ष  आपने  460.58  करोड़  रुपए

 आबंटित  किए  हैं  ।

 मैं  यहां  उल्लेख  करूंगा  कि  इस  महत्वाकांक्षी  कार्यक्रम  को  एक  निश्चित  प्तमय  के  भीतर

 अवहय  पूरा  किया  जाए  ताकि  हमारे  सभी  प्रामीणों  को
 पेयजल  का  लाग  मिल

 ग्रामीण  बिकास  के  सम्बन्ध  हमारे  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधो  ने  इस  देश  में

 पंचायती  राज  प्रणाली  स्थापित  करने  के  लिए  अपनी  हरसंभव  कोक्षिश  की  पंचायती  राज

 प्रणाली  ग्राम  स्तर  पर  लोगों  को  अपनी  दछ्ा  सुधा रने  के  लिए  उन्हें  अधिकार  मेरा  कहना  है

 कि  केन्द्र  स ेघन  सीधे  ही  पंचायतों  को  दिया  जाना  विकास  कार्यों  को  इतनी  अधिक

 मध्यवर्तियों--जंसे  राज्य  से  जिले  से तालुक  और  तालुक  से  ब्लॉक  रखकर  विकास

 कार्य  को  अप्रमावी  अथवा  घीमा  नहीं  किया  जाना  इसीलिए  उन्होंने  यही  न्‍्यायोचित

 समझा  था  कि  धन  सीधे  ही  पंचायतों  को  जाना  चाहिए  ताकि  ग्रामीण  ऐमी  स्थिति  में  हों  कि  वे

 अपनी  विकासात्मक  गसिविधियों  के  बारे  में  स्थय॑  निर्णय  ले  सकें  और  कार्यक्रमों  को  कारगर  ढंग  से

 कार्यास्वित  कर  सकें  ।  पंचाधती  राम  प्रणाली  के  अस्तगंत  लोगों  द्वारा  ख़द  शामिल  हो  जाने  से

 ध्विकास  मतिविधियों  को  अधिक  शीघ्रता  से  कार्यान्वित  किया  जा  सकता  मुझे  मालम  है  कि

 सरकार  इस  संबंध  में  इस  महान  सदन  के  सभी  पक्षों  के  साथियों  का  सहयोग  लेकर  गंमीरता  से

 कदम  उठा  रही  इस  अवसर  पर  विरोधी  दलों  के  माहयों  से  आग्रह  करूंगा  कि  वे  हस  विधेयक  को

 लाने  में  हमारे  साथ  सहयोग  करें  क्योंकि  यह  विधेयक  हमारे  ग्रामीण  समाज  में  बदलाव  लाएग  ।

 एक  बार  पंचायती  राज  प्रणाली  आरम्भ  हो  जाने  पर  हमारे  ग्रामीणों  को  अपने  मविष्य  के  आरी  में

 निर्णय  लेने  का  अधिकार  मिलेगा  ओर  वे  अपना  भविष्य  तय  करके  अपनी  दक्षा  सुधार  यही

 हमारे  प्रिय  नेता  श्री  राजीब  गांघी  की  आकांज्ञा  थी  और  उनकी  इन  आकांक्षाओं  को  पूरा  करने

 के  लिए  हमें  आप  सब  लोगों  के  सहयोग  की  झावध्यकता  मैं  मापसे  आग्रह  करता  हूं  कि  भाप

 पथाशी  प्र  इस  विश्वेंचक  को  इस  पवित्र  सदन  में  लाएं  ।

 भोजन  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहूंगा  कि  इस  वर्ष  हमारी  सरकार  ने  2071.16  करोड़  रुपये  आवंटित

 किये  हैं  जिसमें  2500  करोड़  रुपए  राजसहायता  के  रूप  में  दिए  गए  हैं।हम  राजसहायता  का

 महत्व  समझते  विगत  समय  में  श्रीमती  इन्दिरा  गांधां  और  श्री  राजीक  गांधी  के  नेतृत्व  में ः  a
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 ---+  कसस  - जन्नत  न>ननन+न+लननण  न  ता  +।ई।/््त्ैतफप

 हमारी  पूर्ववर्ती  सरक/*  ने  और  अब  श्री  पी०  वी०  नरसिंह  राब
 के  नेतृत्व  में  मौजूदा  सरकार  ने

 स्पष्ट  रूप  से  यट्‌  निर्णव  लिया  है  कि  राजसहायता  देना  जारी  रहेगा  बयोंकि  हमारे  देधा में  अभी भी

 सबसे  गरीब  लोगो  को  राजसहायता  देने  की  जरूरत  और  वे  राजसहायता  के  बिना  अपना

 अस्तित्व  बन।ए  नही  रख  सकते  ।  उनकी  दछ्शा  सुधारने  के  लिए  फिर  से  यह  खाद्य  राजसहायता
 दी  गई  ;  इस  वर्ष  कुछ  कीती  करके  पिछले  वर्ष  2850  करोड़  रुपए  की  तुलना  में  इसे  2500  करोड़

 रुपए  क*  दिया  गया  है  |  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  इस  अन्तर  को  कम  किया  बल्कि

 इस  राद्ि  को  बढ़ाया  ज।ए  |  गरीब  लोगों  को  हमारे  कल्याण  कार्यक्र  मों  का  लाम  देने  के  लिए  अधिक

 आबंटन  किया  जाना

 खाद्य  विभाग  को  काफो  राजप्तहायता  दी  गई  है  ।  परन्तु  मिलावट  एक  बड़ा  अपराध

 आजकल  मिलावट  करने  वाले  बहुत  सक्रिय  चावल  में  कंकड़  मिलया  जा  रहा  तुर  की  दाल
 में  खंंशरी  दाल  भिलाई  जात  है  ।  वास्तव  में  हरेक  खाद्य  मद  में  मिलावट  हो  रही  मिलावट

 करना  मिलावट-खो  रा  के  जीवन  का  अनिवायं  हिस्सा  बन  गया  इस  बला  को  रोकने  के  लिए

 उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  लाया  गया  था  लेकिन  इसके  बावजूद  मी  हम  देखते  हैं  कि
 खोरी  अमी  मी  हो  रही  उन्हें  थहू  गलत  काम  करने  को  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  क्‍योंकि

 इससे  सावारण  समाज  बहुत  अधिक  प्रमावित  होता  है  ।  मिलावट-खोरो  के  कारण  बहुत  से  लोग
 अनेक  बीमारियों  के  शिकार  हो  रहे  मैं  आपसे  आग्रह  करता  हूं  कि  गुणवत्ता  का  स्तर  सुधारा

 इसके  लिए  आपको  ओर  अधिक  कड़े  कानून  बनाने  मैं  कहुंगा  कि  इन  कानूनों  का  सभी
 को  समर्थन  करना

 सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  में  चोरी  और  बेईमानी  को  रोका  जाना  इस  संबंध  में

 आवश्यक  कदम  उठाए  जाएं  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  रि  काफो  सुधार  हुआ  है  लेकिन  इतना  हो

 पर्याप्त  नहीं  है  ।

 मैं  आपसे  यह  भो  अनुरोध  करूंगा  कि  खाद्यान्न  बाजार  में  व्यापार  में  सट्टेबाजी  और

 वायदा  व्यापार  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  ज!ना  यह  बड़े  क्षेत्रों  में  स ेएक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  भाप

 कीमतों  को  नियन्त्रित  कर  सकते  हैं  । आप  चोरी  करने  वालों  और  मिलावट  करने  बालों  को  भी

 नियन्त्रित  कर  सकते  हैं  ।

 बित्तीय  स्थिति  ठीक  न  होने  के  कारण  हम  खाद्यान्‍नों  के  नि्गंम  मूह्य  कम  नहीं  कर  पा  रहे

 हम  निर्गम  मूल्य  में  एक  रुपए  की  वद्धि  करने  के  लिए  मजबूर  मैं  हस  माननीय  सदन  से

 आग्रह  करता  हु  कि  इसे  कम  किया  जाए  और  इप्ते  उसी  स्तर  पर  लाया  जाए  जिस  पर  कि  यह  पहले
 था  क्योंकि  इसका  आम  आदमी  पर  प्रभाव  पड़ता  उन्हें  संरक्षण  दिया  जाना  आप  चोरी
 ओर  अन्य  ऐसे  ही  दुराचारों  को  रोक  कर  इस  एक  रुपए  की  भरपाई  कर  सकते  हैं  ।

 हमारे  प्रधान  मन्त्री  ने  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  नई  शक्ति  देने  का  विचार  बनाया

 इस  काम  के  लिए  देश  के  1700  अत्यधिक  पिछड़े  ब्लाकों  को  चना  गया  उचित  दर  की
 11,181  नई  दुकानें  खोलने  की  मंज्री  दी  गई  है  और  23.6  लाख  नए  राशन  काइडं  जारो  किए

 जाएंगे  ।  इसके  फलस्वरूप  सूखः  प्रवण  क्षेत्र  एकीकृत  जनजाति  विकास  मस्ममि
 विकास  क।यंक्रम  और  पवताय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दूरस्थ  क्षेत्रों  के  लोग  लाभाम्वित
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 हो  रहे  हैं  |  उन्हें  केवल  सावंजनिक  वितरण  प्रणामी  ही  उपलब्ध  नहीं  हुई  है  बल्कि  वे  आवश्यक

 बस्तुएं  भी  कम  दामों  पर  प्राप्त  कर  रहे  हैं।घोषित  किए  गए  इन  विशेष  व  पं  क्रमों  के  माध्यम  पते

 पिछड़े  क्षेत्रों  क ेलोगों  को  लाम  हो  रहा  !715  ब्लाकों  में  से  143  चुनिन्दे  ब्लॉक  डी०  डी०

 593  ब्लॉक  डी०  पी०  ए०  148  ब्लॉक  आई०  टी०  डी०  पी०  के  अनस्तगंत  और  55  ब्लॉक

 पर्वतीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  इसके  अतिरिक्त  ]77  ब्लॉक  ऐसे  हैं  जो  उपेक्षित  क्षेत्र

 के  अन्तगंत  आते  हैं  ।

 इस  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  साहसिक  पहल  करने  के  लिए  मुझे  माननोय  प्रधान
 मन्त्री  का  वन्यबाद  करना  चाहिए  ।  उनके  नबीन  विचारों  के  का  रण  ही  आज  पूरा  देश  उनकी  प्रशंसा
 कर  रहा  है  ।

 आज  कृषि  खाद्य  विमाग  और  ग्रामीण  विकास  विमाग  बड़े  महश्वपूर्ण  विमाग  हैं  ।

 उनका  विकास  किया  जाना

 मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  मी  एक  अनुरोध  कहंगा  कि  हम  यह  मांग  करते  रहे  हैं  कि  कृषि  और

 जल  संसाधन  विभागों  को  एक  दूसरे  के  साथ  जोड़ा  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  किये  इस

 सम्बन्ध  में  आवश्यक  कारंव।ई  करें  ।

 हमें  समी  नदियों  को  आपस  में  जोड़ना  जल  एक  महत्वपूर्ण  वस्तु  समी  नदियों  का

 राष्ट्रीयक रण  मी  किया  जाना  इनका  राष्ट्रीयकरण  करने  के  बाद  ही  हम  एकता  और

 अखंडता  की  भावना  उत्पन्न  कर  सकते  हैं  ।  इस  महत्वाकांक्षी  कार्यक्रम  से  विभाग  और  देह  दोनों

 को  ही  लाभ  |

 इन्हीं  थोड़े  से  शब्दों  क ेसाथ  मैं  नागरिक  आरपृर्ति  और  सावंजनिक  वितरण

 प्रभाली  मंत्रालयों  की  अनुदान  मांगों  का  एक  बार  फिर  समर्थन  करता  हूं  ।

 झो  नोतोश  कूमार  :  सभापति  मैं  चर्चा  से  संबद्ध  मन्त्रालयों  के  अनुदान

 मांगों  के  खिलांफ  बोलने  के  लिए  खड्टा  हुआ  हूं  ।  आज  हैं  सदन  का  ध्यान  सबसे  पहले  दो-तीन  बातों

 की  ओर  अकृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  हमारे  सूबे  बिहार  में  गेहूँ  की  फसन  में  कुछ  इलाऊों  में  एक

 जहरीला  रोग  लग  गया  वहां  के  समाचा  र-पत्रों  ने
 दिनों  से

 दम
 को  छापा  आज  दिल्‍ली

 के  ने  भी  इसको  छापा  है--“बिहार  के  कुछ  हिस्मों  में  गेहूँ  की फमन्न  जहरीली  हुई  -

 एक  मरा  |  एक  विचित्र  प्रकार  की  बीमारी  गेहुं  के  दाने  काले  निकल  हैं  और  एफ  आदमी

 मे  सोचा  कि  इसको  खाकर  देखें  कि  यह  क्या  उसने  उसे  उल्टी  वह  बेहोश  हुआ  और

 बहू  मर  यह  जमूई  ओर  नवादा
 के  इभ्ाफे  में  खासकर  हुआ  है

 ।  मैं  अनुरोध  करना
 चहूंगा

 कि  यहां  कृषि  मन्त्री  बेठे  हुए  दिल्‍ली  से  तत्काल  कोई  टीम  भेजी  जाए  और  इस  सम्त्न्व  में  जांच

 को  जाए  कि  यह  कौत-सी  बीमारी  कंसे  यह  बीमारी  अ।ई  और  हमे  कई  दूसरे  इलाकों  में  कैलने

 से  कैसे  रोका  हम  समझते  हैं  कि  इसमें  सरकार  का  ध्यान  जरूर  जाएगा  और  इस  पर  बह

 कारंबाई

 है  एक  दूसरे  समाचार  की  तरफ  मी  सदन  का  ध्यान  आइष्ट  करना  चाहता हूं
 ।  आज  के
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 में  जो  छपा  §—“fearal  ने  बोट  क्लब  पर  फसलों  की  होली  सश्नापति
 जो  हरियाणा  के  और  नजदीक  इलाकों  जंसे  उत्तर  प्रदेश  के  किसान  हमारे  कृषि

 मंत्री  जी  ने  प्राहस  पॉलिसी  घोषित  क्री  और  जो  सपोर्ट  प्राइस  घोषित  किया  है  रबी  क्रॉप  के

 उससे  असन्तुष्ट  परेशान  होकर  किसान  आज  इस  स्थिति  में  पहुंचे  हम  लोगों  के  शासन

 काल  में  यहां  गहूं  का समर्थन  मूल्य  183  २०  प्रति  क्विटल  से  बढ़कर  215  रुपये  दिया  गया

 पिछले  साल  प्रति  क्विटल  225  रुपए  किया  गया  और  इस  बार  वास्तविक  रूप  से  सबसे  कम  वृद्धि
 हुई  है  250  रुपए  ।  25  रुपए  प्रति  क्विटल  की  वृद्धि  की  गेहूं  ओर  उसी  अनुपात  में  दूसरी  फसलों

 लेकिन  जो  फॉटिलाइजर  से  सब्सिडी  हटा  दी  मतलब  इनपुट  महंगा  हुआ  और  दूसरी  तरफ

 रुपए  के  अवमूल्यम  के  चलते  किसानों  की  जेब  में  कम  पेशा  जा  रहा  है  और  यही  कारण  है  कि  आज

 250  रुपए  प्रति  क्विटल  की  घोषणा  के  चलते  किसान  क्षोभ  में  हैं  मौर  वह  अपनी  फसल  जलाने  को

 मजबूर  हो  २हे  हम  आग्रह  करेंगे  कि  इस  पर  पुनविच्ञार  करें  ।

 अमो  मैं  सदन  में  आया  तो  एक  नोट  अभी  हमें  मिला  एजैण्डा  मिला  उसमें  एक  मंत्री
 बोनस  देने  के  बारे  में  घोषणा  करने  जा  रहे  मैं  अमी  ओनस  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  मांग
 करूंगा  कि  किसानों  की  स्थिति  को  देखते  हुए  जो  सिलसिला  1990  में  किसानों  को  उसकी
 फसल  की  लाभकारी  कोमत  देने  के  लिए  एक  कमेटी  बहाल  हुई---हनु  मंतराब  कमेटी  ।  उसने  सु  काव
 दिया  और  उसके  आधार  पर  जो  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किया  उसमें  आप  कोई  फेरबदल  न
 करें  क्योंकि  वह  किसानों  के  हक  में  ह ैऔर  जिस  प्रकार  की  वेशानिक  सोच  विकसित  हुई  मैं
 आप्रह  करूंगा  कि  उसे  ध्यान  में  रखते  जिस  फा  रमूले  के  आधार  फ्र  हम  लोगों  ने  215  श्पथे
 समर्थन  मूल्य  तय  किया  उसी  फारमूले  के  आधार  किसानों  को  उनका  मेहनताना  मिलना
 चाहिए  |  तमाम  चोजें  जो  प्राइस  पौलिसी  के  लिए  हैं--जसे  कास्ट  आफ  चल  दन  इनपुट

 इनपुट  एण्ड  आउटपुट  प्राइस  डिमाण्ड  एण्ड  इम्टरक्रॉप  प्राइस

 ईफंक्ट  ऑन  इंडस्ट्रियल  क्रॉप  स्ट्रक्च  ईफेक्ट  आम  जनरल  प्राइस  ईफेक्ट  आन  कॉस्ट  आफ

 इंटरनेदानल  मार्केट  प्राइस  पेरिटी  बिटबिन  प्राइस  पेड  एण्ड  प्राइस
 उनको  आधार  मान  कर  यदि  आप  समर्थन  मूल्य  तो  मैं  समझता  हूं  कि  जाखड़  साहब  खुद
 एक  किसान  उन्होंने  अभी  जो  गेहूं  समर्थन  मूल्य  छोषित  किया  मैं  यहां  दूसरे  अनाज  की
 चर्चा  नहीं  कर  रहा  गेहूं  के समर्थन  मूल्प  की  चर्चा  कर  रहा  सदन  का  समय  बचाने  कै

 तो  250  रुपये  वे  स्थान  पर  कम  से  कम  350  रुपये  प्रति  क्थिटल  का  समर्थन  मूह्य  आपकी  धोषित
 करना  चाहिए  फिर  भाप  बोनस  देने  की  बात  कर  रहे  हम  आपसे  इतना  ही  अनु रोध  करना
 चाहते  हैं  कि यदि  आपको  वास्तव  में  किसानों  के  प्रति  हमदर्दी  देहात  के  प्रति  हमदर्दी  गाँबों
 के  प्रति  हमदर्दी  है  तो  निश्चित  रूप  से  आपने  जो  गेहूं  का  समर्थन  मूल्य  इस  वर्ष  के  लिए  धींषित
 किया  उसे  परिवर्तित  करें  और  उसी  तरह  से  कौरेस्पॉडिंग  हर  फसल  के  लिए  समर्थन  मूल्य
 निर्धारित  कर  ।

 अब  मैं  किसानों  के  साथ-साथ  दस्तकारों  की  एक  अन्य  समस्या  के  शरफ  भी  आपका  ध्यान

 आकर्षित  करना  बाहुगा  और  उसके  बाद  ही  बजट  प्रावधानों  की  तरफ  झाना  किसान  ओर

 दस्सकारों  के  लिए  हम  लोगों  ने  लोन  बेवर  नाम  को  एक  स्कीम  चाल  को  मैं  घन्यवाद  देता

 हैं  कि आपने  इस  साल  मी  1500  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  बजट  में  इसखे  अन्तमंत  किया
 लेकिन  मैं  आपसे  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  उसमें  एक  कमी  रह  गई  वह  कमी  यह  है  कि
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 जो  ऋण  राहत  योजना  उसमें  पब्लिक  सैक्टर  रीजनल  रूरल  बेंकों  और  कोअ  परेटिव
 बैंकों  से  जिन  लोगों  को  ऋण  मिला  लाभ  मिला  है  ।  भो  प्राइवेट  बेंक  शेड्यूल्ड  बेक  जिन्हें
 सरकार  ने  तय  किया  प्रत्येक  इलाके  में  सरकार  द्वारा  यह  तय  किया  जाता  है  कि  कौन  से  बैंक
 किस  हलाके  के  लोगों  को  सर्व  कौन-सा  हलाका  किस  बक  द्वारा  सेवित  ऐसे  कईं  इलाकों
 में  शेड्यूल्ड  बक्स  को  या  प्राइवेट  बकक्‍्स  को  यह  जिम्मा  दिया  लेकिन  उन  बंकों  से  जिन  लोगो
 ने  ऋण  अब  उनका  ऋण  माफ  नहीं  होगा  ।  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  पूरी  स्थिति  को  समझकर
 इसमें  सुधार  किया  जाए  ओर  सभी  लोगों  को  समान  हरूप  से  राहुत  देने  की  आप  व्यवस्था

 ऐसा  काम  आप  यही  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 आज  हमारे  देह  के  सामने  चुनौतियां  हूमारा  उत्पादन  लगभग  16  6  मिलियन  टन
 एक  आदमी  को  अनाज  और  सीरियल्स  की  जो  उपलब्धता  है  वह  सीरियल्स  437  ग्राम  और

 दालें  36  प्राम  है  परन्तु  इसे  बलेंस्ड  डाइट  या  संतुलित  आहार  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  उदाहरण  के

 लिए  जैसों  में  एक  कैदी  को  आप  जितना  आहार  देते  हैं  या  फौज  में  एक  सेनिक  को  जो  आहार  देते

 यदि  उसे  आधार  माना  जाये  तो  उन्हें  जितनी  खुराक  मिलती  उसके  आधार

 के  अन्त  2000  ई०  सेनिक  को  मिलने  वाले  आहार  के  हिसाब  से  260  मिलियन

 और  जैल  के  कंदी  को  मिलने  वाले  आहार  के  हिसाव  से  265  मिलियन  टन  अनाज  की  हमें  जरूरत

 होगी  ।  अभी  जो  अनाज  की  उपलब्धता  उसके  अनुसार  भी  हाताून्रदी  के  अन्त  तक  हमें  240

 मिलियन  टन  अनाज  की  आवश्यकता  होगी  ।  हमारा  कृषि  उपलब्धता  के  आधार  पर

 आंकड़ों  की  गणना  करता  है  और  अपना  लक्ष्य  निर्धारित  करता  चाहे  सरकार  कोई  भी

 उपलब्धता  के  आधार  पर  हमें  240  मिखियन  टन  अनाज  की  दाताब्दी  के  अन्त  लक  आवश्यकता

 हालांकि  वह  नाकाफी  है  ।

 चीन  हमारा  पड़ोसी  देश  वहां  1988  में  235  मिलियन  टन  अनाज
 का

 प्रोडक्शम  हुआ

 और  अपनी  92  करोड़  की  आबादी  को  खिलाने  के  लिए  उसे  35  मिलियन  टन  बाहर  से  मंगाना  पड़ा  ।

 यह  रिक्‍्यायरमेंट  वहां  जो  संतुलित  आहार  माना  जाता  उसके  हिसाब  से  है  लेकिन  हमारे

 थोड़ी  देर  के  लिए  यदि  मान  लें  कि  सेना  में  एक  सनिक  को  जो  अःहार  हम  देते  हैं  या  जेल  के  कंदी

 को  जितना  आहार  देते  उसे  नहीं  मानकर  उपज  की  उपलब्धता  को  आधार  मान  लिया

 बाकी  चीजों  को  मल  तो  भी  हमारी  रिक्वायरमैंट  240  मिलियन  टन  बेठती  इसका

 कारण  यह  भी  है  कि  हमारे  देश  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  संख्या  40  प्रतिशत

 से  ज्यादा  हम  लोगों  के  हिसाब  से  50  प्रतिशत  लोग  इस  देहा  में  गरीबी  रेश्वा  से  नीचे  रहते

 लेकिन  सरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार  यह  संरूया  40  प्रतिशत  है  या  उससे  थोड़ी  ज्यादा  उनके

 पास  क्रय  शक्ति  नहीं  खरीदने  की  ताकत  नहीं  दोनों  समय  भोजन  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 उस  हिसाब  से  भी  हमारी  रिक्वायरमेंट  240  मिलियन  टन  आती  इस  240  मिलियन  टन  अनाज

 को  पैदा  करने  के  उपज  करने  के  हमारे  पास  क्‍या  योजना  आबादी  बढ़ने  की  रफ्तार

 2.1  प्रतिशत  है  और  हमारा  जो  एग्रीकल्चर  ग्रोथ  रेट  है  बह  2.6  प्रतिक्चत  है  ओर  जो  हमारा  ग्रेप

 है  डिमांड  और  उत्पादन  में  उसको  देखते  हुए  हमारै  सामने  अनाज  के  मामले  में  बहुत  खराब  स्थिति

 है  क्योंकि  लोगों  की  क्रय  शक्ति  कम  इसलिए  हम  कह  सकते  हैं  कि  आज  हम  आयात  ज्यादा

 नहीं  कर  रहे  इम्पोर्ट  करने  की  जरूरत  नहीं  यह  उससे  दीगर  बात  लेकिन  अनाज  के  मामसे

 में  हमारी  स्थिति  ठीक  नहीं  अब  दाल  जंसी  चीज  जो  हमारे  लोगों  के  लिए  प्रोटोन  प्राप्त  करने
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 का  एक  सुलम  जरिया  उसकी  उपलब्धता  सन्‌  1957  में  प्रति  व्यक्ति  70  ग्राम  थी  और  आज
 उसकी  उपलब्धता  घटकर  36  ग्राम  रह  गई  है  ।  यह  हिसाब  इस  हिसाब  से  भी  जो  हमारा
 चुनोती  वह  गम्मीर  चुनौती  है  और  इसका  मुकाबला  हम  किस  प्रकार  से  करना  चाहते  सरकार

 किस  प्रकार  से  करना  चाहती  उसको  हम  बजट  के  आइने  से  देखबा  चाहते  जो  बजट  आया

 उसके  अनुसार  1992-93  के  लिए  जो  कृषि  के  लिए  उदब्यय  है  वह  1049  करोड़  75  लाख  रुपए

 जो  1991-92  में  था  वह  1016  करोड़  3]  लाख  रुपए  कहने  के  लिए  तो  रुपए  के  हिसाब
 से  3  प्रतिशत  पिछले  साल  से  ज्यादा  लेकिन  अवमूल्यन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तो  10%
 कम  बवमूल्यन  की  स्थिति  16  प्रतिशत  18  प्रतिशत  तक  बढ़  गई  और  12  प्रतिशत  रह
 अभी  13  प्रतिशत  पर  आ  गई  तो  मी  हम  13  प्रतिशत  अवमूल्यम  की  दर  मान  तो  इस

 हिसाब  से  पिछले  साल  के  मुकाबले  में  क्रषि  के  क्षेत्र  मे ंआबंटन  10  प्रतिशत  कम  हुआ  है  ।

 पषु-पालन  और  डेयरी के  क्षेत्र  में  1991-92  में  157  करोड़  99  लाख  रुपए  और  इस  बार

 आपने  उसको  राउण्ट  फिगर  में  158  करोड़  रुपया  कर  दिया  मतलब  इस्रमें  13  प्रतिशत  का

 कमी  वास्तविक  अर्थों  में  आपने  कर  दी  ।  आपकी  एक  योजना  ऑपरेशन  फ्लड़  LL  चल  रही
 उसके  लिए  1991-92  के  लिए  आपने  प्रॉविजन  रखा  आपका  आउट  ले  42  करोड़  11  लाख

 रुपए  था  और  इसको  1992-93  के  लिए  घटा  करके  23  करोड़  75  लाख  रुपए  कर  दिया

 अब  ये  क्‍यों  कम  कर  रहे  हैं  ?  कंसे  चुनोती  का  मुकाबला  करना  चाहते  हैं  ?  जब  मन्त्री  जी  जवाब

 तब  इसको  लेकिन  जो  स्थिति  है  वह  यही

 हार्टीकल्च र  के  क्षेत्र  में  1991-92  में  39  करोड़  35  लाक्ष  रुपए  इसको  इन्होंने  बढ़ाया
 हम  इसको  बढ़ाने  के लिए  आपका  घन्यवाद  करते  इसको  बढ़ाकर  आपने  65  करोड़  रुपए

 किया  इसमें  खासकर  के  जो  दक्षिण  मारत  में  उपजाया  जाने  वाला  नारियल  मसाले  इनमें

 वद्धि  होगी  |  नारियल  में  5  करोड़  14  लाख  से  बढ़कर  के  9  करोड़  रुपए  हो  मसालों  में

 26  लाख  रुपए  से  बढ़ाकर  के  3  करोड़  65  लाख  हो  यह  बहुत  अच्छा  काम  आपने  किया

 हसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  लेकिन  उत्तर  भारत  के  हार्टीकल्चर  को  बढ़ावा  देने  ओर

 विकास  करने  के  लिए  आपने  क्‍या  किया  ?  उसके  लिए  आपने  कोई  योजना  नहीं  उसके
 लिए  कोई  दृष्टि  नहीं  है  ?  आम  लोची  बेर  हो  या  अमरूद  हो  इस  तरह  के  फलों  के  लिए
 इनकी  कोई  योजना  नहीं  है  |  दक्षिण  हमारे  भारत  का  एक  अंग  उसका  विकास  तो  हम
 भी  चाहते  लेकिन  उत्तर  बिहार  का  मी  विकास  होना  चाहिए  ।  हम  चाहते  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में

 कोई  योजना  बनाएं  और  कुछ  दस  बारे  में  भी  एक  तरफ  तो  आपने  इतना  तो  दूसरी
 तरफ  उत्तर  भारत  के  लिए  मी  तो  कुछ  बढ़ाना  चाहिए  ?

 अब  हसी  से  संबंधित  बात  कीन  और  जिजर  आदि  इन  सब  चीजों  को  माकट  इंटरबेंशन
 स्कीम  के  तहत  मार्केट  में  लाया  गया  जिससे  किसान  प्रोत्साहित  श्राप  बताइए  क्‍या  कोई  नयी

 च्ोज  आप  लाए  ?  हम  लोगों  की  जानकारी  में  आप  कोई  नयी  चीज  मार्कट  इंटरवेंदान  की  स्कीम

 के  माध्यम  से  नहीं  ला  पाए  हैं  ।

 अभो  हमारे  कांग्रेस  क ेएक  माननीय  सदस्य  आपकी  उप  लब्धियों  का  बड़ा  वलान  कर  रहे
 हम  लोगों  के  उपर  मी  एक  तरह  से  उन्होंने  दोषा।रोपञ्ष  मैं  आपको  बताना  चाहता  हुं  कि
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 हमने  तो  बहुत  काम  लेकिन  हमारे  मुकाबले  में  आप  क्या  अब  कोई  मी  नयो  योजना  चला  पा
 रहे  यह  हम  जानना  चाहेंगे  ।

 मछलो  पालन
 के  क्षेत्र  में  मो  बहुत  विकास  को  संमावनाएं  इनलेंड  फिशरी  या  फ्रैद  बाटर

 फिशरी  से  बड़े  पंमाने  पर  बड़े  तालाबों  में  और  छोटे  तालाबों  में  मछलो  पालन  का  व्यवसाय  बला
 कर  बहुत  विकास  किया  जा  सकता  लेकिन  इस  बारे  में  अमी  आपकी  कोई  योजना  नहीं  कोई
 दृष्टि  नहीं  इसके  जरिए  भी  विकास  का  बहुत  काम  हो  सकता  है  ओर  बेरोजगारों  को  रोजगार
 मिल  सकता  है  |

 उवंरकों  के ऊपर  मी  जब  आ्राप  सरकार  में  तो  भापने  सबसिडी  कम  कर
 इसके  ऊपर  सारे  देश  में  विरोध  हमने  भी  बिरोध  तो  आपने  कहा  कि  हम  छोटे  और
 मभोले  किसानों  के  लिए  सबसिडी  जारी  आपने  1991-92  में  इसके  लिए  405  करोड़  रुपए
 पिछली  दर  के  आधार  पर  देने  के  लिए  रखा  लेकिन  इस  बार  आपने  एक  पेसा  भी  छोटे  और  मभोले
 किसानों  को  सबसिडी  देने  के  लिए  नहीं  रखा  इसका  मतलब  यह  है  कि  छोटे  और  मभोसे
 किसान  हस  साल  उबं  रक  समान  कीमत  पर  उनको  कोई  सबसिडी  नहीं  मिलेगी  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  जेसे  सभी  सरप्लस  किसान  नहीं  अब  पोक्षाक  पर  मैं  कोई  कटाक्ष

 नहीं  करना  चाहता  लेकिन  महात्मा  गांधी  कोई  ढोंगी  नहीं  थे  ।  देश  को  हालत  को  देखकर  अपने
 को  जनता  के  साथ  आत्मसात  करने  के  लिए  उन्होंने  लंगोटी  घारण  की  पोष्षाक  जो  जाखड़

 साहब  की  वह  अच्छी  लगतो  सुन्दर  लगती  है  ओर  फब्ती  भी  लेकिन  देहात  में  रहने  बासे
 गरीब  लोगों  का  क्‍या  होगा  ?  वे  सरप्लस  किसान  नहीं  70  फीसदी  ऐसे  किसान  है  जिनको

 उवं  रकों  के लिए  सबसिड़ी  दी  थो  405  करोड़  रुपए  उसको  आपने  छ्लत्म  किया  हम  सभी

 किसानों  को  सबसिडो  देने  के  पक्ष  में  सबसिडी  में  जो  कटौती  की  गई  उसके  लिलाफ

 छोटे  और  मझ्कोले  किसानों  को  राहत  देने  के  नाम  पर  आपने  बहुत  जोर-शोर  से  प्रथार  किया  और

 कहा  कि  हम  छोटे  ओर  ममोले  किसानों  के  हित  की  रक्षा  करना  चाहते  फिर  इस  बार  एक  पंसा

 भी  क्‍यों  नहीं  रखा  है  ।  405  करोड़  रुपया  पिछले  साल  रखा  आ  ।  एक  पंसा  इस  बार  नहीं  रखा

 खाद  ओर  उर्वरक  की  अन्य  योजनाओं  पर  1991-92  में  आपने  289  करोड़  70  साल्ष  रुपए

 दिए  ।  यह  मैं  रिवाइज्ड  एस्टिमेंट  के  हिसाब  से  कह  रहा  इस  वर्ष  1992-93  में  इसको  घटा  कर

 4  करोड़  85  लाख  रुपए  कर  ऐसा  क्‍यों  ?  जो  खाद  और  उवंरक  को  योजनाएं  उसमें  इतनी

 क्टोती  क्‍यों  हुई  ?  छोटे  और  सीमांत  किसानों  व  कूषि  श्रमिकों  के  लिए  योजनाएं  चलायी  जाती

 1991-92  में  100  करोड़  59  लाख  रुपए  का  बजट  अनुमान  था  ओर  रिवाइज्ड  एस्टिमेंट  था

 92  करोड  65  लाख  1992-93  में  इस  योजना  को  बन्द  कर  दिया  ।  इसमें  शूम्य  प्रावधान

 कमजोर  तबके  की  घोर  उपेक्षा  आपके  राज  में  हो  रही  मझ्ोले  किसानों  को  उपेक्षा

 भौ  आपके  राज  में  हो  रही  जो  स्कीमें  गरीब  और  छोटे  किसानों  के  लिए  चलाई

 गयी  वे  समाप्त  की  जा  रही  यही  असर  है  कवि  मंत्री  जी  को  पोशाक  का  योजनाओं

 ब  उनके  कार्यक्रमों  पर  ।

 हमारे  कवि  वेज्ञानिक  दुनिया  के  वंशानिकों  के साथ  मुकाबला  कर  सकते  अपनी  क्षमता
 अपनी  बुद्धि  से  ओर  मेघा  अपने  अनुसंघान  लेकिन  ओ  अनुसंघान  किया  उसको

 जमीन  तक  नहीं  पहुंचाया  गया  दाल  के  मामले  में
 जो

 अमी  कहा  कि  इतना  कम  जा  रहा  है

 थ्थ्



 अनुदानों  की  मांगें  1992-93  7  1992

 और  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  घट  गयी  1957  में  70  ग्राम  से  घटकर  आज  36  ग्राम  हो  गयी  ।

 दाल  की  कई  किस्मों  का  विकास  उन्होंने  किया  जो  कि  कुछ  दिन  में  ही  तेयार  हो  जाती  जल्द
 पक  जाती  बहुत  ही  ज्यादा  उपज  देती  ये  सब  अनुसंघान  हुआ  है  लेकिन  इसको  जमीन  तक

 पहुंचाने  के  खेत  तक  पहुंचाने  के  किसानों  तक  पहुंचाने  के  जो  विस्तार  को  योजनाएं

 उस  पर  आपका  ध्यान  नहीं  है  ।  विस्तार  और  ट्रेनिंग  के  लिए  1991-92  में  बजट  अनुमान
 11  करोड़  93  लाख  उसको  घटा  दिया  1992-93  में  11  करोड़  87  लाख  जो  कि  पहले  से

 नाकाफी  है  ।  इसको  और  घटा  दिया  यानी  रिसचं  अपनी  जगह  लेबोरेटरी  में  होता  साइंटिस्ट
 उसे  फामं  में  करते  उनका  डंमोनस्ट्रेशन  मंत्रियों  व  अधिकारियों  को  कराते
 विदेश  की  टीमों  को  कराते  संसद  सदस्यों  को  कराते  जो  सरप्लस  किसान  उनके
 पास  पैसा  वे  कोट-पेंट  पहन  कर  पहुंच  देख  जो  सही  किसान  वह  उस  तक  नहीं

 पहुंच  पाएगा  ।  विस्तार  कार्यक्रमों  की  इतनी  हुई

 अभी  हमारे  साथी  क्षषि  विज्ञान  केन्द्र  का  जिक्र  कर  रहे  अमी  तक  104  कृषि  विज्ञान
 केरद्र  स्थापित  हुए  नेशनल  फ्रन्ट  गवनंमेंट  ने  क़ई  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  को  स्वीकृति  प्रदान  की  थी  ।
 पता  नहीं  मंत्री  महोदय  उनका  क्‍या  हुआ  ?  आपने  अभी  तक  उनकी  स्वीकति  नहीं  क्‍या  आप
 बताएंगे  कि  उनको  स्वीकति  हुई  या  नहीं  ?  उनको  स्वीकृति  मिलनी  चाहिए  ।  आप  कहेंगे  कि
 किसी  इलाके  में  हो  गया  राजस्थान  में  हो  गया  ।  हरियाणा  लेकिन  देवीलाल  कहीं  कर  दिए  होंगे
 तो  उसको  काट  आखिर  वह  पूरे  हिन्दुस्तान  का  अंग  रवि  राय  जो  के  क्षेत्र  में  कषि  विज्ञान
 केन्द्र  समी  जगह  पता  नहीं  क्या  किया  ।  सब  तरह  की  स्वीकृति  हो  गयी  ।  मंत्री  स्तर  की

 स्वीकति  हो  सरकार  की  तरफ  से  स्वीकृति  प्रदान  हो  गयी  ।  पता  नहीं  हमारी  सरकार  के  जाने
 के  बाद  फिर  प्लानिंग  कमीशन  में  उस  पर  चर्चा  नये  तरीके  से  फंडिंग  पंटनं  पर  चर्चा  हुई  ।
 फंडिंग  पंटर्ने  यानी  कि  50  परसेंट  केन्द्र  और  50  परसेंट  राज्य  इसके  हिसाब  से  कभी  यह
 कृषि  विज्ञान  केन्द्र  सफल  नहीं  हो  सकता  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  बहुत  महत्वाकांक्षी  योजना
 किसानों  तक  अनुसंघान  को  पहुंचाने  वाली  एक  अच्छी  योजना  इस  सदन  में  कई  बार  इस  सवाल
 का  जवाब  दिया  लेकिन  इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  आप  कहते  हैं  कि  हम  200
 कृषि  विज्ञान  केन्द्र  बना  देंगे  और  इस  बारे  में  प्लानिंग  कमीशन  से  बात  हुई  हैं  ।  कितना  पैसा  उसमें
 लिया  और  कितना  पंसा  इस  साल  खच  करने  जा  रहे  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  ।  यह  बहुत
 अच्छी  योजना  इसका  विस्तःर  होना  चाहिए  ।  राजनीतिक  कारणों  से  इसको  काटा  नहीं  जाना
 चाहिए  ओर  उसी  रूप  में  उसको  करना  चाहिए  ।  109  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  इन्हें  आप  और

 यह  बैंड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  बहुत  सारे  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  के  प्रस्ताव  लम्बित  हैं  ।
 उनकी  जांच  रिपोर्ट  आ  गई  टीम  ने  रिपोर्ट  दे  दी  उसको  पूरा  हम  यह  आग्रह

 अब  तिलहन  के  मामले  में  भी  हमारो  स्थिति  बहुत  खराब  एक  विडम्बना  इसमें
 रर्जा  तिलहन  में  लेकिन  जो  इलाका  बहुत  घूखा  वही  यह  पंदा  होता  है  ।  हमको  तिलहन  के
 मामसे  में  जोर  देना  पड़ेगा  ।  एक  बात  का  मैं  सुझाव  देना  चाहता  माननीय  मंत्री  जी  एक
 सिलसिला चल  पड़ा  तिलहन  की  हमारे  यहां  कमी  है  और  तुरन्त  हम  आयात  कर  लेते
 एडीबल  आयल्स  का  |  यह  बड़ी  खतरनाक  बात  हम  सुझाव  देना  चाहते  अब  आप  देख
 सब  साल के  मैं  सदन  का  समय  जाया  नहीं  करना  यह  आंकड़े  सब  जगह  उपलब्ध
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 1985-86
 से  लेकर  1990-91  तक  के  आंकड़े  1987-88  में  आयात  18  लाख  10  हजार

 टन  तक  हो  गया  |  1990-91  में  5  लाख  38  हजार  टन  भ्रायात  हुआ  ।  हम  अनुरोध  करना

 खाने
 का  तेल  ऐसी  चीज  नहीं  है  कि  हम  कष्ट  नहों  फैल  किसी  बीज  को  चुनोती  के  रूप  में

 स्वोकार  करना  तिलहन  का  हम  आयात  नहीं  एडोबल  आयल्स  का  हम  आयात

 नहीं
 खाने  के  तेल  का  हम  आयात  नहीं  यहां  पर  ही  हम  किसानों  को  प्रोत्साहित

 करंगे  और  कम  खाने  का  तेल  खाकर  हम  जिन्दा  रहने  की  कोछिश  करेंगे  ।  कोई  आवश्यकता

 हमने  आयात  करके  यहां  के  स्‍टाक  को  बढ़ा  दिया  और  जो  हमारी  रिक्वायरमैंट  बह  अचानक
 बढ़  गयी  ।  48  ग्राम  से  54  श्राम  हो  गयी  ।  मार्कट  में  डम्प  कर  आयात  हतना  कर  दिया  ओर

 लोगों  की  रिक्वायरमैंट  बदल  गई  ।  54  ग्राम  से  अब  बढ़ते-बढ़ते  58  ग्राम  जरूरत  हो  गई  है
 और  54  ग्राम  की  उपलब्धता  हम  क्‍यों  आयात  क  दो  साल  पहले  जब  हमारी  जरूरत  48  ग्राम

 प्रति  व्यक्ति  प्रति  दिन  की  थी  तो  आज  58  ग्राम  प्रति  ष्यक्ति  प्रतिदिन  देश  के  लिए  हम  विदेश

 से  खाने  का  तेल  मंगाएं  और  अपने  किसानों  को  निरुत्साहित  यह  उचित  नही  है  ।  हम  खाने

 के  तेल  का  किसी  भी  कीमत  पर  आयात  नहीं  करे  और  हमें  लोगो  से  अपील  करनी  था।हए  खाने

 के  तेल  को  हम  आयात  नहीं  कठिनाई  कम  तेल  पर  गुजरा  करिए  ओर  किसानो  को

 प्रोत्साहित  करने  के  लिए  जो  ओ०  पी  पी०  आयलसोड  प्रोडक्शन  उसको  ओर  तेज

 करिए  ताकि  अधिक  से  अधिक  उपज  हो  सके  |  हम  यह  सुभाव  देना  चाहेंगे  ।

 हमारे  देश  में  जो  स्थिति  ग्रीन  रिवोल्यूशन  की  चर्चा  बहुत  होती  माननीय  मंत्री  जो  के

 इलाके  में  ग्रीन  रिवोल्यून  हुआ  पूरे  देश  में  ग्रीन  रिवोल्यूशन  का  उतना  असर  नहीं  हुमा  ।

 अच्छी  बात  है  ।  हम  बड़े  बुरे  हाल  में  विदेशों  के  सामने  हमको  भीख  मांगनी  पड़  रद्टी  थी  भोर

 उस  स्थिति  में  एक  चुनौती  के  रूप  में  हमने  स्वीकार  जहां  सिंचाई  का  प्रबन्ध  उन्हीं

 इलाकों  में  ग्रीन  रिवोल्यूघन  सफल  हुआ  ओर  एक  तरह  से  वह  आप्टीमम  लेविल  पर  पहुच  चुका

 70  फीसदी  अभी  यहां  बारानी  खेती  होती  वर्षा  पर  आधारित  खेती  है।जब  तक  हम

 कोई  स्ट्रेटेजी  नहीं  वर्षा  पर  आधारित  खेती  में  सुधार  वर्षा  पर  ब्राघारित  जो

 70  फीसदी  जमीन  उसका  कुल  प्रोडक्शन  देश  के  कुल  प्रोडक्‍्शान  अनाज  के  कुल  प्रोडक्शन  का

 48  फीसदी  है  ओर  30  फीसदी  मूमि  जहां  सिंचाई  उसका  कंट्रीब्यूसन  52  परसेंट  इस  देक्ष  में

 हमारा  द्रिमेंढस  स्कोप  वहुत  बड़ा  स्कोप  हम  न  जो  हमने  कहा  कि  265  मिलियन

 दताब्दी  के  अन्त  तक  पंदा  कर  सकते  हम  बहुत  ज्यादा  पंदा  कर  सकते  हैं  लेकिन  जरूरत  इस  बात

 की  है  कि  जो  इलाके  वर्षा  पर  आधारित  उनके  लिए  कोई  स्ट्रेंटजी  एक  योजना  बनी

 वर्षा  बाले  क्षेत्र  क ेलिए  राष्ट्रीय  वाटर  स्टेट  विकास  अब  इनमें  पिछले

 बड़ी  महत्वाकांक्षी  योजना  वाटर  टेबिल  को  रेज  वर्षा  के  जल  को  बर्बाद  होते  से  र।केगा

 और  उन  इलाकों  में  , जहां  जमीन  के  नीचे  जल  का  स्तर  नीच  उसको  ऊचा  पिछले  साल

 वल्लानिंग  कमीशन  ने  1991-92  में  आपको  250  करोड़  रुपए  मंजूर  क्‍या  कारण  है  कि  250

 करोड  रुपए  को  जगह  पर  आपने  170  करोड़  अपने  बजट  में  रस्ला  जबकि  प्लानिंग  कमोशन  250

 करोड  दे  रहा  है  ओर  आपने  170  करोड़  रखा  गौर  159  करोड़  रुपया  खबं  इस  बार  1992-

 93  में  आप  सात्र  161  करोड़  रुपया  रख  रहे  रेनफेड  फामिंग  के  लिए  सबसे  बढ़ो  योजना  और

 महत्वाकांक्षी  योजना  यह  इस  पर  आपको  क्या  दृष्टि  है  ?

 ठोक  ढंग  से  इसमें  काम  नहीं  हो  रहा  ।  बिहार  के  बारे  में  कुछ  मुके  जातकारी  इसमें
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 राज्यों  के  स्तर पर  भी  इस  प्रकार  से  काम  हो  रहा  भब  मेरा  ही  राज्य  मेरी  पार्टी  की  ही

 हुकूमत  है  इसलिए  मैं  वहां  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  मैं  किसी  की  आलोचना  के  लिए  नहीं  कह  रहा  ।
 अधिका री  बंठते  जिन  इलाकों  के  लिए  यह  योजना  उपयोगी  यहां  पर  एक  नोम॑  बना  दिया  कि

 जहां  30  परसेंट  से  कम  सिचित  इलाका  उस  ब्लॉक  में  हम  इस  योजना  को  यह  आपने  नोम॑
 तय  कर  दिया  ।  आपने  तय  कर  दिया  ।  अब  बिहार  से  ऐसे  ब्लॉक  ऐसे  प्रखंड  के  नाम  आए
 हैं  जहां  वटर  टेबिल  बहुत  ऊंचा  मतलब  तीन  चार  डेढ़  दो  गज  के  एक  गज  के
 नीचे  जहां  पानी  अब  अगर  वहां  वाट  रश्ेंड  दिया  तो  वाटर-वंवल  ओर  रेज

 ओरपूरी  को  पूरी  जमीन  सेलाइन  हो  जाएगी  |  ऐपता  हुआ  तो  हम  आपसे  अनु  रोघ  क  रेंगे  कि  श्वास  कर

 बिहार  राज्य  के  लिए  तो  आप  जांच  करवा  मैं  कह  सकता  हूं  कि  30-40  प्रखण्ड  जहां  पर
 यदि  इस  कार्यक्रम  कों  लागू  किया  तो  जमीन  संल।|इन  हो  लेकिन  अधिकारियों  को
 इस  बारे  में  कोई  चन्ता  नहीं  अपने  जमाने  में  हमने  यहां  स ेएक  टीम  भेजी  वह  टीम  गई
 और  वहां  की  स्थिति  को  देखकर  भी  लेकिन  बाद  में  अधिकारियों  ने  फेर-बदल  कर  पता

 नहीं  वह  किस  राजनीति  के  कृषि  मंत्रालय  की  राजनीति  है  या  कहीं  की  राजनीति  जिसके
 चलते  हम  किसानों  को  अहित  करने  के  निए  इस  योजना  को  ला  रहे  हम  विनती  करना  चाहते

 प्राथंना  करना  चाहते  हैं  कि आप  इस  बात  को  जरूर  बिहार  राज्य  में  दिखवा  लें  ।  आप  बिहार
 सरकार  के  साथ  चर्चा  नीचे  के  स्तर  पर  कहीं  गड़बड़ी  होती  लोगों  का  ध्यान  नहीं  है
 और  हम  इस  योजना  को  लागू  करने  जा  रहे  इससे  बड़ी  खराब  स्थिति  उत्रन्न  हो  सकती
 उत्तर  बिहार  में  कुछ  इलाबों  में  जहां  वाटर  लेबल  पहले  से  ही  ऊपर  वहां  आप  वाटरदेंड  बनाकर
 किसानों  को  जिम्दगी  को  मार  ऐसी  |स्थति  उत्पन्न  हो  सकती  इसलिए  हम  आपसे
 रोध  करेंगे  कि  आप  इस्रको  जरूर  दिखा  लें  ।

 हमारे  सामने  एक  चुनौती  है  और  बजट  के  हिसाब  से  तो  साफ  हो  गया  है  कि  आपने  किस
 तरह  से  उस  चुनौती  का  मुकाबला  किया  है  ।  मूल्य  घटाकर  रुपए  का  और  योजनायें  ठप्प
 गरोब  किसानों  को  मारकर  मुकाबला  कर  रहे  हम  आपसे  एक  चीज  जानना  चाहते  ।5

 1990  को  लाल  किले  के  प्राचीर  से  तत्कालीन  प्रधान  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी
 ने  एक  बात  कही  थी  कि  यह  दशक  किसानों  का  दशक  होगा  ।  किसानों  के  मामले  किसानों  के
 बारे  में  कोई  राजनीति  कोई  पार्टी  का  सवाल  किसानों  की  समस्याओं  को  फोकस  में

 लायेंगे  और  देश  में  प्राथमिकता  तय  करने  का  कदम  उठायेंगे  ।  गलती  तो  हो  गई  दूसरी  पंचवर्षीय
 योजना  जब  कृषि  के  बजाए  उद्योग  को  प्राथमिकता  दी  यह  उसी  का  नतीजा  है  कि  हम

 कहां  पहुंच  गए  हैं  ।  हम  लोगों  ने  कहा  कि  किसानों  का  दशक  लेकिन  उसकी  तरफ  वतंमान
 सरकार  द्वारा  नहीं  सोचा  जा  रहा  हम  लोगों  ने  कहा  था  कि  हम  राष्ट्रीय  कृषि  नीति  घोषित

 उद्योग  नीति  तो  देश  में  पहले  से  ही  लेकिन  कृषि  नीति  नहीं  मैं  पूछता  क्या

 एक्सरसाइज  आपकी  चल  रही  है  और  इसको  कब  तक  लायेंगे  ?  हम  लोगों  के  जमाने  में  यह
 एक्सरसाइज  पूरी  हो  चुकी  थी  ।  लगभग  प्लानिंग  कमीद्ान  के  साथ  डिसक्दन  खत्म  हो  चुका
 लेकिन  उसको  रखने  का  हमें  अवसर  नहीं  मिला  ।  उसी  छ् रदकालीन  सत्र  में  हमें  उसको  रखना

 जिस  सत्र  में  हमारी  सरकार  चली  गई  ।  आगे  को  सरकार  ने  मी  उस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।

 आज  आप  आए  तो  पता  चला  है  कि  इस  पर  आप  कुछ  सकक्‍सरसाइज  कर  रहे  लेकिन

 ब-रोज  इस  पर  कसरत  होती  रहेगी  या  सचमुच  में  मी  इस  को  उत्पत्ति  नहीं  उसको  देश  के

 सामने  कब  लाया  चीफ  मिनिस्टर्स  से  बातच्षीत  हो  एग्रीकल्चर  डिपार्टमेंट  से  बात  हो
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 एग्रोकल्चर  मिनिस्ट्रोज  में  बात  हो  इन्टर-मिनिस्ट्री  डिसिकशन  हो  चका  प्लानिंग
 कमीदम  से  डिसकक्षन  हो  उस  डिसकहान  के  चंप्टर  को  खोल  कर  पता  नहीं  आप  क्‍या

 हासिल  करना  चाहते  एक  चनोती  हमारे  सामने  सामने  यह  है  कि  हमें  अपने  देश  के  लोगों  को

 भरपेट  और  संतुलित  आहार  देना  है  ओर  दूमरी  तरफ  आज  जो  खेती  पर  हमारी  निर्म॑रता  स्तर

 प्रतिशत  से  ज्यादा  लोग  आज  भी  खेती  पर  निर्मर  ऊतते  हम  कंसे  इस  निर्मरता  को

 कंसे  हम  उसको  डाइवरसिफाई  कंसशे  अपने  लेबर-फोसं  या  जो  हमारे  पास  मंन-पावर  उसको

 कंसे  डाइवसिफाई  एग्रो-बेस्ड  दन्डस्ट्रीज  पर  या  दूसरो  चीजों  ताकि  ब्लेती  पर  भार  घटा

 सकें  ।  यह  हमारे  सामने  मुख्य  चनोती  हैं  और  इस  करा  सामना  करने  के  लिए  एक  सर्वानुमति  से  कोई

 राष्ट्रीय  कृषि  नीति  होनी  चाहिए  ।  इसमें  कोई  मतभेद  नहीं  हो  सकता  इसमें  फसल  को

 कारी  कीमत  देने  की  बात  होनी  चाहिए  ।  ब्ैती  ओर  का  रखाने  में  जो  वस्तुओं  का  उत्पादन  होता
 उसके  बीच  दामों  का  तालमेल  होना  यह  नहीं  कि  जो  चीज  कारखाने  में  पंदा  होती
 उसको  फंबद्री  वाला  तय  करेगा  और  जो  चीज  खेतो  में  पंदा  होती  उसको  किसान  तय  नहीं

 करेगा  ।  इस  बारे  में  किसान  की  कोई  नहीं  होगी  !'  किसान  डिसट्रेस  सेल  करने  का  मजबूर
 होता  खेती  पर  आधारित  उद्योगों  को  बढ़ावा  खेती  पर  आश्रितों  की  संख्या  को  घटाया

 किसानों  को  सस्ते  दर  बीज  व  खाद  तथा  कोटनाशक  दवाओं  तथा  पानी  का  प्रबन्ध  किया
 वर्षा  सिचित  इलाकों  की  ख्लेती  पर  विकास  को  प्राथमिकता  दी  किसान  परिषद  का

 गठन  किया  जाए  प्रखण्ड  स्तर  राज्य  स्तर  पर  और  जिला  ताकि  किसान  अपनी
 समस्याओं  के  बारे  में  विचार  कर  सुझाव  दे  सरक॑  और  अपनी  आबाज  को  सरकार  के  सामने

 रख

 फसल  बीमा  योजना  जो  वह  किसानों  के  लिए  नहीं  यह  तो  बेकों  के  लिए  योजना

 ओ  बेंक  ऋण  देता  उसके  लिए  बीमा  फसल  बीमा  योजना  को  मी  एक्सपेंड  किया  जाना
 समी  सफलों  पर  इसको  लाग्‌  क्रिया  जाता  चाहिए  और  समी  किसानों  को  उसका  लाभ

 मिलना  जय  कृषि  नीति  की  बात  आई  तो  हर  गांत  पें  गोदाम  भी  खोले  कृषि
 उत्पादनों  क ेआवागवन  पर  जो  रीजनल  रिस्ट्रिकान्स  लगती  वह  नहीं  लगती  नई

 तकनीकी  की  जानकारी  किसानों  तक  पहुंचाई  जाए  ये  सारी  बातें  कृषि  नीति  में  होनो

 ममि-सुघा  र  की  बात  भी  इसमें  होनी  जमीन  जोतने  वाले  को  मिले  ।  ममि  या  अश्यतन
 रिकार्ड  बनाया  और  किसानों  को  उसको  पास-बुक  दी  आज  अद्यतन  रिकाड  नहीं  मप्ि

 सुधार  कानून  लागू  नहीं  हो  पा  रहा  जमीन  का  अद्यतन  रिकाई  बना  कर  जिस  प्रकार  बंकों
 में  पैसा  जमा  करने  पर  परास्-बुक  मिलती  उसी  प्रकार  किसानों  को  भी  पास-बुक  मिखनी

 तो  चाहे  वह  जमीन  बेचे  तो  वह  पसबुक  में  घट  जाए  और  जमीन  खरीदे  तो  पासब॒क

 में  जड  इतने  लम्बे-चौडे  रेवेन्यू  रिकार्ड  की  कोई  जरूरत  नहीं  एक  रिकार्ड  रजिस्टर  अंचल

 में  रहेगा  और  एक  पासब॒क  किसान  के  पास  इसको  अद्यतन  यह  सारी  बातें  आनी
 जो  हमारी  अविकमसित  जमीन  है  उसको  खेती  योग्य  बनाने  के  हम  लोगों  को

 हीन  मजदूरों  को  संगठित  करके  इस  देए  में  मूप्रि  सेना  बनानी  लेंड  आर्मी  बनानी  चाहिए
 और  जो  जिसमें  हम  फसल  उठगा  सकें  उसका  एक्‍्सपेंशन  करना  चाहिए  |  (  डयवधान )

 सभापति  आबादी  के  बढ़ते  हुए  ग्रोथ  रेट  को  देखते  हुए  अब  एक  चीज  आज  हम
 लोगों  के  सामने  आई  अब  जो  चुनौती  उसका  मुकाबला  ये  कैसे  कर  रहे  बजट  ये  तो
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 है  ही  सम'पति  दूसरा  मकाबला  करगे  उइकल  के  सभाव  जो  डा०  मनमोहन  सिह  जी
 का  बजट  आया  मुकको  बड़ी  तकलीफ  हुई  रूरल  डेवेलपमेंट  और  एग्रीकल्बर  पर  उनका  एक
 स्‍्टांजा  मुध्किल  से  मुककों  बड़ी  तकलीफ  हुई  कि  इतना  बड़ा  इतनी  बड़ी  आबादी
 हसके  ऊपर  लेकिन  उस  पर  कोई  यान  नहीं  है  और  ध्यान  भी  है  तो  क्या  है  कि  हम  सब
 थीजों  को  आने  के  लिए  खुली  छोड़  बीज  को  भी  आने  यह  डंकल  ड्राफ्ट  हमारे
 कल्चर  के  लिए  नुकसानदेह  बात  है  ।

 हम  क्षुषि  मंत्री  जी  से  आग्रह  करेंगे  कि  इस  अपने  पूरे  मंत्रालय  के  अति  विरोध  का  स्वर
 आप  उजागर  ये  चोज  अगर  एक  बार  यहां  पर  आ  जाएगी  तो  मल्टीनेशनल  कम्पनियों  का
 राज  हो  जाएगा  ।  मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं  जाना  अभी  पिछले  दिनों  एक  निजी  संकल्प
 पर  चर्चा  हो  रही  थी  उसमें  भी  हमने  कहा  ओर  कामस॑  भिनिस्ट्री  की  कंसलटेटिव  कमेटी  की  मीटिंग
 में  मी  हम  लोगों  न ेअपनी  बात  कही  |  हम  आपकी  नजर  में  इतना  ही  लाना  चाहते  वे  कहते  हैं
 कि  संपोर्ट  कम  कर  डंकल  का  सुझाव  है  कि  कृषि  पर  सपोर्ट  कम  कर  यह  कौन  हमको  सलाह
 देने  वाले  यह  अमरीका  हमको  सलाह  देगा  जो  अपने  यहां  कितना  समर्थन  कृषि  को  दे  रहा
 है  पच्चास  डालस  सबसिडी  पर  टन  पेड  आन  39  परसेंट  वे  अपने  यहां  किसानों  को  मदद  दे
 रहा  39  आस्ट्रेलिया  में  मदद  है  58  यूरोपियन  इकनोमिक

 इटली  ओर  हौलेंड  में  42  फिनलेंड  में  है  77
 नावें  में  80  परसेंट  और  स्वीडन  में  58  परसेंट  और  अमरीका  हमको  उपदेश  दे  रहा  40  परसेंट
 अपने  किसानों  को  सबसिडी  देकर  के  हमको  कह  रहा  है  कि  10  परसेंट  के  नीचे  तुम  सबसिडी  रखो
 और  हम  लोग  भी  कहते  खुश  हो  रहे  हैं  कि  10  परसेंट  से  कम  ही  हमारी  सब  प्रकार  के  किसानों
 को  क्रषि  क्षेत्र  मे ंसुविधा  है  इसलिए  हम  पर  यह  प्रमावी  नहीं  होगा  |  सवाल  इसका  नहीं  है  कि  वह
 प्रभावी  होगा  या  नहीं  सबाल  यह  है  कि  कया  वे  हमको  निर्देक्षित

 हमारी  चनौती  गंभीर  हमको  अपनी  आवादी  को  खिलाना  हमको  अपने  उस  क्षोत्र
 से  लोगों  को  हटाना  हमको  देश  की  तरक्की  करनी  हमको  खद्वहाली  लामी  है  तो  क्‍या  हम
 उनके  कहने  पर  चलेंगे  ।  सप्रापति  बीज  के  मामले  जिस  प्रकार  से  चीज  यहां  आने  की

 छुट  होगी  और  यहां  पर  बीज  वे  पेटेंट  जीवित  बीजों  यह  हिन्दुस्तान  की  संस्कृति
 के  छिलाफ  जिंदा  जीजों  का  कंसे  पेटंटीकरण  हो  सकता  पौधे  का  पेटंटीकरण  नहीं  हो
 आप  बायो-टेक्नोलोजी  की  बात  ब्लग्रीन  एलंगे  की  बात  है  वह  भी  जीवित  है  उसका  भी
 पेटंटीकरण  मतलब  के  अपनी  चोजें  यहाहहस  देहा  में  भेचेगा  और  अगली  जेनरेशन
 उसका  लण्म  नहीं  उठा  सकता--चाहे  पष््‌  का  मामला  चाहे  फसल  का  मामला  चाहे
 टेक्‍नोलोजी  का  मामला  अगर  किसान  उसका  बीज  खरीदेगा  और  अगली  अपमी
 फसल  के  लिए  बीज  बचाना  चाहेगा  तो  मारत  की  सरकार  उसको  क्‍या  बचाने  क्‍योंकि
 उसका  एजेंट  शिकायत  करेगा  और  एजेंट  शिकायत  करेगा  तो  मारत  सरकार  अपने  थाने  को

 स्टेट  गवनमेंट  को  कहेगा  और  स्टेट  गवनमैंट  पुलिस  को  मेजेगा  और  किसान  को  पकड़
 करके  बन्द  करेगा  और  अगर  नहों  करैगा  तो  क्‍या  अमरीका  क्रास  रिटेलिएदन

 स्पेशल  301  का  इस्तेमाल  कर  आपके  खिलाफ  नाकेबंदी  तो  इतनी  मयानक  चीजे  हैं  ।  तो
 मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  अपने  अन्दर  आपका  कुछ  है  अमिमान  है  किसान  है
 अगर  स्वदेश  का  तो  इसके  खिलाफ  खड़े  होइए  और  कम  से  कम  कृषि के  क्षेत्र  में  जो
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 अन्याय  होने  जा  रहा  हमारी  खेती  को  जो  चौपट  किए  जाने  को  साजिश  हो  रही  है  ताकि  फिर
 से  हमारा  किसान  कंगाल  हो  फिर  से  हम  मरीब  हो  जाएं  ओर  फिर  से  यहां  का  किसान
 अपनी  जमीन  को  बेचने  पर  मजबूर  हो  जाए  ओर  फिर  से  वे  अमरीका  के  सामने  पी  ०एल०  480
 या  किखी  के  पास  अनाज  मांगने  के  भीख  मांगने  के  लिए  चला  इस  स्थिति  में  ला  देना

 चहहते  हमको  आत्मनिमंर  नहीं  बनने  देना  हमको  शक्तिशाली  नहीं  बनने  देना

 इस  साजिश  को  आप  सममभिए  |  जो  हमारे  कृषि  वेज्ञानिक  रिसचं  कर  रहे  ये  तमाम  लोग  जब

 मल्टीनेशनल  कम्पनियां  आएंगी  तो  एक-दो  महं।|ने  मो  उसके  सामने  नहीं  टिक  इसलिए

 कृपा  करके  इस  देश  को  ड्बने  से  खेती  को  चौपट  होने  से  बचाइए  और  हम  उम्मीद  करते

 हैं  कि  इसमें  आप  थोड़ी  हिम्मत  से  काम  अगर  सचमुतश्र  आप  तरक्की  चाहते  हैं  तो

 हम  अनुरोध  ग्रामीण  विकास  का  तो  और  भी  खस्‍ता  हाल  जो  ग्रामीण  विकास  का

 इन्होंने  खर्चा  रखा  90-91  में  3129  करोड़  के  लगभग  1991-92  में  3508  करोड़  रुपए

 और  इस  बार  3100  क  रोड़  रुपए  रखा  गया  आप  गांवों  का  अच्छा  विकास  कर  रहे

 अवमल्यन  के  हिसाब  से  देखा  जाए  तो  22  परसेंट  की  कटोती  इस  पर  कर  दी  गई  है  और  आप

 वाहुवाही  लूट  रहे  बहुत  अच्छा  काम  कर  रहे  इसी  तरह  से  जवाहर  रोजगार  योजना  में

 आपने  क्‍या  यह  योजना  जवाहरलाल  नेहरू  जी  के  नाम  से  चलाई  जा  रही  लेकिन  अगर

 श्राप  सच्चाई  बयान  कर  देते  तो  क्‍या  यह  स्कीम  वास्तव  में  मोरारजी  देसाई  की  सरकार  ने

 जनता  पार्टी  की  सरकार  ने  फूड  फार  वर्क  के  नाम  से  चलाई  उसके  बाद  यही  एन०आर०

 ई०पी०  हो  गई  और  यही  आर०एल०ई०जी०पी०  गई  और  अब  जवाहर  रोजगार  योजना  के

 नाम  से  चल  रही  है  ।  नाम  इसका  कोई  भी  रख  किसी  मी  नाम  से  पुकार

 लेकिन  मह  स्कीम  1977  से  चल  रही  है  भौर  जनता  पार्टी  की  सरकार  ने  इस  स्कीम  को  चलाने

 का  काम  छुरू  किया  था  ओर  तमी  से  इसके  अंटर्गत  मेन-ढेज  और  ए  प्लायमेंट  जेनरेट  करने  का

 काम  हो  रहा  ठीक  है  आप  जनता  पार्टी  का  इसमें  नाम  मत  लेकिन  हसमें  जो

 प्रावीजन  किया  जाता  उसको  तो  कम  मत  कीजिए  ।  इसमें  पहले  3100  करोड़  रुपया  1990-91

 में  रखा  गया  फिर  1991-92  में  2100  करोड़  रुपया  रक्षा  गया  और  अब  2046  करोड

 रुपया  रखा  गया  वास्तविक  अर्थों  में  देशा  जाए  तो  20  परसेट  दसमें  कटौती  को  गई  ताकि

 के  लोगों  मजदूरों  को  रोजगार  न  हसकी  मुकस्मल  व्यवस्था  आप  कर  रहे

 इसी  तरह  से  आई०आर०डी०पी०  जो  अंत्योदय  कार्यक्रम
 था  जो  1977  में  लाभ  हुआ  था  और

 इसमें  39.)  करोड  रुपए  का  प्रावीजन  1990-91  में  किया  गया  1990-91  में  390.40  करोड़

 रुपया  रखा  गया  भौर  अब  390.20  करोड़  श्पया  कर  दिया  गया  आप  क्या  करना  चाहते  हैं

 देहात  के  लोगों  के  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  के  उन  लोगों  ने  क्या  पाप  किया  उत

 लोगों  के  साथ  इतना  बड़ा  अन्याय  क्यों  किया  जा  रहा  न  उन  लोगों  को  रोजगार  प्राप्त  न

 उनको  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  का  प्रबंध  इस  तरह  की  आपकी  पालिसी  है  और  इसी

 रिए  आप  समस्याओं  का  समाधान  करना  चाहते  चनोतियों  का  सामना  करना

 मांखों

 पालिसी  के  ज

 चाहते  vauix  कि  दि  वांशियल  और  फिजोकल सभापति  जबाहूर  रोज  मार  योजना  के  अन्तगंत  फाइनांशियल  और  फिजीकल

 एचीवमेंट  एनुअल  रियोर्ट  में  जो  दिया  गया  उसके  हिसाब  से  जो  3  साल  के  फिगस  दिए  गए  हैं

 उसमें  बताया  गया  है  कि  सबसे  अधिक  मानव  दिवसों  का  सुजन  1990-91  मे  87  करोड़

 २३३



 अमुदानों  की  मांगें  1992-93  7  1992

 32  लाख  मानव  दिवसों  का  सजन  यह  आपका  गोल्डन  एरा  लक्ष्य  था  92  करोड़  9]  लाख
 मानव  दिवस  सजन  करने  का  और  इस  लक्ष्य  के  करीब  हम  26.28  करोड़  रुपए  का
 प्रावधान  किया  गया  था  और  25.29  करोड़  लाख  रुपये  रिलीज  किए  गये  |  यह  इस  योजना  का
 गोल्डन  एरा  जब  आ;की  हुकूमत  नहीं  थी  ।  लेकिन  आज  आप  अपनी  पीठ  थपथपा  रहे  हैं  कि

 हमने  बड़ा  भारी  काम  किया  है  और  आपने  क्‍या  किया  1991-92  में  26.13  करोड़  का
 प्रावधान  किया  गया  और  20.31  करोड़  रुपए  रिलीज  किए  जिसमें  से  13.03  करोड़  का

 यूटीलाइजेशन  हुआ  और  4054  लाख  मानव  दिवसों  का  सुजन  किया  जब  आपकी  हुकमत
 थी  |  इससे  आपकी  नीयत  का  पता  चलता  है  कि  देहात  के  बारे  में  आपकी  नीयत  साफ  नहीं  है
 और  तभी  यह  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  ।

 आई०  आर२०  डी०  पी०  कैबारे  में  मैंने  ट्राइजम  कार्यक्रम  के  साथ  अन्त्योदय  कार  क्रम
 का  भी  जिक्र  किया  जाना  चाहिए  वहीं  से  इसकी  उत्पत्ति  हुई  यह  बात  एनुअल  रिपोर्ट  से
 भी  पता  चल  जाती  ट्राइजम  शुरू  हुआ  था  15  1979  को  और  अआई०  आर०  डी०  पी०
 आपने  छुरू  की  2  अकतूब  ?,  1980  और  उसमें  लिखा  है  कि  यह्‌  आई०  आर०  डी०  पी०  का  सपोटिंग
 कंपोनेंट  अब  भला  बताइए  कि  सपोटिग  कंपोर्नेंट  पहले  लागू  हो  जाएगा  और  मेन  कंपो्नेट  बाद

 आई०  आर०  डी०  पी०  की  एनुअल  रिपोर्ट  में  कम  से  कम  इतनी  इतनी  सदाशयता
 तो  होनी  चाहिए  कम  से  कम  इतना  तो  लिखा  जाना  चाहिए  था  कि  इस  योजना  की  बुनियाद
 जनता  पर्टी  की  हुकूमत  में  1977-78  में  पड़ी  वहां  से  अन्त्योदय  चला  गरीबों  को  गरीबी
 की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  का  कार्यक्रम  चलाया  गया  लेकिन  आपकी  नीयत  ठीक  नहीं  इसीलिए
 इस  तरह  के  काम  आप  कर  रहे  तो  क्‍या  नौबत  होगी  देश  सड़कों  का  क्‍या  हाल  है  |
 सभापति  बार-बार  घण्टी  बजा  रहे  इनकी  जो  रोड  डिवेलेपमेंट  की  एनग्ल  रिपोर्ट

 अमी  तक  रूरल  रोड  बनाने  की  स्कीम  आपकी  थी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  |  500  की

 तमाम  आबादी  वले  गांवों  को  सहकों  से  जोड़  देना  एक  हजार  से  लेकर  1500  की  आबादी
 के  बीच  के  गांवों  को  50  प्रतिशत  सड़कों  से  जोड  देना  अभी  तक  उस  टारगेट  को  आप  पूरा
 नहीं  कर  यह  आगकी  रिपोर्ट  तो  जो  इसमें  आपका  इरादा  इरादे  पर  धाक  नहीं

 लेकिन  मैं  इतना  जरूर  वहुंगा  कि  आपके  यहां  प्रायोरिटी  का  फक॑  जरूर  आपके  यहां

 प्राथमिकता  का  फक  देहात  के  विकास  पर  आपका  ध्यान  नहीं  नतीजा  हो  रहा  है  कि आज

 देहात  मजब

 अभी  पी०  डी०  एस०  क्री  चर्चा  कर  रहे  बड़ो  सफाई  से  कांग्रेस  की  टरफ  से  माननीय

 सदरय  प्रशंसा  कर  रहे  थे  हैं  एक  ही  बात  पी०  डी०  एस०  के  सम्बन्ध  में  कहना  हता  ह्‌ं  ।

 दृण्डियन  एक्सप्रेस  में  23-5-92  को  एक  ख्तबर  छपी  है  :

 को  सरकारी  स्वीक्षृति  :  सावंजनिक  वितरण  इस  बात  पर

 यकीन  करें  या  न  करें  लेकिन  सच्चाई  यह  है  कि  पूरे  देश  में  सातंजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 माध्यम  से  वितरित  किए  जाने  वाले  खाद्याल्नों  को  प्राप्त  करने  में  49  प्रतिशत  तक  अशुद्ध ता
 को  सरकारी  अनुमति  प्राप्त

 विष्वास  करिए  या  न  49  परमेंट  इमस्पो  रटी  की  दजाजा  आय  हद  जवाब
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 ।  इण्डियन  एक्सप्रेस  ही  उस  दिन  के  तमाम  अखबारों  में  यह  खबर  छपी  थी  कि  49

 परसंट  इमप्योरिटी  कौन-सा  अनाज  हिन्दुस्तान  के  गरीबों  को  आप  खिलाने  जा  रहे  इृध्यू
 प्राईस  आपने  बढ़ा  49  परसेंट  रही  चीज  आप  लिसा  रहे  मूसा  खिला  रहे  जानवरों  के
 खाने  लायक  चीजें  आप  पी०  डी०  एस०  के  जरिए  सप्लाई  कर  रहे  अपनी  पीठ  आप  खुद
 थपा  रहे  हैं  कि  1700  ब्लाक  कवर  करेंगे  या  1700  पी०  डो०  एस»  सेंटर  इसकी  भी
 सफाई  आप  दें  कि  क्‍या  स्थिति  पूरे  देश  में  इसकी  चिन्ता  दृश्यू  प्राईस  को  घटाइए  |

 मैं  कंक्‍्लूड  करते  हुए  कुछ  बातों  की  सफाई  सरकार  से  जरूर  आप  लेती  पर

 निमंरता  घटाना  चाहते  हैं  या  आपको  कोई  योजना  है  या  कोई  पॉलिसी  है  या  नहीं  ?

 अभी  भी  70  प्रतिशत  से  ज्यादा  खेती  पर  लोग  निमेर  खेती  पर  से  निमंरता  घट।ना  चाहते  हैं
 या  नहीं  ?  कब  तक  एग्रीकल्चर  पॉलिसी  लायेंगे  ?  इस  पर  क्‍या  सिर्फ  चर्चा  हो  होती  रहेगी  कि

 एश्रीकल्चर  पॉलिसी  लायेंगे  ।  किसान  के  लिए  कोई  योजना  क्‍या  आप  बनायेगे  ?

 हम  लोगों  की  जब  सरकार  नेशनल  फ्रन्‍न्ट  की  जब  गवर्मेंट  थी  उस  समय  का  बजट

 भाषण  मधु  दण्डवते  जी  का  बाद  के  बजट  के  अनुमानों  को  आप  पढ़  लोजिए  रूरल

 संक्टर  ग्रामीण  क्षेत्र  पर  और  गांब-गांव  के  विकाप्त  के  देहाती  के  विकास  के

 लिए  बजट  के  49.5  प्रतिशत  हिस्से  का  प्रोवीजन  किया  गया  आठवीं  योजना  में  बजट  का

 मुकम्मिल  आधा  पंसा  उसी  पर  खर्च  करमा  अब  आपका  एप्रोच  पेपर  बदल  प्लान  बदल

 आप  कितना  ख  कर  रहे  यह  साफ-साफ  बताइए  ।  एक-एक  करके  हमने  गिना

 दिया  कि  कहां-कहां  कटौती  आपने  कर  दी  हमने  तो  कहा  49.5  लेकिन  हमारा
 इरादा  पूरा  50  प्रतिशत  करने  का  भाठवीं  पोजना  में  इसको  हम  और  आगे  आपको

 बया  योजना  आप  कितना  पंसा  रूरल  संक्टर  पर  ख्ं  करने  जा  रहे  यह  जरा  जवाब  देते

 समय  साफ-साफ  बताइए  |  क्‍योंकि  इन  चीजों  का  जिक्र  न  डॉ०  मनमोहन  सिह  को  बजट  स्पीच्र  में

 है  और  न  आपकी  अनुदान  मांगों  में  ।  हम  यह  चाहते  हैं  कि
 आप  साफ-साफ  बताएं  ।

 हम  लोगों  ने  सभी  राज्यों  को  1984  के  बाद  जो  मूमि  सुधार  से  सम्बन्धित  कानून
 उनको  जडिशियरी  से  बाहर  करने  के  लिए  नवीं  अनुसूची  में  संविधान  संशोवन

 तमाम  मुमि  सुधार  कानूनों  को  नबीं  अमुसूची  में  डाल  दिया  ।  लेकिन  उसके  बाद  लंण्ड  ट्रिब्यूनल
 बनाना  कोर्ट  का  दर्जा  देकर  ।  आप  वह  भी  नहीं  दे  कब  तक  आ  लंण्ड  ट्िब्यूनल  बनाने

 जा  रहे  हैं  ?

 अन्तिम  जिस  प्रकार  से  संप्ड  सीलिग  रूरल  एरिया  में  है  उसी  प्रकार  अबंन  एरिया

 में  लण्ड  सीलिंग  आप  लगाना  चाहते  हैं  या  हम  चाहेंगे  कि  साफ-साफ  मूमि  सुधार  के

 कंटेस्ट  में  इस  बारे  में  चर्चा  की  खेती  की  हर  तरह  से  जिस  प्रकार  से  बजट  में  उपेक्षा  हुई
 न  कोई  नजरिया  न  कोई  दृष्टि  किस  प्रकार  हमारे  सामने  जो  चुनौतियां  उसका  मुकाबला

 न  नजरिया  है  कि  किस  प्रकार  से  इस  देश्ष  में  लेती  की  तरक्की  ग्रामीण  क्षेत्रों  का

 विकास  इसलिए  मैं  सरकार  से  मांग  करूंगा  कि  इस  पर  साफ-साफ  दृष्टिकोण  लोगों  के

 सामने  इनका  कोई  नजरिया  नहीं  साफ  नोति  नहीं  दृष्टि  नहीं  चूंकि  खेती  के  तमाम

 सेक्टरों  ग्रामोण  विकास  के  क्षेत्र  में  मारी  कटोतो  को  गई  इसलिए  मैं  इस  बजट  प्रस्ताव  का
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 झो  रशननन्‍्दम  लाल  साटिया  :  मेरे  मित्र  श्री  नीतीक्ष  कुमार  ने  कुछ
 बाते  उठाई  वे  आम  बातें  इस  देश  के  सामने  ग्रामीण  गरीबों  को  एक  चुमोत्ती  है ओर  हम
 प्भो  अपने  कृषि  क्षेत्र  में  सुधार  खाने  के  लिए  उत्सुक  लेकिस  मानवोय  ग्रंजो  के  विरुद्ध  उनको

 टिप्पणी  बवांछित  इसका  हमासी  कृषि  अर्थव्यवस्था  से  कोई  लेभा-देना  नहीं

 शायद  वह  उन्हें  नहीं  जानते  माननीय  मंत्री  पंजाब  बैं  मंत्री  य ेओर  तत्पश््चात  वह

 यहां  पर  अध्यक्ष  भी  रहे  वह  पूल  रूप  से  किसान  हैं  और  वह  किसानों  की  भलाई  और  सर्माद्ध
 के  लिए  संघ  करते  रहे  ये  हम  सब  जानते  हैं  ।

 मैं  खाद्य  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  की  मांगों  का  समथ्थंन  करता  यह  एक
 ह बहुत  बड़ा  काम  है  जिसे  मंत्रालय  संमाल  रहा  70  से  75  प्रतिशत  आबादी  कृषि  पर  निर्भर

 है  और  यदि  हम  क्षि  अर्थव्यवस्था  को  सुधार  पाते  हैं  तो  75  प्रतिशत  लोगों  का  भाग्य  बदल  जाएगा
 और  ठोक  यही  हमारी  सरकार  का  ध्येय  हम  इसके  लिए  कोदिश  कर  रहे  यही  हम  प्राप्त
 करना  चाहते

 मैं  भपने  माननीय  जी  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहूंगा  कि  आपके  द्वारा  तैयार

 किए  गए  अनुमान  आपके  द्वारा  वास्तव  में  प्राप्त  किए  लक्ष्यों  से हमेशा  भिन्‍न  होते  हैं  ।  मैं  यह  सब
 बातें  इसलिए  नहीं  कह  रहा  हूं  क्योंकि  श्री  के०  वी०  तंग्काबालू  ने  मेरे  से  पहले  क्ृषि  नीतियों  तथा
 कार्यक्रमों  का  उल्जेख  किया  है  |  शव  उस  सम्बन्ध  में  नह्लीं  कह  रहा  हूं  ।  बल्कि  मैं  यह  मुह  इसलिए
 छठ  रहा  हूं  क्योंकि  आपने  बताया  है  कि  इस  वर्ष  ब्र्थात  1990-91  में  182  मिलियत  टन  गेहूं  का

 उश्दादन  किया  यह  आपका  अनुमान  था  लेक्षिन  वस्‍्त॒व  में  यह  उत्पादन  केबल  470

 मिलियन  टन  ही  रहा  आप  भन्‍्तर  जानते  इसका  मूल्यों  पर  क्‍या  प्रग्माव  पडेगा  ?

 कृषि  भमरझो  बलराम  शाखड़  )  :  यह  उत्पादन  176  मिलियन  टन  रहा  है  ।

 झी  रघुनन्दन  लाल  माटिया  :  लेकिन  भापकी  रिपोर्ट  में  यह  उत्पादन  170  से  172
 यम  टन  बताया  गया  यदि  आपने  इसका  अनुमान  176  मिलियन  टन  भी  लगाया  होता  तब  भी

 इसका  मूल्यों  पर  मारी  असर  पडता  ।  जमाखोर  तथा  बड़ें-बड़  उद्योगपति  जो  गेहू  का

 व्यापार  कर  रहे  बह  इसका  लाम  उठाते  हैं  जौर  यह  कहकर  कीमतें  बढ़ा  देते  हैं  कि  फलल  कम

 हुई  मैं  भापको  सुराव  दमा  कि  आपको  बहुत  सावधानी  से  अनुमान  त्ेयार  करने

 चाहिए  क्‍योंकि  इसका  सम्बन्ध  मूल्यों  से  यह  कोई  नहीं  कह  सकता  कि  जो  कुछ  भी  अनुमान
 आप  बह  हमेशा  यह  सम्मव  नहीं  है  ।  मैं  यह  जानता  लेकिन  यह
 मान  अधिकाधिक  बास्तविकता  के  करोब  होने

 अन्य  बात  जो  मैं  कहना  चाहूंगा  वह  यह  है  कि  आप  यह  सब  प्रयत्न  इस  देश  की  क्ृषि
 अर्थव्यवस्था  को  सुधारने  के  लिए  कर  रहे  आपके  पास  अच्छे  अनुसंधान
 विनिमय  कार्यक्रम  इत्यादि  आपने  15,000  करोड़  से  अधिक  राशि  भी  किसानों  को  ऋण  देने
 के  लिए  कृषि  बैंकों  में  आरक्षित  की  हुई  लेकिन  इस  सबके  इस  देश  में  ऐसे  बहुत  कृषि
 क्षेत्र  के होने  पर  हमारे  पास  समी  संसाघन  होने  के  बावजूद  हमारे  पास  बड़ो-बड़ी  नदियां
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 होने  पर  भी  तथा  इस  देश  के  अनेक  क्षेत्रों  में  अच्छी  वर्षा  होने  के  बावजूद  भो  मुझे  अफसोस  है  कि
 170  मित्रियन  टम  अद्यवा  175  मिलियन  टन  गेहूं  का  उत्पादम  कोई  अधिक  नहीं  है  ।

 आप  देखिए  कि  चोन  में  जहां  केवख  20  प्रतिशत  कृषि  शोग्य  मूमि  तथ्य  शेष  सारा

 पहाड़ी  इलाका  है  :  वे  400  मिलियन  टन  से  भी  अधिक  का  उत्पादन  कर  रहे  हम  बहां  गए
 4.00  म०  प०

 मैं  कृषि  मंत्री  के साथ  वहां  गया  हम  चोन  में  साथ  गए  थे  तथा  हमने  इस  समस्या  का
 अध्ययन  किया  वे  400  मिलियन  टन  से  भी  अधिक  गेहूं  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  उनके
 पास  केवल  20%  क्षुषि-योग्य  ममि  इसलिए  हमें  देखना  चाहिए  कि  जो  कुछ  भी  ससाधन

 हमारे  पास  जो  कुछ  मी  शंसाथन  हमें  उपशक्षर  हमें  अपने  कार्यों  छा  प्रबंध  ऐसे  तरीके  से  करना

 होगा  कि  वे  कृषि  वस्तुओं  में  सुधार  वे  उनमें  सुधार  करें  ताकि  हमें  अधिक  खश्यान्न  मिल  सके

 तथा  उनका  भरसक  समुचित  उपयोग  कर  सके  |  यदि  आप  ब्रा  नमानें  तो  मेरे  विचार  से  प्रबंध

 हयवस्था  में  सुघार  करने  की  आवष्यकता  जो  कुछ  भी  आप  खचं  कर  रहे  जो  कुछ  भी
 संसाघन  आपके  पास  उपलब्ध  उनमें  ताख्लकेश  शल्या  जाना  चाहिए  तथा  यह  देखना  चाहिए  कि

 हम  कंसे  उनका  समुच्तित  उप्रयोग  कर  श्वकते  हैं  ।

 समापति  सहोदय  :  कृपया  एक  मिनट  ।  मैं  अब  श्री  तरुण  गोगोई  को  अपना  वक्तव्य  देने  की

 अनुमति  दूंगा  जो
 कि  आज  4.00  बजे  दिए  जाने  के  लिए  नियत

 4.01  भ०  प०

 मन्खी  हारा  अक्तव्य

 गेहूं  के  म्यूनतल  समर्थन  मूल्य  के  अतिरिक्त  किसानों  को  बोनस  प्रदान  करना

 साथ  मंत्रालय  के  राज्य  जजों  तर  गोगोई  )  :  भारतीय  खाद्य  निगम  और  उसकी

 एजेंसियां  केन्द्रोय  घ्रूल  के  लिए  गेहूं  की  वसूली  करती  हैं  ओर  जो  विस्साम  अपनी  गेहूं  इन्हें  बेचते

 उन्हें  बोनस  प्रदान  करने  विधयक  प्रदन  कुछ  समय  से  सरकार  के  विचाराधोन  इस  धारघशणा  के

 फीछे  एकमात्र  प्रधोजन  गेहूं  की अधिकतम  वसूली  करना  और  श्षाथ  ही  किसानों  को  बतिरिक्त  लाभ

 फ्हुंचाना  है  ।

 अब  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  जो  किसान  उपर्युक्त  एजेंसियों  को  अपना  गेहूं  पहली

 अग्रेस  से  3।  1992  तक  बेचते  हैं  उन्हें  25/-  रुपए  प्रति  क्विटल  की  दर  से  बोनस  अदा  किया

 जाएगा  |  यह  बोनस  सरकार  ढारा  पहले  से  ही  घोषित  250/-  रुपए  प्रति  क्विटल  के  न्यूनतम

 समय न  मूल्य  के  अक्षिररिकत  होगा  ।

 आशा  है  कि  यह  बोनस  प्रोत्साहन  के  रूप  में  कार्य  करेगा  और  यह  सावंजनिक  वितरण

 अजासी  की  आवश्यकशाओों  को  पूरा  करने  तथा  देक्ष  को  खाद्य  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  पर्धाध्त

 मात्रा में  गेहूं  की  क्सूश्री  करने  में  सहायक  सिद्ध  होगा  ।
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 सभापति  महोवय  :  श्री  रघुनन्दन  लाल  कृपया  आगे

 श्री  निमंल  कान्ति  चटर्जों  :  यहां  एक  प्रएन  निगंम  मूल्यों  का  क्‍या  हुआ  ?

 श्री  तरुष  गोगोई  :  उसका  निर्णय  हम  बाद  में  लेंगे  ।

 4.02  म०  १०

 अनुदानों  की  मांगें  1992-93

 प्रामोण  विकांस  समत्रालय

 साहा  मग्त्रालय

 कृषि  मग्त्रालय

 नागरिक  पूति  ओर  सार्वजनिक  बितरण  सन्त्रालय--जा  री

 श्री  रघुनस्दन  लाल  माटिया  :  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  जी  के  ध्यान  में  यह  लागा  चाहता  हू ंकि
 कृषक  को  अपनी  उपज  की  उचित  कोमत  नहीं  मिल  रही  यह  अच्छा  है  कि  अ।ज  आप  उसे

 प्रोत्साहन  के  रूप  में  25  रु०  की  राशि  दे  रहे  मैं  सममता  हूं  यह  पर्याप्त  नहीं  आपके  पास  दो

 विकल्प  या
 तो  आप  उसे  आर्थिक  सहायता  दें  अथवा  निम्न  दर  पर  साधन  दें  अथवा  कम  लागत

 पर बुनियादी  सुविधाएं  उपलब्ध  करे  ताकि  वह  अपनी  जरूरतें  पूरी  कर  सके  अथवा  आप  कोमतें

 बढ़ा  दे  । आपक  सामने  केवल  दो  ही  विकल्प  हैं|  इससे  पंजाब  अत्यधिक  प्रभावित  है  क्योंकि  राष्ट्रीय
 स्‍तर  पर  गेहूं  और  चावल  के  मुख्य  संभरक  यही  राज्य  हम  राष्ट्रीय  स्‍तर  पर  लगभग  60  से
 70  प्रतिशत  तक  गेहूं  तथा  40  प्रतिशत  चावल  की  आपूर्ति  कर  रहे  पंजाब  में  राजनीतिक  संकट
 इस  आशिक  संकट  से  जुड़ा  हुआ  है  बयोंकि  वहां  जो  मृमि  है  बह  उस  स्थिति  में  पहुंच  गई  है  जहां
 और  अधिक  उत्पादन  नहीं  प्राप्त  किया  जा  सकता  आप  पर्याप्त  मूल्य  नहों  दे  रद्दे  बुनियादी

 सुविधाओं  की  कमत  प्रतिदिन  बढ़  रही  परिणाम  यह  है  कि  पंजाब  में  कृषि  प्रत्याय  छास
 नियम  का  पर्याय  बन  गई  इसने  हमारे  लिए  राजनीतिक  संकट  मी  उत्पम्न  कर  दिया

 लिए  मैं  आपसे  अनु रोध  करूंगा  कि  कृपया  इस  बात  को  व्यापक  दुष्टि  से  या  तो  आप  उन्हें
 सुविधाए  प्रदान  करे  ताकि  वे  क्रुषि  करें  जो  कि  उनके  लिए  लाभप्रद  हो  अथवा  आप  कीमतें  बढ़ा
 दीजिए  |  यह  आप  पर  है  कि  आप  क्‍या  कर  सकते

 इमके  मूल्य  निर्धारित  करने  की  प्रक्रिया  भी  बहुत  विचित्र  मैं  नहीं  जानता

 कि  इन  खाद्यान्नों  के  मूल्य  कौन  निर्धारित  करता  इसमें  कौन-सी  संस्थाओं  का  योगदान  इस  में
 कौन-कौन  से  लोग  दा  मल  हैं  तथा  कौन-से  विमाग  यह  काय  करते  मैं  उस  बारे  में  नहीं  जानता

 हूं  ।  इसे  केबल  अधिकारी  तंत्र  पर  ही  नहीं  कृपया  इसका  व्यावहारिक  पक्ष  भी  देखें

 कृपया  यह  देखें  कि  उत्पादन  लागत  क्‍या  हैं  तथा  उपलब्ध  मूमि  क्षेत्र  कितना-कितना  कृपया
 कीटनाशी  दवाओं  के  मूल्य  तथा  अन्य  बातों  को  मी  ध्यान  में  रखें  ।  फिर  मूल्य  निर्धारित
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 एक  अन्य  बात  है  ।  यह  खाद्य  विभाग  से  सम्बन्धित  यह  वसूली  के  बारे  में
 है  ।  जब  मी  कृषक  अपनी  फसल  बाजार  में  लाता  है  तो  खाद्चान्नों  के  दाम  न्यूनतम  होते  जंसे  ही
 वह  बेच  देता  तो  दाम  बढ़ने  लगते  बाजार  में  मल्य  बढ़  जाते  कपया  पिछले
 अमेक  वर्षों  को  स्थिति  देखें  ।  यहां  तवः  कि  इस  वर्ष  भी  आपने  गेहूं  को  मुल्य  225  ४०  निर्धारित
 किया  ।  लेकिन  अब  गेहूं  का  विद्यमान  बाजार  मूल्य  कया  है  ?

 हु

 यह  400  रुपये  से  मी  अधिक  यह  लाभ  किसका  क्‍या  किसानों  को  इससे  ल

 मिलने  वाला  है  ?  नहीं  |  क्या  सरकार  को  इम  मूल्य  वृद्धि  स ेकोई  लाभ  पहुंचने  वाला  क्‍या

 उपभोक्ताओं  को  हससे  कोई  लाभ  नहीं  ।  आप  नीति  को  इस  तरीके  से  परिवर्तित  क्‍यों  न

 करते  कि  किसानों  को  उचित  मल्य  मिले  और  उपभोक्ताओं  को  मी  इन  मूल्यों  में  प्रशासनिक  प्रम

 जमा  करके  एक  उचित  मूल्य  पर  अनाज  मिले  ?  यहां  उपस्थित  मेरे  एक  मित्र  वह  रहे

 किसानों  क ेलिए  तो  अभाज  के  मूल्यों  में  25  रुपये  की  वद्धि  कर  दी  लेकि  शा

 भोकक्‍ताओं  का  क्‍या  होगा  ऐसा  आपके  आपम  में  कोई  सम्पर्क  न  होने  के  कारण  हुआ  मेरा

 सुझाव  यह  है  कि  सरकार  को  सारा  अनाज  मण्डी  में  आमद  के  समय  ही  खरीद  लेना

 यदि  आप  इस  नीति  को  अपनाते  हैं  तो  आपको  इसमें  दो  कठिनाइयां  पहली  5  य्रह  कि

 आपके  पास  इसके  लिए  न  तो  पर्याप्त  वित्त  उपलब्ध  है  ओर  न  ही  गोदाम-क्षमता  ।  मैं  यह

 मुकाव  देता  हूं  कि  आप  सभी  थोक  उपभमोकक्‍षताओं  जैसे  कि  आटा.मिलों  ग्रौर  चावल  विक्रेताओं  को

 यह  बता  दें  कि  वे  बाजार  में  अनाओं  की  खरीद  हेतु  प्रवेश  नटीं  कर  सकते  और  केवल  भरकार  ही

 निर्धारित  मल्य  पर  द्नन्हें  खरीदेगी  और  उ  न्हें  आर्पू्ति  करेगी  | यह  सत्य  अबथ  275  रुपये

 सरकार  को  सारा  गेहूं  लरीद  फिर  आटा-मिलों  को  आबंटित  करना  चा  आप  उन्हें

 वह  कह  सकते  हैं  कि  वे  अपना  एक  महीने  का  कोटा  ले  सकते  हैं  और  वे  सरकार  के  पास  घनराधि

 जमा  करा  दें  ।  भाप  इसे  आवंटित  करें  और  सीधे  मण्डी  से  ही  उनको  मिलों  में  मिजवा  तब

 जापको  गोदामों  की  आवष्यकता  नहीं  न  ही  इसके  लिए  आपका  धनराशि  की  जरूरत  पड़े  गी

 ओऔर  देश  में  मल्य-हांचा  स्थिर  हो  किसानों  का  सही  मूल्य  उपभोक्ताओं  को

 अन्तिम  उत्पाद  एक  सही  मूल्य  पर  मिलेंगे  और  आप  लामान्वित  होंगे  क्योंकि  बाजार  में  मल्यों  में

 स्थिरता  होगी  ।  बाजार  में  मूल्य  की  अस्थिरता  किसानों  बुरी  तरह  से  प्रमावित  करती  है
 ।  वह

 नहीं  चाहता  कि  मूल्पों  में  उतार-चढ़ाव  हो  अथवा  मल्य  बढ़ते-घटते  रहें  क्यों  कि  इससे  वह  कभी  भी

 लाभान्वित  नहीं  होता  उसे  तभी  लाभ  होता  जब  आप  मुल्य  निर्धारित  कर  देते  हैं
 ओर

 उस

 मस्य  पर  अनाजओं  की  खरीद  करते  कृपया  इस  सुझाव  को  नोट  यटि  यह  ठीव  बंठता  कि

 सरकार  सारै  खाद्यासतों  को  खरीदे  और  इसकी  निर्यातकों  तथा  चावल  विक्रेताओं  को

 एक  नियत  मसल्‍्य  पर  आपूर्ति  त  किवे  अनुचित  लाभ  न  कमायें  ।  यदि  वे  खाद्यान्न  नियत  मूल्य

 पर  प्राप्त  करते  तो  वे  इसे  उस  पर  अपने  लाभ  सहित  एक  निर्धारित  मल्य  परही  यह

 सभी  के  लिए  लाभप्रद  कपया  हसे  ध्यान  में  रखें  ।

 कषि  विश्व  विद्यालयों  और  अनुसंधान  केन्द्रों  के  बारे  में  कुछ  जिक्र  किया  गया  क्षि
 विश्वविद्यालयों  ने  बहुत  अच्छा  कार्य  किया  मैं  अन्य  राज्यों  के  अनुमव  के  बारे  में  तो  नहीं

 आनता  ।  मैं  आपको  यह  बता  सका  हूं  कि  लुधियाना  कृषि  विश्वविद्यालय  ने  एक  आश्चर्यजनक

 काये  किया  है  ।  वे  अनुसंधान  करने  में  सक्षम  हुए  हैं  और  फिर  उन्होंने  वास्तविक  कार्य  रो  इसे  ओोड़

 दिया  किसान-मेले  आयोजित  हुए  हैं  |  उनके  अनुसंघान  के  जो  मी  परिणाम  निकले  हैं  उनके
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 लाभ  किसानों को  पहुंचे  किसान  भेलों  आयोजन  किया  जाता  जिनमें  वे  लोगों  को

 संघान  की  उपलब्धियों  के  बारे  में  बताते  वे  उन्हें  अच्छे  बीज  उपब्रब्ध  करा  रहे  मेरा

 निकेदन  है  कि  आप  समो  राज्यों  में  ऐसे  विश्वविद्यालय  क्‍यों  नहीं  स्थापित  करते  ?  सभी  राज्यों

 को  इन  विश्व  विद्यालयों  का  लाभ  पहुंचने  दें  और  उन्हें  अनुसंधान  संस्थानों  का  फायदा  उठाने

 ताकि  हम  अपना  उत्पादन  बढ़ा  सर्क  ।

 किसानों  को  मुख्य  जरूरत  पानी  इस  देश  हमारी  बहुत  बढ़ी-बड़ी
 योजनायें  परन्तु  य ेसभी  परियोजनाएं  कभी  भी  समय  पर  पूर्ण  नहीं  होती  फिर  राजनेतिक

 हस्तक्षेप  भी  आप  देख  सकते  हैं  कि  नमंदा-घाटी  और  टिहरी-यढ़बाल  में  कया  हो  रह  है  ?

 परियोजनाओं  को  लंबित  किया  जाता  जिसके  परिणामस्वरूप  लामत  बढ़ा  दी  जाती  है  परिणाम

 बहुत  देरी  से  प्राप्त  होते  हैं  ।  आप  छोटी  परियोजनाएं  छुरू  क्‍यों  नहीं  करते  ?  भाषकी  दीघंकालीन

 और  अल्पकालीन  अवधि  को  नीति  होनी  ही  चाहिए  ।  मैं  एक  अल्पकालीन  नीति  के  बारे  में  सुझाव

 हूंगा  ।  आपके  पास  690  धन  मीटर  पानी  मूमि  पर  उपलब्ध  है  ओर  ममि  के  नीके  450  घन  मीटर

 पानी  कुल  मिलाकर  आपके  पास  1140  घन  मीटर  पानी  उपलब्ध  है  ।  लेकिन  इसका  उपयोग

 कितना  है  ?  यह  केवल  552  घन  मीटर  है  ।  हम  इसे  व्यर्थ  क्यों  गंवा  रहे  जब  हमारे  पास  पानी

 उपलब्ध  तो  हम  छोटी  नहरें  क्‍यों  नहीं  खोद  सकते  ?  हम  तालाब  खोद  सकते  हम  कुएं  जोद
 सकते  ताकि  हम  उस  पानी  का  उचित  उपयोग  कर  सक॑  ।  अब  हम  विदव  बंक  तथा  अन्य  बेकों  से

 सहायता  प्राप्त  करने  की  सोच  रहे  लेकिन  जो  हमारे  पास  उसे  हम  उचित  ढंग  से  उपयोग

 नहीं  कर  रहे  मैं  आपको  यह  विश्वास  दिला  सकता  हुं  कि  हस  पर  अधिक  लागत  कहीं  आएसी  |
 आप  केवल  इधर-उधर  से  घनराक्षि  प्राप्त  करें  और  ब्रामवासियों  को  तालाब  सूमेदने  के  लिए  कहें  ।

 जापको  उन्हें  धनराशि  देने  की  जरूरत  नहीं  आप  इसे  पहले  शुरू  किए  गए  काम  के  लिए  मोजन
 कार्पक्रम  के  अम्तगंत  भी  ले  सकते  उन्हें  तालाब  खोदने  दें  तथा  उन्हें  उसक  बदले  अनाज

 दीजिए  |  इस  तरीक  मैं  समझता  बहुत  जल्दी  हम  इस  देश  में  जो  फालतू  पानी  हमारे
 पास  उपलब्ध  उसका  उपयोग  करने  में  सम  होंगे  ।

 इसी  प्रकार  चाहे  वह  पंजाब  में  हरियाणा  में  हो  अथबा  पद्िचमी  उत्तर  प्रदेश  हरित
 क्राति  के  परिणाम  आपके  सामने  और  यह  देखकर  खुशी  हुई  है  कि  पंजाब  गेहूं  का  प्रति

 हेक्टेयर  उत्पादन  3,715  किलोग्राम  है  ।  लेकिन  अगर  हम  उत्तर  प्रदेश  को  देखते  जहां  कि  मूमि
 मी  इससे  अच्छी  जहां  पानी  की  मी  अच्छी  सुविधाएं  हैं---समी  नदियां  वहां  हुँ---और  अच्छी
 वर्षा  होती  वहां  प्रति  हेक्टेयर  ग्रेहें  उत्पादन  2162  किलोग्राम  यह  चूक  कहां  है  ?  हम  इन
 सभी  विसंगतियों  को  क्यों  नहीं  सुघार  सकते  ?  यदि  पंजाब  प्रति  हेक्टेयर  3,479  किलोग्राम  गेहूं
 उगा  सकता  तो  उनतर  प्रदेद्  में  केवल  2,162  किलोग्राम  प्रति  द्वेक्टेयर  उत्पादन  क्‍यों  है  ?

 हसी  पंजाब  में  प्रति  हैक्टेयर  2.778  किलोग्राम  घान  काः  उत्पादन  होता  परब्तु  उत्तर

 प्रदेश  में  आप  एक  हेक्टेयर  में  केवल  1,826  किलोग्राम  घान  उत्पादित  कर  रहे  कपया  राज्य

 खरकारों  को  कुछ  करने  के  लिए  कहें  ।
 ह

 मेरे  श्री  चौधरी  कह  रहे  थे  कि  केन्द्र  को  यह  करना  चाहिए  ओर  केन्द्र  को  वह  करना

 चाहिए  ॥  मैं  यह  उम्मीद  करता  हैंकि  वह  अपने  ही  दल  की  सरकार  से  पजाब  से  तुलना  करने  के

 लिए  यह  पूछें  कि  बहू  यह  पता  लग।ए  कि  इसमें  कठिनाई  कहां  है  |  जो  कूछ  वे  कर  सकते
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 करना  चाहिए  ओर  जहां  कहीं  भी  उन्हें  कोई  सहायता  अथवा  सहयोग  चाहिए  उन्हें  केन्द्रोय  सरकार
 के  पास  आना  चाहिए  ओर  केन्द्र  सरकार  को  भी  उनको  सहायता  करनी  _
 यह  एक  राष्ट्रीय  समस्या  है  ।

 अब  मैं  शुध्क  कृषि  पर  आता  हूं  ।  हमारे  पास  काफी  मूमि  जहां  शुष्क  खेती  होती
 हमने  उसके  बारे  में  कोई  बड़ी  प्रगति  नहीं  की  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय

 को  बता  बूं
 कि  यह  प्रयोग  इजराईल  में  अत्यधिक  सफल  रहा  आप  अपने  वेशानिकों  को  हमेशा  बाहर  भेजते

 रहते  हैं  ओर  वहां  बिनिमय-कार्यक्रम  होते  हैं  तथा  हम  उनसे  लामान्बित  होते  आपने  उन्हें
 फिलिपिन्स  और  अन्य  क्षेत्रों  में  भेजा  यह  जानने  के  लिए  कि  वे  कंसे  ऐसा  करने  में  सक्षम  हुए

 कृपया  इजराईल  के  साथ  एक  आदान-प्रदान  कार्यक्रम  करें  और  हमें  उस  प्रणाली  को  भारत  में

 अवध्य  ही  लागू  करना  चाहिए  ।  यहां  काफी  मूमि  छुष्क  है  और  वर्षा  होती  ही  नहीं  अथवा  कम

 होती  है  ।  कृपया  इस  विषय  पर  गौर  क  रें  और  मुझे  आशा  है  कि  आप  हमारी  शुष्क  भूमि  कृषि

 को  सुधा  रंगे  ।

 मैं  ममि  सम्बन्धी  कानूनों  को  लेता  हमारे  मृमि  सम्बन्धी  कानून  ऐसे  हैं  कि  एक

 व्यक्ति  की  मृत्यु  के  मूमि  का  बंटवारा  हो  जाता  यदि  एक  व्यक्ति  के  पास  चार  बेटे  हैं

 और  उसके  पास  10  एकड़  भ्रमि  तो  यह  मूमि  प्रति  व्यक्ति  ढ़ाई  एकड़  बांटी  जाती  उस  स्थिति

 में  पैदावार  वही  नहीं  होगी  ।  तो  हम  अपने  कानूनों  में  परिवतंत्र  क्‍यों  नहीं  कर  इंग्लेंड

 पें--इंग्लैंड  का  ज्येष्ठा  घिकार  कहता  है  कि  केवल  ज्येष्ठ  पुत्र  को  भूमि  मिलेगी  और  उसका  विभाजन

 नहीं  किया  जाएगा  ।  लेकिन  मूमि  से  अजित  आय  परिवार  के  सभी  सदस्यों  में  बांटी  इस

 देश  में  ममि  का  विभाजन  हो  रहा  है  ओर  हर  जगह  हम  लोगों  के  पास  एक  अथवा  दो  अथवा  तीन

 एकड़  जमीन  पाते  यह  छोटे  जो  उन  पर  खेती  करते  को  कया  प्रोत्साहन  मिल

 सकता  है  ?  वह  कितना  खर्च  करेगा  और  उसे  प्रतिफल  के  हूप  में  कितना  मिलेगा  ?  अपने  सीमित

 साधनों  के  वह  सूधार  करने  में  सक्षम  नहीं  हो  इस  बारे  में  बिचार  करें  कि  क्‍या

 यह  हमारे  देश  में  सम्मव  है  ।  शक्यपि  यह  आपका  विभाग  नहीं  परन्तु  फिर  मी  सरकार  यही  है

 और  आब  उन  दबाव  डाल  सकते  हैं  ।

 भारत  बासमती  चावल  का  निर्यात  कर  रहा  इसके  बहुत  अच्छे  दाममिल  रहे  हम

 200  करोड़  रुपये  की  राशि  का  बासमती  चावल  निर्यात  किया  करते  अब  यह  800  करोड़  रु०

 का  हो  गया  है  ।  एक  बोरी  बासमती  चावल  के  निर्यात  से  आठ  बोरी  गेहूं  आ  सकता  अब  आप

 अवष्य  ही  अपनी  ममि  का  भेहूंठ  श्पादन  के  लिए  उपयोग  करते  क्‍या  हम  यह  प्रणाली  नहीं

 अपना  सकते  कि  हम  कम  गेहूं  उगायें  और  अधिक  वासमती  चावल  पैदा  हम  हसका  निर्यात  करें

 और  विदेशी  मुद्रा  अजित  खासतौर  पर  जब्र  हमें  एक  थोरी  चावल  से  आठ  बोरी  गेहूं  के  बराधर

 दाम  मिलते  हों  ?  कृपया  इन  समी  छोटी-छोटो  बातों  की  ओर  ध्यान  इससे  निशच  य  ही  देशा  की

 अर्थव्यवस्था  का  निर्माण  करने  और  अपनी  कृषि  अथंठयवस्था  को  मजबूत  करने  में  हमें  सहायता

 मिलेगी  |

 अब  में  अपने  ही  राज्य  पंजाब  पर  आता  हैं  । पंजाब  के  लोग  बड़े  परिष्मी  वे  प्रणालस

 के  वैज्ञानिक  विकास  में  भी  बहुत
 अधिक  द़्लि  रखते

 वे
 ठ्प

 पद्धति  को  जातते  उन्होंने  ठी

 पद्धति को  बढ़े  जोखिमपूरेक  चागू  है  जब
 के

 अस्य  राज्यों
 ने

 उप  प्रण/नरी  को  सहीं  परसखा
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 लेकिन  चंकि  पंजाबी  लोग  साहसी  होते  उन्होंने  इस  प्रौद्योगिकी  को  अपना  लिया  झिसे  आपने

 इस  देश  में  ही  विकसित  किया  हरित-क्रांति  के  रूप  में  हम  इसे  लागू  करने  में  समर्थ  हुए  हैं  और
 काफी  हासिल  कर  लिया

 अब  एक  ऐसी  स्थिति  है  कि  पंजाबी  कृषक  खुशी  का  अनुभव  नहीं  कर  रहा  है  क्योंकि  कठिन
 परिश्रम  के  पश्चात्‌  इतना  मधिक  कार्य  करने  के बाद  और  उसके  पास  उफ्लसब्ध  सभी  संसाधनों  को
 लगाने  के  बाद---उसका  समस्त  परिवार  खेत  में  कार्य  करता  है--उसको  फसल  का  उच्नित  मूल्य
 नहीं  मिल  रहा  है  |  वह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  आयाम  क्‍या  आप  उन  राज्यों  को  प्रोत्साहन  देंगे

 जिन्होंने  प्रौद्योगिकी  अपनाई  है  और  जो  अधिक  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ?

 पंजाब  की  खाद्य  मंत्री  श्रीमती  माटल  ने  एक  पत्र  द्वारा  आपको  पंशकष्  की  हैकिआप
 पंजाब  से  अनाज  खरीद  कर  ओ  मी  कोटा  निर्धारित  यदि  उसके  लिए  आप  प्रति  क्विटल  35
 अथवा  40  रुपए  की  सहायता  दें  तो  आप  यहां  से  ।0  लाख  टन  अधिक  अनाज  की  खरीद  कर  सकते

 हैं  ।  क्या  यह  अच्छा  सोदा  नहीं  है  ?  हम  आपको  अधिक  खाद्यान्न  देने  के  लिए  तेयार  हम  आषकी

 सहायता  करने  के  लिए  तेयः!र  हैं  बशतें  आप  धी  पंजाब  के  किसानों  की  सहायता  करें  और  इससे
 हभ्न  विदेशी  मुद्रा  भी  बचा  सकते  हैं  ।

 हमा  रो  कुछ  समस्याएं  हमारी  एक  समस्या  यह  है  कि  हम  अपने  किसानों  को  20  रुपये
 प्रति  ट्यूबवेल  की  दर  से  बिजली  उपलब्ध  करा  रहे  हैं  ।  हमारे  बिजली  बोर्ड  को  इस  कारण  से  काफी

 नुकसान  हो  रहा  है  ।  यदि  आप  हमें  राज  सहायता  नहीं  दे  सकते  तो  क्ृपया  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 या  विद्युत  बोर्डों  के  लिए ऋण  दे  दीजिए  ।  जिससे  कि  हम  अधिक  बिजली  उत्पन्न  करने  में  सम
 हो  जाएं  और  अधिक  खाद्यान्न  उत्पादन  कर  सकें  |  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मुह्ाा  है  जिसे  मंत्री  महोदय
 को  नोट  करना  यदि  आप  हमें  राज  सक्षयता  नहीं  दे  सकते  तो  कृपया  हमें  ऋण  मुहैया  करा

 दीजिए  1  हम  आपमे  1000  करोड़  रुपये  के  मारी  ऋण  के  लिए  नहीं  कह  रहे  आप  हमारे  विद्युत
 विभाग  के  लिए  केवल  एक  सो  करोड़  रुपये  दे  चाहे  ग्रामीण  विद्यतीकरण  के  लिए  या

 अन्यथा  और  हम  आपको  विश्वास  दिलाते  हैं  कि हम  आपको  अधिक  खाद्यान्न  उपलब्ध  करेंगे  ।

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  आपके  अपने  विभागों  में  समन्वय  की  आवष्यकता  आपको  इतना
 बड़ा  विमाग  है  यदि  मैं  उस  पुस्तक  को  देखं  जो  आपने  हमें  दी  थी  उसमें  मात्स्थिकी  कृषि

 मेड  प्रजनन  और  क्या  नहीं  वया  इन  समी  विभागों  में  पूर्णतया  परस्पर  समन्वय

 है  जिससे  कि  आपको  मालूम  हो  कि  वे  आपस  में  मिलकर  कायं  कर  रहे  हैं  ताकि  अच्छे  परिणाम

 निकल  सके  |  मैं  आपसे  १हना  चाहूंगा  कि  आपको  सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालयों  कै  साथ  भी
 सामंजस्य  रखना  होगा  अस्यधा  इसके  ब्रिना  प्रगति  रुक  निरन्तर  बेठक  आयोजित  की

 जानी  चाहिएं  विशेषतया  सिचाई  विमाग  के  साथ  निरन्तर  विचार-विमर्श  किया  जाना  चाहिए
 क्योंकि  इस  क्षेत्र  में  हमारी  काफी  समस्याएं  जेसा  मैंने  कद्दा  वर्षा  का  पानी  व्यर्थ  जा  रहा
 है  इसके  लिए  कोई  योजना  नहीं  बडी-बड़ी  योजनाएं  हैं  जबकि  छोटो  योजनाओं  पर  भी  ध्यान
 नहीं  दिया  जाता  हम  तालाब  बना  सकते  हैं  |हम  टयूबवेल  लगा  सकते  बड़ी  योजनाओं
 फ्र  अधिक  धन  खर्चे  करने  के  बजाय  हम  इन  टयूबर्ग लों  पर  घन  खर्च  क्यों  नहीं  कर  सकते

 में  यह  प्रपोग  काफी  सफल  रहा  यह  12  जिलों  का  छएक  छोटान्सा  राज्य  है  ओर  यहां  छह  लाख
 से  अधिक  ट्यूबर्चल  हैं  जो  चालू  हालत  में  इस  प्रकार  का  प्रयोग  अन्य  स्थानों  पर  क्‍यों  नहीं
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 किया  जा  संकता  |  कुंपया  बड़ी-बड़ी  योजनाओं  पर  अधिक  धम  न  खर्च  किया  जाये  ।  हमें  ट्‌  मूबबेल
 लगाने  चाहिए  तथा  तालाब  बनाने  चाहिएं  तथा  आप  देखेंगे  कि  हमारे  कृषि  उत्पादन  में  बुद्धि  होगी  ।

 अन्त  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  देश  को  क्षृषि  अर्थव्यवस्था  में  पंजाब  ने  महत्वपूर्ण
 निभाई  है  ।  आज  भी  पंजाब  अग्रणी  आपको  पंजाब  को  शमस्याजों  ओर  जो  कोई  भी  पंजाब

 की  माँग  आपके  पांस  आती  है  उस  पर  ध्यान  देना  हमारे  मुख्य  मंत्री  जी  ने  भी  आपको
 लिखा  उन्होंने  कई  मुंहे  उठाये  उन  पर  ध्यांग  दिया  जाना  चाहिएं  जिससे  कि  पंजाद  आपको

 भाशा  से  भी  अधिक  योगदान

 श्री  जआयनल  अंबेदिन  :  समापत्ति  मैं  ग्रामीण  कृषि  तथा

 नागरिक  आपूर्ति  तथा  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालयों  की  अनुदानों  की  मांगी  का  विरोध  करता

 प्रारम्भ  मैं  प्रामीण  विकास  के  बारे  में  कुछ  क्षष्द  कहता  माननीय  वित्त  मंत्री
 जी  ने  अपने  बजट  माषण  में  कहा  था  जिसको  मैं  उद्ध त  करता  हूं  :

 हुंमांरी  राष्ट्रीय  समुद्धि  का  आभार  है  मौर  आधिक  विकास  की  कोई  नीति

 हमारे  देश  में  तब  तंक  सफल  नहीं  हो  सकती  जब॑  तक  कि  कुंधि  के  क्षेत्र  में  रोजगार  और

 उंत्पादन  में  तीव्र  वृद्धि  सुनिदिचित  न  हो  ।

 मेरा  नम्र  निवेदन  है  कि  ग्रामीग  मारत  को  समृद्धि  का  मुर्य  आधार  कृषि  हैऔर  कृषि

 में  रोजगार  तथा  उत्पादन  को  वृद्धि  की  कोई  भी  नीति  तथ  तक  सफल  नहीं  हो  सकती  जब  तक

 पुनवितरण  भूमि  सुधार  के  कार्य  को  शीघ्र  से  लागू  करने  का  कार्य  सुनिश्चित  न  हो  जाये  ।  वास्तव

 में  ग्रामीण  विकास  का  मुख्य  आधार  पुनथितरण  भूमि  सुधार  अब  प्रदन  यह  उठता  है--जहां  तक

 प्रामीण  विकास  का  पुनवितरण  भूमि  सुघार  इतना  महत्वपूर्ण  क्‍यों  मूमि  के

 बिंत  रण  का  अथ  केवल  यंह  नहीं  कि  किसी  गरीब  धृूमिहीन  व्यक्ति  को  भूमि  का  टुकड़ा  दे  दिया

 जाये  बहिक  इसका  अभिप्राय  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  उत्पादन  प्रक्रिया  को  बल  देमे  से  है  और

 ग्रामीण  जनता  की  क्रय  शक्ति  बढ़ाने  से  है  ।  ग्रामीण  लोगों  की  ऋ्रय  शक्ति  को  बढ़ाने  के  लिए  यह

 बहुत  आवध्यक  है  कि  देश  के  जास्तरिक  बाजारों  में  वृद्धि  को  जाये  जो  बटते  जा  रहे

 भूमि  के  पुनः  विलरण  का  अं  है  कि  सामाजिक  म्याय  और  आध्िक  क्षक्ति  का  वितरण

 इसका  अमिप्राय  ग्रामीण  शक्ति  की  संरचना  में  इस  तरह  के  परिवर्तन  से  तथा  आंधिक

 ओर  राजनीतिक  शक्तियों  में  समम्वित  संबंधों  से  उत्पादन  बढ़  सकता  है  और  कृषि  के  क्षेत्र  में

 रोजगार  के  अवसर  भी  बढ़  सकते  हैं  ।

 लेकिन  मुझे  बह  कहते  हुए  अफसोस  हो  रहा  है  कि  केल्‍ट्र  में  सत्तारूढ़  कांग्रेस  की  किसी  भो

 प्रकार  ने  कमी  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  शक्ति  संरक्षता  में  कोई  आधारमृत  परिवतंन  करते  का

 प्रयास  नहीं  किया  निःसंदेह  भूमि  सुधारों  के  क्षेत्र  में  कायं  भिराशाजनक  रहा  है  जबकि

 सरकारद्वारा  निश्चित  समयबड़  योजनामों  के  तहत  अतिरिक्त  मूमि  को  मुनिहीन  लोगों  को  बितरित
 करने  के  कार्यक्रमों  को  जोपणा  की  आती  रही

 यह अनुमान  लगाया  गया  था  कि  कुल  कृकि  योग्य  मूमि  का  आठ  प्रतिशत  जो  325  लांख

 एकड़  मूमि  से  मो  अधिक  है  मूमिह्वीन  तथा  बरीब  किसानों  में  बांटने  क ेलिए  उपलब्ध  होभो  |  जबकि
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 72.56  एकड़  ममि  ही  फालतू  भूमि  घोषित  की  जा  सकी  है जो  कुल  खेती  योग्य  मूमि  का  मात्र

 1.78  प्रतिशत  और  इसमें  से  केवल  48,86  लाख  एकड़  जो  कृषि  योग्य  भूमि के  एक  प्रतिशत

 से  थोड़ी  अधिक  को  अमी  तक  वितरित  किया  गया  है  ।

 है
 मैं  ओर  दकर  कहना  चाहूंगा  कि  अगर  कोई  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  उत्पन्न  करन

 चाहता  है  और  हमारी  पिछड़ी  कषि  अर्थ॑-व्यवस्थः  को  आधुनिक  औद्योगिक  अर्थ॑-व्यव  में

 जबाहता  है  तो  उसे  आगे  आकर  म-स्वामित्व  की  पुरानी  व्याख्या  बदलनी  होगी  ओर  इस  नारे

 मू्तं  रूप  प्रदान  करना  होगा  कि  भूमि  उसी  की  है  जो  उसे  जोतता  है

 बटाईदारों  को  परिचालन  अधिकार  या  पट्टा  के  अधिकार  को  सुरक्षा  प्रदान  करना  मूमि

 सुघार  का  दूसरा  महत्त्वपूर्ण  पहलू  ऐसा  कर  देने  वे  उस  जिस  पर  बे  खेती  करते

 से  बेदखल  हू  जाने  के  डर  से  मुक्त  हो  जायेंगे  ओर  फिर  वे  अपनी  ओर  से  खून-पसीना  एक  कर

 उत्पादन  बढ़ाने  की  जी-तोड़  कोशिष्टा  उन्हें  पट्ट  की  सुरक्षा  के  अधिकार  से  वंचित  रखने

 का  भर्थ  है  उत्पादन  क्षमता  में  श्रम  के  ह्रास  को  स्वीकृति  देना  ।  इसी  से  हमारा  कृषि  उत्पादन  वृद्धि
 अवरुद्ध  होता  है  |  मैं  जब  यह  सब  कह  रहा  हूं  तो  इस  तथ्य  से  पूरी  तरह  बाकिफ  हूं  कि  मंत्री  महोदय

 तुरंत  ही  प्रत्युत्तर  देंगे  कि  मूमि  राज्य  का  विषय  है  और  राज्य  सरकारों  को  मूमि-सुधार
 क्रमों  को  लागू  करवाने  की  जिम्मेबारी  सोंपी  गई  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  कर  ही  क्‍या

 सकती  है  ?

 मैं  तो  उनसे  सिफे  इतना  ही  अनुरोध  कहू गा  कि  वे  अपने  कांग्रेस  शासित  राज्यों  में  इस
 सम्बन्ध  में  बेहतर  उपलब्धि  प्राप्त  करने  का  उदाहरण  प्रस्तुत  करें  जिससे  लोगों  को  लगे  कि  कांग्रेस
 पार्टी  और  कांग्रेस  सरकार--केरद्र  में  भी  और  राज्यों  में  मी--भूमि-सुधार  कार्यक्रम  को  सफल
 बनाने  के  लिये  पूर्ण  रूप  से  गंभीर  और  ईमानदार  है  ।

 सरकारो  दस्तावेजों  में  संकेत  दिया  गया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  एक  प्राथमिक  क्षेत्र  ह ैऔर
 बज़ट  के  प्रावधानों  में  इस  प्राथमिकता  प्रदान  की  गई  है  ।  अब  हम  यह  देखें  कि  किस  प्रकार  की

 प्राथमिकता  ग्रामीण  क्षेत्र  को  दी  गई  वर्ष  1992-93  के  बजट  के  कुल  व्यय  में  5,665  क  रोड़
 को  वढ्धि  को  गई  जोकि  वर्ष  1991-92  के  बजट  से  6  प्रतिशत  अधिक  वर्ष  1992-93  के
 केन्द्रीय  योजना  ध्यय  में  2  प्रतिशत  की  को  गई  है  ।  लेकिन  ग्रामीण  कृषि  और

 सिचाई--तीनों  ही  ग्रामीण  क्षेत्र  स ेसंबधित  हैं--की  धनराश्शिि  में  1107  करोड़  रुपये  की  कटौती
 कर  दी  गई  है  ।  सामान्य  तोर  पर  यह  कटौती  तो  23  प्रतिशत  हैं  लेकिन  अगर  मूल्य-वृद्धि  और
 स्फीति  को  ध्यान  में  रखें  तो  यह  वास्तव  में  36  प्रतिशत  से  मे  अधिक

 ग्रामीण  विकास  के  लिये  वर्ष  1991-92  को  घनराशि  3,521.54  करोड़  रुपये  को  वर्ष

 1992-93  में  घटाकर  3,113.52  करोड़  रुण्ये  कर  दिया  गया  इस  प्रक।र  407.95  क  रोड़
 रुपये  की  कमी  कर  दी  गई  है  ।

 तो  क्‍या  हम  विश्वास  कर  लें  कि  जितनी  कम  धनराशि  उतने  ही  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 रोजगार  के  अवसर  बढ़ेंगे
 ओर

 इस
 प्रक्रिया

 में  भगर  घनराक्षि  बिल्कुल  ही  नदारद  होगी  तो

 गारी  और  गरोबी  भी  खत्म  हो  जाएगी  ।

 यह  सरकार  के  कथनी  ओर  करनी  में  फर्क  को  हो  उजागर  करता
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 मैं  बहुत  ही  संक्षेप  में  कृषि  के  बारे  में  चर्चा  करूंगा  ओर  इस  संदर्म  में
 सर्वे  1991-92  से  एक  वाक्य  भी  उद्धुत  करना  चाहूंगा

 :

 अथंव्यवस्था  का  सबसे  कम  संरक्षित  क्षेत्र  इसको  विश्व  बाजार  मे  पहुंच
 को  सुधारने  की  आवष्यकता  और  इस  सम्बन्ध  में  आने  बाली  बाघाओं  को  मी  दूर
 करना  जिससे  यह  निर्यात  में  अपना  ठोस  योगदान  दे  सके  ।'

 मैं  समझता  हूँ  कि  यह  सरकार  अब  एक  नई  कृषि  नीति  पर  चलने  जा  रही  है  ।  यह  तो स्पष्ट

 है  कि  यह  देश  अब  निर्यातोन्मुख  कृषि  नीति  का  अनुसरण  करेगा  ।  आइचयं  है  कि  यह  नीति  मूल  से

 बेहाल  हमारे  लाखों  लोगों  को  एक  समय  का  भी  मोजन  जुटाने  के  बारे  में  चुप

 इसमें  कोई  हक  नहीं  कि  अथंव्य  वस्था  को  न्यूनतम  सरक्षित  क्षेत्र  लेकिन  सरकार

 के  हल  के  कदमों  से  ऐसा  भामास  होता  है  कि  जो  कुछ  भी  थोड़ा  संरक्षण  इस  क्षेत्र  को  प्राप्त  उसे

 भी  खत्म  किया  जा  रहा  हमारे  क॒षि  क्षेत्र  की  विष्व  बाजार  में  पेठ  जमाने  के  बहाने  विध्व

 समुदाय  की  भारतीय  बाजार  मे  पहुंच  को  आसान  बना  रहे  यह  नीति  संकेत  देत  है  कि  हम  कूषि
 क्षेत्र  मे  मुक्त  बाजार  व्यवस्था  को  अपनाने  जा  रहे  हैं  जिसमें  बाजार  की  ताकतें  हमारी  कृषि  की

 दिशा  तय  करेंगी  |  यहां  यह  कहना  अन!वश्यक  है  कि  इससे  निश्चय  ही  बड़े  पंमाने  पर  छोटे  और

 सीमान्त  किसान  अपनी  जमीन  से  बेदखल  होंगे  और  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  उद्योगों  को  कच्चे  माल

 की  आपूर्ति  के  लिये  बड़े-बड़े  सुसंगठित  एवं  सुध्यवस्पित  फाम॑  ओर  उपक्रम  व्यवहार  में

 इसमें  यह  बात  निहित  है  कि  हमारे  क॒षि  क्षेत्र  के  लिये  पूंजी  एकाधिकार  के  निरपेक्ष  प्रमाव  के  सामने

 आत्मसमर्पण  के  सिवाय  दूसरा  विकल्प  छोड़ा  ही  नहीं

 1960  के  दशक  के  मध्य  अपनायी  गयी  जिसका  उल्लेख  दूसरे  माननाय

 सदस्यों  ने  भी  किया  का  मुख्य  उद्देश्य  तकनीकी  प्रगति  के  माध्यम  से  उत्पादन  को  बढ़ाना  था  ।

 उस  समय  यही  कहा  गया  था  कि  उस  नीति  से  कालान्तर  में  ग्रामीण  गरीब  ही  लामान्वित

 लेकिन  हम  सब  उसके  परिणाम  से  अवगत  हैं  ।  खाद्यान्न  का  उत्पादन  निश्चय  ही  पर्याप्त  रूप  से  बढ़ा

 लेकिन  इस  कृषि  भोति  ने  क्षेत्रीय  ओर  वर्गीय  विषमताओं  को  भी  बढ़ाया  इससे  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  गरीबी  और  बेरोजगारी  बढ़ी  इसने  ग्रामीण  ऋणग्रस्तता  को  घटनाओों  भोर  सीमाम्त

 तथा  छोटे  किसानों  की  को  बढ़ाया

 मुक्त  बाजार  दर्शन  पर  आधारित  यह  नई  कवि  नीति  इस  प्रक्रिया  को  आगे

 नई  अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  व्यवस्था  जिसके  निर्माण
 के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमरीका  का  प्रक्षासन

 बहुत  हो  व्यग्र  के  रूप  में  यह  बहुत  ही  जरूरी  हो  गया  है  कि  उनका  तीक्षरा  दुनिया  के  अविकात्तित

 और  विकासशील  देझों  के  क  वि-प्रणाली  पर  पूर्णतया  नियंत्रण  इस  नियत्रण  से  तीसर  दुनिया

 के  देशा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  पर  स्थायी  रूप  से
 निमंर  हो  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की

 एकमात्र  रुचि  यही  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  उसकी  पहल  पर  हमारा  सरकार  को

 लाध्वास्न  और  उरवरकों  पर  से  राजसहायता  हटा  लेने
 के  लिए  निरन्तर  दबाव  डालने  की  क  शिश

 कर  रहा  है  ओर  हमारी  सरकार  ने  उस  दबाव  के  आगे  घुटने  मी  टेक  दिये

 अमरोकी  प्रशासम  हमें  खाद्यान्नों  पर  से  राजसहायता  हटाने  के  लिए  कह  रहा  सेकिन

 दूसरी  ओर  बह  अपने  यहां  लाश्याननों  पर  राजसहायता  की  दर  बढ़ाने  जा  रहा  अब  यह  महसूस
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 करने  वाली  बात  है  कि  अमरीका  हमें  राजसहायता  हटाने  के  लिए  क्यों  कह  रहा  है  ।

 श्री  रूडी  जो  कि  रीगन  प्रशासन  में  क्रृष  सलाहकार  ने  स्वयं  ही  इस  प्रदन

 का  उत्तर  दिया  उन्होंने  कहा  है  कि  अमेरिका  की  कृषि  नीति  का  मुख्य  उंदेश्य  तोसरी  दुनिया
 के  देशों

 को  खाद्यान्न  उत्पादन  में  आत्म-निमंरता  प्राप्त  करने  से  हतोत्साहित  करना  इस  बात

 को  छ्यान  में  रखते  अमेरिका  इन  देशों  को  खाश्वान्न  का  निर्यात  इनके  खाद्चान्न  उत्पादन  लागत

 से  भी  कम  दर  पर  जारी  रखेगा  जिससे  ये  देश  उसके  यहां  से अधिक  से  अधिक  खाद्यान्न  आयात

 करने  को  लालायित  हो  सर्क  और  फिर  दीर्घावधि  में  वे  देश  उस  पर  स्थायी  तोर  पर  निर्मर  रहें  ।

 अमरीकी  सरकार  ने  जापान  ओर  दक्षिण  कोरिया  पर  भी  चावल  उत्पादन  में  आत्मनिभरता

 प्राप्त  करने  से  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  को  छोड  देने  ओर  उसके  आयात  के  लिए  उस  पर  निरमंर  रहने
 के  लिए  दबाव  डालने  की  कोशिश  की  थी  ।  लेकिन  वे  अमेरिकी  प्रशासन  के  समक्ष  नहीं  भुके  ।

 यू०  एस०  ए०  के  गेहूं  उत्पादक  संगठन  के  श्री  मोरडीगन  एंजिल  ने  एक॑  बहुत॑  ही

 महत्वपूर्ण  टिप्पणी  को  उन्होंने  कहा  है  कि  चालू  वर्ष  में  ही  नहीं  बल्कि  भविष्य  में  मी  भारत  को

 लाखों  टन  गेहूं  बाहर  से  आयात  करना  पड़ेगा  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  कहीं  उन्होंने  यह  इशारा  न  किया

 हो  कि  मारत  उनके  जाल  में  फंस  चुका  है  जिसंसे  छुटकारा  पाने  का  सवाल  ही  नहीं  अब  कोई
 भी  आसानी  से  समझ  सकता  है  कि  मारत  की  कृषि  अब  साम्राज्यवादी  हितों  के  जबड़ों  में  फंस

 चुकी
 है  ।

 अब  ऐसी  स्थिति  में  भी  हमारी  सरकार  हमें  विद्वास  दिलाना  चाहती  है  कि  हम  निर्यात

 में  ठोस  योगदान  देने  जा  रहे  हैं  ।

 उसके  बाद  है  डंकल  जिस  पर  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाकर  इतना  ही  कहूंगा
 के  जहां  तक  कृषि  से  सम्बन्धित  उस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लेने  का  सवाल  मुझे  पूरा  विश्वास

 कि  हम  खाद्यान्न  में  आत्म-निर्मरता  की  अपंनी  नीति  की  कीमत  पर  भारत  के  खेतों  में  अमरीकी

 देख-रेख  में  उसी  के  हित  के  खातिर  उसी  की  कृषि  नीति  लागू  करने  जा  रहे
 ?

 अब  मैं  कुछ  सुकाव  देना  चाहूंगा  :  पहला  तो  यह  कि  निरन्तर  उत्पन्न  होने  वाली  प्राकृतिक
 बविपदाओं  ने  छोटे  और  सीमांत  को  बर्बादी  के  कगार  पर  खड़ा  कर  दिया  उन्हें  इस
 तरह  के  विपदाओं  से  रक्षा  करने  के  लिए  वतंमान  फत्ल  बीमा  जिसके  नियम  बहुत  कड़े  हैं
 ओर  बह  ऋण  पर  आधारित  के  स्थान  पर  नई  बीमा  योजना  छुरू  करने  को  जरूरत  है  जिसके
 प्रीमियम  में  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  की  भागीदारी  होनी  चाहिए  ।

 कृषि  उत्पादों  के  मंडारण  और  ब।जार  की  व्ववस्था  औसतन  10,  12  से  15  गींवों
 के  ऊपर  एक  अनाज-गोला  के  प्रावधान  के  साथ  की  जानी  चाहिए  ।

 कषि  मजदूरों  के  लिए  एक  केन्द्रीय  न्यूनतम  मजदूरी  मधितियम  पारित  किया  जाना

 भाहिए  और  उसे  पूरे  देश  में  समुचित  ढंग  से  लागू  क्या  जाना

 पटसन  उगाने  वाले  छाटे  और  सीमान्‍त  किसान  ओ  कि  अपने  कंल्चे  मांल  को  बहुत
 ही  सस्ती  दर  पर  बेचते  आए  सबसे  पीड़ित  लोग  उनके  हितों  की  रक्षा  के  लिए  भारतीय
 पटसन  निगम  के  कच्चा  पटसन  खरोदने  के  एकाधिकार  ओर  बिचौलियों  को  व्यवस्था  खत्म

 होनी  चाहिए  ।
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 लिनिक+

 मेरा  पांचवा  मुद्दा  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  बेकों  का  नेटवर्क  अपर्याप्स  है  ओर  वहां  बेंक  का

 ग्रामीण  शाखाओं  में  ऋण  ओर  जमा  का  अनुपात  भी  बहुत  कम  है

 इसके  कारण  कृश्ि  उत्पादन  में  वृद्धि  बुरी  तरह  प्रभावित  हो  रही  है  ।  उचित  वृद्धि  के  लिए
 तत्काल  कदम  उठाने  की  आवद्ययकता  है  ।

 मेरा  अन्तिम  कृषि  उत्पाद  की  पूल्य  तीति  के  बारे  में

 सरकार  उत्पादकों  को  लागप्रद  मूल्य  दिलाने  और  उपमोक्‍ताओं  को  आवश्यक  वस्तुनों  को
 उच्चित  मूल्य  पर  दिलाने  के  लिए  प्रतिवर्ष  कुछ  कृषि  उत्पादों  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  अथवा  बसूलो
 मूल्य  घोषित  करती

 लेकिन  महत्वपूर्ण  प्रश्न  यह  है  कि  इस  प्रकार  घोषित  मूल्य  वास्तव  में  लाभप्रद  होते  हैं  या
 मैं  इस  मुह  पर  नहीं  जाना  फिर  इसका  उत्तर  तो  बाहर  क्षिसान  दे  रहे  हैं  जब  वे  इन

 कषि  उत्पादों  को  जला  रहे  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  जब  भी  समर्थन  मूल्य  बढ़ाए  जाते  इनके

 निर्गम  मूल्य  में  अधिक  वृद्धि  कर  दी  जातो  1991-92  में  खरोद  के  समय  चावल  ओर  गेहूं  के

 समर्थन  मूल्यों  में  25  रुपए  ओर  10  रुपए  प्रति  क्विटल  को  वृद्धि  की  गई  थी  लेकिन  चाबस

 के  निगम  मूल्य  में  88  रुपए  प्रति  क्विटल  की  वृद्धि  कर  दी  गई  और  गेहूं  के  मूहय  में  46  रुपए  प्रति
 क्विटल  वद्धि  कर  दी  गयी  ।

 1991-92  के  बजट  को  पारित  करने  के  बाद  क्षीघ्र  ही  लैथी  की  चीनी  के  मुल्य  में  55  पैसे

 प्रति  किलो  ग्राम  वद्धि  की  भयो  जिसके  कारण  गर  लेवी  की  चीनी  के  मूल्य  में  वद्धि  हुई  और  हसके

 अनुरूप  गन्ना  उत्पादकों  को  लाभ  दिए  बगैर  ही  थीनी  मिल  मालिकों  क्रे  पास  सँंकड़ों  करोड़  रुपए

 आ  गए  ।  इस  वर्ष  जनवरी  में  लेवी  की  चीनी  के  निगंम  मूल्य  में  80  पंसे  प्रति  किलों  प्राम  की

 बद्धि  को  गयी

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  आबंटन  में  अत्यधिक  कमी  की  गयी  1991-92  में

 4000  करोड़  रुपए  से  कम  करके  1992-93  में  2500  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  है  ।  आरबंटन  में

 यह  कटोती  तथा  कुछ  वस्तुओं  के  स  मर्थन  मुल्य  में  जो  कुछ  दिन  पहले  घोषित  क्री  गयी  के

 कारण  सरकार  पुनः  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  निगम  मूल्य  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उत्सुक

 होगी  ।

 हमारा  कषि  समुदाय  कुल  उत्पादन  का  केबल  10  प्रतिशत  से  भी  कम  उत्पादन  बाजार  के

 लिए  अतिरिक्त  उत्पादन  करता  है  ।  बे  कुछ  हद  तक  समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि  से  लामान्वित  होते

 छोटे  और  सीमांत  किसानों  बोर  कषि  जो  अतिरिक्‍त  मात्रा  में  उत्पाद  नहीं  को

 समर्थन  मूल्य  में  इस  वृद्धि  से  अधिक  लाप्  नहीं  मिलता  ।  लेकिन  यही  लोग  दैगिक  उपयोग  की
 आवदयक  वस्तुमों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  उचित  मृल्य  की  हुकानो  के  आगे  लाइन  में  लड़  होते  हैं
 ओर  उन्हें  निर्मम  मूल्य  की  बढ़ी  हुई  दर  देनी  पड़ती  इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  लोगों  के

 गरीब  वर्ग  के  नजरिए  से  निर्मम  मूल्य  में  वृद्ध  को  देखा  जाए  क्‍योंकि  निर्मम  मूल्य  में  वद्धि  करना
 तो  लोगों  के  गरीब  बगं  की  जेबों  से  पंसे  निकालना  इसलिए  निर्गम  मुल्य  इस  प्रकार  तय  हों  कि
 इससे  लोगों  के  गरोव  छोटे  और  सीमांत  किसाम  तथा  कषि  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  हो
 सके  |
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 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 श्रो  भूपेया  सिह  हुड्डा  :  आदरणीय  अध्यक्ष  मैं  रूरल
 डेवेल्पमेंट  मिनिस्ट्रीस  के  ग्रांट  के  समर्थन  में  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मैं  कषि  मंत्री जी  को

 मुबारकबाद  देना  चाहता  हूं  और  साथ  वित्त  मंत्री  जी  प्रधान  मंत्री  को  भी  क्योंकि  जब  यह
 बजट  आया  तो  उससे  पहले  काफी  चर्चा  थी और  देश  की  स्थिति  पिछली  सरकार  भी  ऐसी
 छोड़  गयी  यह  चर्चा  थी  कि  जो  खाद  पर  सबसिडी  दी  जा  रही  है  वह  विदड़ा
 एपग्रीकल्चर  के  ऊपर  इंकम  टेक्स  ये  इन्होंने  कायम  सबसिडी  कायम  रखी  और

 इंकम  टेबस  नहीं

 एक  बात  जो  हमारे  साथी  नीतीश  कुमार  जी  ने  कही  कि  ऐसी  कोई  स्कीम  यहां  पर  लाई
 जाए  जिससे  कि  देहात  में  जमोन  पर  बोभा  कम  हो  और  दूसरे  घंधों  में  लगें,तो  मैं  मुबारकबाद  देता

 हूँ  कि  विक्त  मंत्री  जी  ने  अपने  फाइनेंस  बजट  में  जो  इन्होंने  कंजोरशियम  का  प्रावधान  किया

 एग्रीकल्बर  और  विजनेस  का  जो  कि  फंडेड  आरबीआई  को  एक  ऐसा  साधन

 इन्होंने  दिया  एक  ऐसी  नीति  दी  है  जिससे  महात्मा  गांधी  का  सपना  जो  गांवों  में  इंडस्ट्री  और
 गांवों  में  स्माल  इंडस्ट्रीज  लगें  वह  पूरा  होगा  और  लोगों  को  दूसरा  घंघा  अपनाने  को  मिलेगा  ।
 आज  जहां  तक  इन  ग्रांटों  का सवाल  है  इन  सबका  मैं  समर्थन  करता  यह  ठोक  है  कि  कुछ  पैसा
 पिछले  साल  के  मुकाबले  में  घटाया  चाहे  वह  रूरल  डेवेलपमेंट  में  है  या और  मिनिस्ट्रीज  में
 लेकिन  साथ  ही  साथ  जो  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशषन  स्कीम  के  लिए  1700  ब्लाकों  में  जो  इन्होंने  स्कीम

 दी  उसमें  जो  पंसा  दिया  है  यह  एक  मुबारकवाद  का  काम  इन्होंने  किया  है  ।

 4.45  स०  १०

 मालिनो  भट्टाचायं  पीठासोन

 लेकिन  सवाल  आज  का  नहीं  मैं  चितित  हूं  आज  से  40  साल  के  बाद  की  बात  सोच  कर

 जब  2035  में  हमारे  देश  की  जनसंख्या  170  करोड़  हो  तब  हम  कहां  से  अपनी  जनता  के

 लिए  खाना  यह  सोचने  की  बात  है  ।

 सभापति  जब  हमारा  देश  आजाद  हुआ  था  तब  देश  का  कुल  खाद्य  उत्पादन  50

 मिलियन  टन  लेकिन  किसान  को  मेहनत  तथा  कांग्रेस  पंडित  जबाहर  लाल  श्रीमती

 इंदिरा  गांधी  और  श्री  राजीब  गांधी  जी  की  नीतियों  के  कारण  हमारा  प्रोडक्शन  बढ़  कर  175

 मिलियन  टन  लेकिन  हमारा  प्रोडक्शन  इससे  ज्यादा  होना  चाहिए  ।  पिछले  10  वर्षों  से  हमारे

 प्रोडक्शन  में  प्रति  ठ्ष  4  मिलियन  टन  की  बढ़ोत्त  री  हो  रही  लेकिन  जिस  रफ्तार  से  हमारी

 जनसंख्या  बढ  रही  उस  हिसाब  से  प्रोडक्शन  में  बढ़ोतरी  7  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष  होनो  चाहिए

 अर्थात  3  मिलियन  टन  की  प्रति  वर्ष  की  अभी  कमी  है  ।  आज  हमारा  प्रोडक्शन  175  मिलियन

 टन  लेकिन  सन  2000  में  हमें  अपनी  जनसंख्या  का  पेट  भरने  के  लिए  325  लिलियन  टन  अनाज

 की  जावष्यकता  जैसा  मैंने  कहा  कि  आजादो  के  बाद  कांग्रेस  को  नोतियों  और  किसान  की

 मेहनत से  हमारा  उत्पादन  215  परसेंट  बढ़ा  गन्‍ने  में  320  दूध  में  200  परसेंट

 ओर  मछली  में  300  परसेंट  की  बढ़ोतरी  हुई  लेकिन  मुझे  खेद  है  कि  इतना  उत्पादन

 बढ़ने
 के  बाद  मो  हमारे  किसान  को  उसके  रहन-सहन  का  स्‍तर  सुधर  नहीं  पाया
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 किसान  के  रहन-सहन  का  जो  स्तर  होना  वह  नहीं  हुआ  1951  में  देहात की
 जनसंख्या  290  मिलियन  आज  520  मिलियन  हो  गयी  लेकिन  पर  केपिटा  इंकम  प्रति
 वर्ष  देखी  जाए  तो  देहात  में  कषि  से  जुड़े  हुए  लोगों  की  420.7  रुपए  है  और

 रिस्ट्स  की  1783  रुपए  इतना  उत्पादन  और  इतनी  मेहनत  के  बाद  भी  किसान  की  पर
 केपिटा  इनकम  दूसरे  घंधे  में  लगे  लोगों  से  नहीं  बढ़  सकी  ।  यह  कोई  आज  का  सवाल  नहीं
 है  ।  अब  ऐरथ  अप्रोच  पेपर  आ  गया  है  ।  उसमें  मी  एग्रीकल्चरल  ग्रोथ  3  परसेंट  रखी  गई

 लेकिन  सवाल  आज  के  बाद  का  आगे  कैसे  हम  इसको  पूरा  इसके  लिए  कि  क्षेत्र  को
 प्रायरिटी  देने  का  सवाल  रीफिक्सिग  ऑफ  प्रायरिटीज  के  बारे  में  सोचना  होगा  ।

 सभापति  देश  इतनो  तरक्की  कर  रहे  हैं  और  मैं  समभता  हूं  कि  हमारे  देश  को  मी
 तरक्की  करनी  लेकिन  किसान  की  मी  साक-साथ  तरक्की  होनी  चाहिए  ।  आज  यहां  देखना

 है  कि  प्रायरिटी  हवाई  अड्डों  जिनके  जरिए  जल्दी  आय|-जाया  जा  सकता  को  देनी  है  या

 देहाश  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  देनी  यह  आपको  देखना

 सभापति  1950-51  में  देक्ष  के  कुल  एक्सपोर्ट  का  95  प्रतिक्षत  कषि  उस्पादन  से

 वह  अब  घट  कर  15  प्रतिषात  रह  गया  इस  बारे  में  आज  सोचने  की  अरूरत  देश  को  कुल
 आमदनी  में  से  1950-51  में  58  परत्तेंट  कृषि  माध्यमों  से  होतो  जो  भ्राज  घट  कर  33  वरसेंट

 हो  गई  इसके  कारणों  के  बारे  में  सोचना  होगा  ओर  उनके  निधारण  के  बारे  में  सोचना  होगा  ।

 देश  के  उज्ज्वल  भविष्य  के  लिए  किसानों  का  उत्थान  आवश्यक  किसान  खुशहाल  तमी

 देश  खशटाल  होगा  |  इस  बारे  में  हमको  गंभीरता  से  सौचना  होगा  ।

 सभापति  जहां  तक  क्रेडिट  की  बात  आपने  देखा  कि  एकदम  1970  के  बाद  देश

 का  उत्पादन  क्यों  बढ़ा  |  हमारी  दिवंगत  नेता  श्रीमती  दृन्दिरा  गांधी  जी  ने  बंकों  का  राष्ट्रीयकरण

 किया  और  किसानों  कें  लिए  बेकों  के  दरवाजे  खोल  उससे  पहले  किसान  बैंकों  में  नहीं  जा

 सकता  था  ।  17  प्रतिज्कत्त  टोटण  बैंक  क्रेडिट  एग्रीकल्चर  के  लिए  फिक्स  की  जथकि  हमारी  आम

 दनी  कषि  से  33  प्रतिशत  इसके  मुकाबले  में  टोटल  बंक  क्रेडिट  दहृण्डस्टरी  को  36  प्रतिशत  जाती

 है  और  इण्डस्टरी  से  आमदनी  20  प्रतिशत  होती  डिसपेरिटी  रैशों  जो  1970-71  में  |

 जो  बढ़  कर  |  :  4.2  हो  गयी  है  1989  मेरा  इसमें  यह  सुझाव  है  कि  टोटल  बेक  क्रेडिट

 कम  से  कम  3)  प्रतिशत  देहात  और  एग्रीकल्चर  को  मिलनी  चाहिए  ।  रैट  आँच  इंट्रेस्ट  एग्रीकल्चर

 के  क्रोप  लोन  हो  या  दूसरे  वह  6  पररसेंट  से  ज्यादा  नहीं  होना  चाहिए  ।  कृषि  को

 लेशन  में  नहीं  देख  सकते  ।  कषि  के  साथ  अन्य  विभाग  भी  जुड़े  हुए  हैं  -  इरिगेशन  पावर  है  ।

 ये  स्वतन्त्र  विभाग  हो  सकते  हैं  भेकिन  वे  एक  दूसरे  पर  निर्मर  विभाग

 कवि  के  संदर्म  में  आज  70  प्रतिशत  हमारी  ममि  अनइरीगेटिड  40  साल  के  बाद  भी

 आज  तक्त कोई  हमारी  इरीगेलन  की  पॉलिसी  नहीं  जब  तक  हमारी  इरीनेशान  की  पॉलिसी

 नहीं  इस  देक्ष  में  कृषि  की  तरक्कों  नहीं  हो  हमने  25  हआर  करोड़  झुवया  मेजर

 प्रोजेक्ट्स  में  इनजैस्ट  क्रिया  ।  उसका  यह  हुआ  कि  16  मिलियन  हैक्टेयर  मृमि ऐसी  तेयार
 को  हमने  जिससे  साई  का  प्रवर्ध  किया  ।  अगर  जाज  आप  25  हजार  करोड़  रुप्रा  माईतर

 ‘
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 इरीगेशन  पर  लगायेंगे  तो कम  से  कम  30  लाख  या  25  लाख  मिलियन  हैक्टेयर  ऐसी  मूमि  प्राप्त

 कर  सकते  हैं  जो  सिचाई  के  लिए  तयार  हो  सकती  यही  एकमात्र  बेरोजगारी  का  समाधान

 इससे  ज्यादा  रोजगार  किसी  मी  ठद्योग  में  या  कहीं  नहीं  मिल  सकता  इरीगेशन  पर  आप

 सबसे  ज्यादा  ध्यान  दें  ।

 आठवीं  योजना  में  कोई  मेजर  या  मिडियम  प्रोजेक्ट  हमने  नहीं  30  लाख  हैक्टेयर
 बंजर  मूमि  है  और  50  लाख  हैक्टेयर  मुमि  जो  एक-फसला  मूमि  है  उसको  सिंचाई
 के  जरिए  दो-फसली  बनाएं  तो  5  करोड़  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलता  है  ।

 बिजली  का  जहां  तक  सम्बन्ध  अभी  भाटिया  जी  ने  कहा  कि  पंजाब  ओर  हरियाणा  के

 किसान  बहुत  मेहनती  हैं  ओर  हिन्दुस्तान  में  सबसे  ज्यादा  उत्पादन  करते  हैं  का  मी  और

 चावल  का  इसी  प्रकार  वेस्ट  यू०  पी०  के  लेकिन  मैं  इनके  विचार  से  अलग  मत  का
 यह  ठीक  है  कि  हम  मेहनती  मैं  मो  हरियाणे  का  रहने  वाला  मैं  यह  बात  मानने  के  लिए
 तेयार  नहीं  हूं  कि  देश  के  बाकी  किसान  मेहनती  नहीं  पूरे  देश  का  विकास  मेहनती  है  ।  क्‍या

 का  रण  है  कि  उनके  यहां  उत्पादन  कम  यह  सोचने  की  जरूरत  जितनी  पंजाब  में  बिजली

 सप्लाई  होती  है  उसका  40  या  टोटल  प्रोडक्क्षन  का  40  परसेंट  एग्रीकल्चर  संक्‍टर  में  जाता

 है  ।  जितनी  हरियाणा  में  बिजली  पंदा  होती  है  उत्तका  45  प्रतिशत  एग्रीकल्चर  में  जाता  लेकिन
 मध्य  प्रदेश  में  कुल  प्रोडक्शन  का  12  परसेंट  ही  एग्रीकल्थर  सेक्टर  में  जाता  तो  कैसे  वहां
 उत्पादन  बहां  किसान  कंसे  ज्यादा  मेहनत  कर  पाएगा  ?  डिस्ट्रीब्यूशन  आफ  प्रोडक्शन
 आफ  पावर  ठीक  नहीं  यह  सोचने  वाली  बात  है  ।

 मेरा  खास  तौर  से  सरकार  से  निवेदन  है  कि  यह  बात  नोट  कर  टेरिफ  के  बारे  में  मैं

 कहना  चाहता  प्रोक्‍्योरमेंट  प्राइस  आप  देते  हैं  जो  पूरे  देश  के  लिए  एक  लेकिन  बिजली  का
 टेरिफ  पंजाब  में  कुछ  और  आसाम  में  कुछ  ओर  है  ओर  महाराष्ट्र  में  कुछ  और

 ही  राजधोर  सिह  :  प्रोक्‍योरपेंट  प्राइस  मी  पंजाब  में  कुछ  ज्यादा  *

 भी  भूपेसा  सिह  हुड्डा  :  वहू  बोनस  के  नाम  पर  देते  मेरा  निवेदन  है  कि  कोई  न  कोई
 टेरिफ  पर  कंट्रोल  होना  चाहिए  ।

 कोई  न  कोई  टेरिफ  पर  भी  कंट्रोल  होना  चाहिए  ओर  एप्रीकल्वर  सेक्टर  को  सस्ती  बिजली

 दी  जाए  ओर  जंसा  माटिया  जो  ने  फहा  कि  बिजली  बोर्ड  की  मदद  की  इस  बात  से  मैं  सहमत
 मनमोहन  सिंह  वित्त  मम्त्री  जी  ने  सोने  की  ओ  ब्लेक  होती  चोरी  होती

 उसको  रोक  दिया  प-न्‍तु  जब  तक  बिजली  की  चोरी  इस  देह  में  नहीं  रुकेगी  तब  तक  हस  देश
 की  तरक्की  नहीं  हो  इस  मामले  में  सबसे  ज्यादा  चोरी  इंडस्ट्री  संक्टर  में  होती  कोई
 भी  बिजली  बोड़  फायदे  में  नहों  आा सकता  जब  तक  उसकी  चोरी  रोकने  का  प्रबन्ध  नहीं  करेंगे  ।

 क्राप  इन्ध्योरेंस  के  बारै  में  मी  मैं  कहना  चाहूंगा  ।  नीतीश  कुमार  जी  ने  भी  इस  बारे  में
 चर्चा  की  वह  लोन  रिकवरी  स्कीम  आजकल  क्राप  इन्हयोरेंस  सही  मायने  में  लागू  नहीं
 होती  इसमें  बेसिक  यूनिट  में  जब  तक  पटवार  सकिल  या  इंडीविजुअल  नहीं  आयेगा  मोर  यह

 ईडीएन  नहीं  हटाई  जाएगी  कि  जो  लोन  लेगा  बही  इसका  लाभ  उठा  सकता  लेकिन  सही  मायने

 में  किसान  को  फायदा  यह  नहीं  हो  इसमें  बेसिक  यूनिट  तहसोल  दस  फसलों  में  से

 चार  फसल  किसान  की  खराब  होतो  जब  उसकी  फसल  खराब  होती  है  तो  उसको  यह  महसूस
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 नहों  होगा  कि  मेरी  सरकार  हमारी  मदद  के  लिए  खड़ी  है  और  उसका  मनोबल  गिरेगा  तो  उत्प
 भी  कम  इसकों  पटवार  सकिल  या  इंडीविजुअल  में  दीजिए  ।  रूरल  डवलपमेंट  के  बारे  मे

 मुझे  जहां  तक  याद  है  हमारे  नेता  बोच  में  नहीं  श्री  राजीव  गांधो  जी  ने  पब्लिक  जन-सभाओं
 में  या  सदन  में  कहा  मैं  उस  समय  नहीं  यह  कहा  था  कि  जितना  पंसा  हम  यहां  से  भेजते

 हैं  तो  नोचे  तक  15-16%  या  ।7%  पेसा  ही  पहुंचता  उसको  कंसे  चेक  किया  नोचे

 कोई  एजेंसी  नहीं  मैं  ब्लाक  समिति  रोहतक  का  चेयरमंन  रहा  यह  स्कीम  मैंने  इम्पलीमेंट

 कराई  यह  बिल्कुल  तथ्य  को  बात  है  कि  नीचे  कोई  एज्रेंसी  नहीं  है  जो  जाकर  देखे  कि  ओ  पंसा

 जिस  चीज  के  लिए  दिया  गया  वह  सही  इस्तेमाल  हो  रहा  है  या  किसी  गांव  के  लिए
 कोई  गली  बनाने  को  सकी  म  दी  जाती  एक  साल  बाद  दिखाई  जाती  है  कि  बह  टूट  गई

 योजनाबद्ध  स्कीम  होनी  जिन  गांवों  को  जनसंख्या  पांच  हजार  से  ज्यादा  है  तो  वहां  सुविधा
 दी  जाए  जो  शहरों  को  मिलती  है  चाहे  पक्‍की  सीवरेज  या  वाटर  सप्लाई  की  बात  राजीब

 जो  के  नाम  से  यह  योजना  है  कि  हर  गांव  में  पेयजल  देना  आज  से  दस  साल  पहले  यह  था  कि

 जिन  गांवों  की  संख्या  दो  हजार  थी  आज  पांच  हजार  कोई  आगमेंटेशन  नहीं  इसलिए

 उसको  बढ़ाया  आजकल  गांवों  में  सीवरेज  सिस्टम  की  हालत  खराब  गांबों  में  पोने  का

 पानी  ठीक  नहीं  है  और  मलेरिया  जंसी  बीमारियां  फंल  रही  भाटिया  भरी  ने  पंजाब  और

 हरियाणा  के  बारे  में  चर्चा  की  ।  मैंने  मी कहा  था  कि  मेजर  प्रोजेक्ट्स  हमने  लिए  और  पंसा  इन्वेस्ट

 जितना  हमने  सिंचाई  के  लिए  प्रोजेक्ट्स  बनाए  वे  सरफंस  इर्रंगिश्षन  के  साथ  आज

 हरीगेशन  पालिसी  नहीं  जिस  इलाके  में  सबसे  ज्यादा  उत्पादन  होता  है  तो  हो  सकता  है  आज

 से  दस  साल  बाद  एक  भी  दाना  न  सारी  जमीन  में  बॉटर  लागिंग  होती  जा  रही  जहां
 तक  सरफ़ेस  इरोगेक्षन  है  तो  वहां  सब-सायल  ड्रेनेज  नहीं  बनाई  गई  है  ।

 5.00  श्र०  १०

 इस  सब  सॉयल  डर  नेज  के  लिए  या  इरीगेशन  के  लिए  सबसे  बढ़िया  उदाहरण  इस्राइल  में

 आपको  देखने  को  वहां  बाटर  मैनेजमेंट  इस  तरीके  से  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  लोग

 उसका  फायदा  उठा  सके  और  मुनाफा  कमा  सके  |  मैं  जालड़  जी  को  घन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने
 आज  किसानों  को  बोनस  देने  को  धोषणा  की  है|  उन्होंने  किसानों  का  खयाल  रला  हम  आगे

 भी  इनसे  ऐसी  ही  उम्मीद  रखते  यह  बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  भो  एक
 किसान  के  बेटे  जब  तक  सारा  देश  एक  होकर  राजनीति  से  ऊपर  कछकर  किसानों  को  खुशहाल
 बनाने  की  नहीं  तब  तक  हमारा  देक्ष  एक  नहीं  रह  यह  वेश  विभिन्न  संस्कृृतियों
 का  देश  लेकित  एक  ही  चीज  यहां  पर  है  वह  यह  कि  जो  कॉमन  कल्चर  हमारा  वह
 कल्चर  है  |  कन्याकुमारी  से  लेकर  कश्मीर  तक  आप  आपको  कॉमन  कल्चर  सिर्फ  एग्रोकल्चर
 में  हो  देशने  को  मिलेगा  |  शायद  मेरे  साथियों  को  यह  बात  पसन्द  नहीं  आए  जो  मैं  कहना  चाहता

 हैं  कि  ऐसे  ही  पूरे  देश  में  जो  कॉमन  पार्टी  है  वह  कांग्रेस  पार्टी  ये  दो  श्वक्तियां  ऐसी  हैं  जिन्होंने

 इस  देश  को  एक  रखा  हुआ  इसलिए  मेरा  सभी  स्राथियों  से  मिवेदन  है  कि  एप्रीकल्चर  ओौ

 कांग्रेस  को  मजबूत  तभो  देश  मजबूत

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।
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 प्रो०  के०  वेंकटगिरि  गोड  :  सभापति  मैं  खाद्य  मंत्रालय  के

 तहत  अनुदानों  की  मांगों  पर  बोलना  चाहता  हूं  और  भांग  करता  हूं  कि
 इस  मंत्रालय  द्वारा  और

 अधिक  कुदलतापूर्वक  और  प्रमावी  रूप  से  अपने  कर्त्तब्य  का  निर्वाह  करने  के  लिए  इस  ओर  अधिक

 अनुदान  दिए  जाएं  ।

 यह  सभा  जानती  है  कि  देश  में  मुद्रास्फीत  बढ़  रही  पिछले  वर्ष  24  जुलाई  को  मंत्री

 महोदय  ने  बजट  पेश  करते  समय  कहा  था  कि  इससे  बिल्कुल  भी  मुद्रास्फीति  नहीं  मैं

 पर  अपने  भाषण  में  कहा  कि  यह  मुद्रास्फीति  बढ़ाने  बाला  बजट  मेरा  मत  आर्थिक  तर्क  पर

 आधारित  बजट  घाटा  और  इसके  लिए  वित्त  जुटाने  के  तरोके  मुद्रास्फीति  बढ़ाने  वाले  थे  ।

 लेकिन  वित्त  मंत्री  ने  बजट  पर  बाद-विबाद  का  उत्तर  देते  हुए  कहा  कि  बजट  बिल्कुल  भी

 मुद्रास्फीति  बढ़ाने  वाला  नहीं  लेकिन  इसके  विपरीत  दो  महीने  बाद  मुद्रास्फोति  की  दर  12

 प्रतिद्त  से  बढ़कर  16.7  प्रतिशत  हो  गई  |  तब  दो  महीने  बाद  मंत्री  मद्बोदय  ने  कहा  कि  मुद्रास्फोति
 की  दर  कम  होकर  13.3  प्रतिशत  हो  गई  है  ओर  फिर  12  प्रतिक्षत  हो  मैं  इस  आंकड़े  पर

 यकीम  नहीं  करता  क्योंकि  बाजार  को  बास्तबिकता  तो  एकदम  भिन्‍न  12  प्रतिक्षत  मुद्रास्फीति
 की  दर  का  बह  आंकड़ा  या  तो  भ्रामक  है  या  गणन  की  त्रुटि  है  या  फिर  जनता  और  संसद  से  मी
 सच्चाई  को  छिपाने  का  एक  प्रयास

 अब  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  उनका  विचार  इस  वर्ष  मुद्रास्फीति  की  दर  को  कम  करके

 7  प्रतिशत  पर  लाना  लेकिन  इसके  विपरीत  पिछले  सप्ताह  मुद्रास्फीति  की  दर  बढ़कर  14
 प्रतिशत  हो  अन्य  मूल्यों  में  तो  थोड़ी  वृद्धि  हुई  है  लेकिन  खाद्यान्न  के  मूल्यों  में  30.8  श्रे  40
 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  यह  बाजार  की  वास्तविकता  है  ।

 आम  आदमी  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  शझ्वर्तों  से  चिन्तित  नहीं  है---वह  बजट  घाट  या

 अदायगोी  के  बड़े  घाटे  या  विदेशी  ऋणों  से  ब्रिन्तित  नहीं  वह्‌  तो  खाद्यान्न  के  यूल्य  में  वृद्धि  से

 उत्पम्न  अपने  स्वय  के  आर्थिक  संकट  से  चिन्तित  ह ैजबकि  उसकी  आय  स्थिर  खाद्यान्न  के  मल्य

 में  वद्धि  क्‍यों  होती  है  ?  इसके  अनेक  कारण  भारत  में  जब  खाद्यान्न  के  मुल्य  बढ़ते  हैं  तो

 स्फीति  को  दर  बढ़तो

 है  आह

 बजट  का  घाठा  नहीं  होता  ।  जब  खाद्यान्न  के  मुल्य  गिरते  हैं  तो

 मुद्रास्फीति  को  दर  म  होंठो  इस  प्रकार  जब  खाद्यान्न  की  सप्लाई  बढ़ती  है  तो  डनके

 मूल्य  गिरते  हैं  और  मुद्रीस्फीति  की  दर  कम  होती  जब  मुद्रास्फीव  की  दर  कम  होती  है  तो  लोग

 खूृष्ा  रहते  अब  पहली  दो  योजनाओ  से  हमारा  अनुमव  यह  साबित  करता  है  कि  खाद्यान्न  के

 मुल्य  सूष्वकांक  तथा  मुद्रास्फीत  को  दर  को  निव॑त्रित  करते  पहली  पंचवर्षीय  योजना

 अपेक्षाकृत  एक  मामूली  काय  था  ।  यह  कृषि  उन्मुख  थी  ।  योजना  का  आकार  छोटा  था  ओर  लक्ष्य

 भी  कम  योजना  आयोग  का  मत  था  कि  देश  को  अर्थंव्यवस्था  का  मुख्य  आधार  कृष्  होने  के

 कारण  इसे  प्राथमिकता  दी  इसलिए  इसे  उद्योग  से  अधिक  प्राथमिकता  दी  लोग

 बहुत
 खाद्यान्न  की  सप्लाई  खाद्यान्न  के  मल्य  गिरे  और  मुद्रास्फीति  की दर  मी  कम

 हो  मुगतान  सन्तुलन  में  मी  अप्तिरिक्त  धनराशि

 जब  इस  योजना  की  आधी  अवधि  समाप्त  हो  चुको  थी  तब  चोन  के  प्रधान  मन्त्री  श्री

 '
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 चाऊ-हम-लाई  मगरत  को  यात्रा  पर  आए  और  उन्होंने  यहां  पर  दस  दिन  बिताए  तथा  वापस  जाते
 समय  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  को  चीन  की  यात्रा  का  निमन्त्रण  दिया  ओर  उन्होने  अगले  वर्ष  चीन
 को  यात्रा  पडित  नेहरू  को  चीनी  ओद्योगिक  संस्थानों  में  घुमाया  गया  ओर  वह  चीन  के

 आर्थिक  विधास  से  प्रमाक्ति  ढूसरी  योजना  तेयार  पह  योजना  अत्यधिक  उद्योगोन्मुख
 कृषि  को  दूसरा  दर्जा  यह  योजना  1956  में  शुरू  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  ने

 कहा  कि  इस  योजना  को  अत्यन्त  गुप्त  रूप  से  तंयरर  किया  गया  इस  योजना  के  लागू  होने  के

 दो  वर्ष  बाद  खाद्यान्न  को  सप्लाई  में  मियावट  थाद्यान्न  के  मूल्य  बढ़े  और  मुद्रास्फोति  उत्पन्न

 हो  निर्यात  में  कमी  ऋयात  बढ़ें  और  मुमतान  सन्तुलन  का  संकट  भी  उत्पन्न  हो  गया  |

 इसके  कारण  हमें  विदेशी  ऋण  लेना  पड़ा  ।  फिर  नेहरू  ने  जो  अपने  सलाहकारों  को  तेयार

 करने  के  ख्रिए  कहा  था  वह  देश  के  लिए  अच्छी  नहीं  थी  ।

 प्रो०  कोलिन  कलाके  ने  नामक  एक  पुस्तक  प्रकाशित  उसमें  उन्होंने  कहा  :

 श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  अपने  एक  अत्यन्त  असाधारण  रूप  से  मूर्ख  तापूर्ण
 बकतव्य  में  कहा  कि  हमें  मशीनों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  मशीनों  का  उत्पादन  करना

 चाहिए  और  आगे  कहा  कि  भारत  इस  प्रकार  के  विकास  डिजाइन  के  लिए  तैपार  नहीं
 था  और  इससे  मुद्रास्फीति  उत्पन्न  हो  गई  ।

 खाद्यान्न  के  मल्य  बढ़े  ओर  लोग  अग्रसम्न  इससे  फ्ता  चलता  है  कि  कृषि  जिकास  की

 टमारी  नीति  के  रूप  में  खाचान्म  सप्लाई  की  रणनीति  अपमाने  की  जरूरत  लादशानन  सप्लाई

 को  रणनीति  की  जरूरत  को  समभने  के  लिए  हमें  भान्त  में  जनसंख्या  वृद्धि  ओर  खाद्यान्न  सप्लाई

 की  उपलब्धता  की  स्थिति  को  तुलना  करनी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  2000  ईसवी

 में  972  मिलियन  जनसंरुया  मानी  जबकि  वाशिंगटन  स्थित  विश्यात  जनसंरूया  अनुसन्धान

 ब्यूरो  ने  1989  में  आंकड़े  जारी  किए  जिनमें  दर्शाया  गयाथा  कि  भाग्त  की  जनसंलूया

 पहले  ही  835  मिलियन  हो  चुकी  यह  2.3  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  बढ़  रही  है  ओर  2000

 ईसबी  तक  यह  1042  मिलियन  होने  को  संभावना  है  |  हमारी  दीकालिक  जनसंश्या  संबंधी

 संभावनाएं  और  मी  अधिक  कथित  करने  वाली  हैं  ।  यह  अनुमान  है  कि  हमारो  जनसंख्या  1700

 मिलियन  पर  सथर  होने  से  पहले  हमारा  देश  विधद्य  के  सबसस  अधिक  आबादी  वाला  देश  बन

 इस  जनसंख्या  के  लिए  खाद्यान्न  की  आवश्यकता  कितनी  मारत  मे  प्रति  ब्यक्ति

 साधान्‍न  उपलब्धता  बहुत  कम  अमरीकी  अनुभानों  के  अनुसार  चोन  का  उत्पादन  स्तर  पहले  ही

 300  मिलियन  टन  से  अधिक  हूं  गया  यह  1100  मिलियन  की  जनसख्या  के  लिए  है  जिसके

 सहत  कुल  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  330
 किलो  ग्र।म

 प्रतिवध  लेकिन  भारत  मे  यह  केबल  200

 किलो  प्रा  म॒  प्रतिवर्ध  भारत  को  उपज  चैन  को  उपलब्धि  के  बराबर  ह।ने  के  270  मिलियन

 टन  से  अधिक  होनी  चाहिए  मारत  को  2000  ईसर्वाी  तक  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  के

 लिए  300  किलोग्राम  प्रतिवर्ष  का  लक्ष्य  रखना  इसके  लिए  2000  ईसवी  तक  300  मिलियन

 टन  के  उत्पादन  स्तर  को  भ्राप्ठ  करना  सह  साठबीं  योजना  द्वारा  निघौरित  240  मिल्लियन

 टन  तथा  आठवीं  योजना  के  प्रारूप  द्वारा  निर्धारित  154  मिलियन  टन  के  लक्ष्य  सं  अधिक है  ।
 यदि  च्चीन  100  मिलियन  टैक्टेयर  से  कम  कृषि  योग्य  मूमि  पर  300  मिलियन  टन  से  अधिक

 उत्पादन  कर  सकता  है  तो  मारत  143  मिलियन  टन  हैक्टेयर  से  अधिक  कृषि  योग्य  मूमि  पर  300

 मिलियन  टन  उत्पादन  क्यों  नहीं  कर  सकता  ।
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 जय  ता  -  जप  जप

 खाद्यान्नों  तथा  उबरकों  पर  राजसहायता  दी  जानी  यह  सही  है  कि  खुली  बाजार

 अधंभ्यवस्था  में  राजसहायता  की  कोई  जगह  नहीं  लेकिन  भारत  में  अमी  खूलो  बाजार

 अधंध्यवस्था  नहीं  बनी  है  मले  ही  देश  इस  दिद्षा  में  जीते  से  अग्रसर  हो  रहा  इस  बीच

 सहायता  परमावश्यक  अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  किसी  भी  किस्म  की  राजसहायता  के

 विरुद्ध  मानमीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  इस  वर्ष  बजट  में  खाश्षास्नों  और  उवबंरकों  पर

 सहायता  को  किसी  प्रकार  सुरक्षित  रख  कर  ठीक  ही  किया  यदि  खाद्याननों  पर  राजसहायता

 हटा  दी  जाती  है  तो  उसके  परिणाम  क्‍या  परिणाम  यह  होंगे  कि  खादश्चान्नों  को

 कोमते  बढ़  जाएंगी  जीवन-यापन  सूचकांक  ऊंचा  चला  श्रमिक  तथा  वेतनमोगी  कमंचारी

 उच्च  वेतन  को  मांग  करते  हैं  और  जब  उन्हें  उच्च  वेतनमान  दे  दिये  जाते  हैं  तो  इससे  मुद्रा-स्फीति
 ओर  मांग-स्फोति  दानों  ही  इस  कदर  बढ़कर  एक-दूसरे  से उलझ  जाती  है  कि  फिर  उन्हें  सुल  फाना
 कठिन  जाता  इसलिए  खाद्यान्नों  पर  राजसहायता  को  हटाने  के  परिणामस्वरूप

 स्फोति  को  दर  में  वृद्धि  मान  लीलिए  उवरकों  पर  राजसहायता  को  हटा  दिया  जाता  तो

 उसका  कया  परिणाम  निकलेगा  ?  उबंरक  महंगे  हो  किसान  कम  मात्रा  में  उवं रक  खरोीदेंगे

 ओर  इससे  खतों  में  उवरकों  को  खपत  में  गिरावट  आ  इसका  परिणाम  यह  होगा  कि

 लंतों  में  उत्पादकता  और  उत्पादन  में  भी  कमी  इसके  परिणामस्वरूप  खाद्चान्नों  को

 आपूर्ति  में  कमी  आएगी  ओर  फिर  कोमतों  में  वृद्धि  हो  यह  भो  स्फीतिजमक  इसलिए
 स्फीति  को  टूर  करने  के  लिए  यह  आवदयक  है  कि  लाहझ्षान्नों  ओर  पर

 सहायताको  बनाए  रखा  माननीय  मंत्री  जी  ने  इस  ब्ष  ऐसा  हो  किया  है  ।

 खाद्यानन्‍नों  को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  ले  जाने  पर  कोई  पाबंदी  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 कुछ  राज्य  ऐसे  हैं  जहां  खाद्याननों  का  जरूरत  से  ज्यादा  उत्पादन  होता  ऐसे  राज्यों  में  खाद्याननों

 की  कीमतें  भी  कम  होती  दूसरी  ओर  कुछ  राज्य  ऐसे  हैं  जहां  खाद्यान्नों  की  कमी  होती  इन
 राज्यों  में  खाद्यान्नों  की  कीमतें  भी  अधिक  होती  यदि  खाद्याननों  को  एक  राज्य  से  दूसरै  राज्य

 में  ले  जाने  के  बारे  में  पाबंदी  लगाई  जाती  तो  इसके  परिणाम  स्वरूप  राज्यों  में  खाद्याननों  को

 कीमतों  में  असमानता  यदि  पाबंदी  हटा  दी  जाती  तो  उस  अवस्था  में  खाद्यान्न  अधिक

 पैदांवार  वाले  राज्यों  से कम  पैदावार  वाले  राज्यों  को  जा  सकेंगे  ओर  इससे  पूरे  देक्ष  में  खाद्चान्नों
 को  कोमतों  में  समानता  बनी  रहेगी  ।  इसलिए  सरकार  को  खाद्याननों  के  अन्तर्राज्यीय  परिगमन
 पर  श्गी  पाबंदी  को  हटा  देना

 फसल  की  कटाई  के  खाशान्नों  की  की  मतें  कम  हो  जाती  व्यापारी  कम  कीमतों
 पर  छांद्यान्मों  की खरोद  कर  उनका  भण्डार  कर  लेते  हैं  और  फिर  कुछ  समय  के  पदचात  जब

 कीमतें  बढ़  जाती  हैं  तो  ऊंचे  दामों  पर  अपने  भण्डारों  को  बाजार  में  निकालते  हैं  जिससे  वे  अच्छा -
 खासा  लाम  कमाते  इससे  बचने  के  लिए  सरकार  को  एक  बफर  स्टॉफ  एजन्सी  बनानी  चाहिए
 जो  फसल  की  कटाई  के  समय  खाद्यास्तों  को खरीद  कर  इस  समय  उरहें  बेच  जब  लखाद्यान्मो  को

 कीमतों  में  बढ्धि  होनी  शुरू  हो  जाए  ।  इससे  खाद्याम्नों  की  कीमतें  स्थिर  हो  आएंगी  ओर

 सस्‍्फीति  की  दर  नीचे  गिर

 लाशाम्मों  की  पर्याप्त  आंपूति  होगा  ही  काफी  नहीं  उपलब्ध  शाध्चाम्नों  को  उचित  दर

 वाली  दुकानों  के  माध्यम  से  बितरित  किया  जाना  चाहिए  |  यह  सद्दी  है  कि  सरकार ने  कई  उचित
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 हि  न  मिसि

 दर  डुकानें  खोली  लेकिन  इन  उचित  दर  दुकानों  पर  भी  भ्रष्टाचार  और  कदाचार  होते
 दुकानों  के  प्रबन्धक  ख|श्चान्नों  को  काला-बाजार  भावों  पर  होटलों  तथा  रेस्तर|  बालों
 को  बेच  देते  और  जब  कभो  असली  राहन  कार्ड  घारक  खान्षाम्नों  की  खरीद  के  लिए  उनके
 पास  जाते  हैं  तो  उन्हें  ५ह  बताया  जाता  है  कि  खाद्चाननों  का  स्टाक  खत्म  इसलिए  इन
 कार्ड  धारकों  को  मजबू रन  उचित  दर  की  दुकानों  से  बाहर  भ्यापारियों  स ेकाला-बाजार  भावों  पर

 खाद्यान्न  खरीदने  पड़ते  इससे  गरीब  उपभोकक्‍ताओं  का  मला  नहीं  हो

 मैं  एक  और  महत्वपूर्ण  बात  कहना  चाहता  इन  दुकानों  पर  बेचे  जाने  वाले  खाध्यास्नों
 में  कड़ा-फककंट  तथा  मिलावटी  सामग्री  होती  भारत  सरकार  ने  इन  खाद्यान्‍्नों  में  49  प्रतिशत

 मिलावट  की  सरकारी  तौर  पर  अनुमति  दी  है  ओर  हन  खाद्यान्नों  क ेउपयोग  से  उपभोक्ताओं  का

 स्वास्थ्य  बिगड़  जाता  सरकार  का  ध्येय  के  लिए  स्वास्थ्य  और  की  उत्पादकता  में

 वृद्धि  का  जब  मिलावटी  खाद्याननों  के  उपभोग  से  लोगों  का  स्व|स्थ्य  ही  नष्ट  हो  जाएगा  तब
 समी  के  लिए  स्वास्थ्य  और  उत्पादकता  में  वढ्धि  ज॑सी  बातें  कंसे  आ  सकेगी  ?  इसलिए  सरकार  को

 इस  बारे  में  सावधानी  बरतनी  चाहिए  कि  खा्चान्नों  में  मिलावट  नहीं  होनी  चाहिए  और  जो  लोग

 मिलावटी  खाध्ान्नों  को  बेचते  उन्हें  कही  सजा  मिलनी  बाहिए  ।

 अन्त  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  एस  बारे  में  जिन  सुझावों  को  लागू  किया  जाना

 वे  इस  प्रकार  से  हैं  :

 (1)  खाश्यास्न-आपूर्ति  नीति  को  अपनाते  हुए  खाच्याननों  की  आपूर्ति  में  वद्धि  की

 (2)  खाश्याम्नों  ओर  उवरकों  पर  राज-सहायता  कायम  रहनी

 (3)  खाद्य  स्‍्नों  की  कीमतों  में  स्थिरता  होनी

 (4)  खाद्यान्न  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  बेचे  जाने  चाहिए  ।

 (5)  लाश्य-वस्तुएं  मिलावटी  नहीं  होनो

 (6)  खादान्नों  को  कीमतों  में  स्थिरता  लाते
 के  लिए  बफर  स्टॉक

 एजेंसी  स्थापित  की  जानी ...
 चाहिए  जिससे  उत्पादकों  भौर  उपभोक्ताओं  दोनों  की  मदद  हो  सके  ।

 (7)  ला्वास्नों  को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में
 ले

 जाने  पर  लगी  पाबंदी  को  हटा  दिया
 जाना  चाहिए  भोर  शाद्याम्नों  की  बिक्रो  के मामले  में  भारत  में  एक  बहत  बाजार
 होना

 (8)  जमालोरों  और  काला-बाजा  रियों  को  कडी  सजा  मिलनी  चाहिए  ।

 इन  कार्य  कलापों  को  पूरा  करने  के  लिए  मंत्रालय  को  अधिक  घनरा  शि  की  आवदयकता

 इसलिए  हैं  लाश  मंत्रालय  के  इन  कार्यकलापों  को  दक्षता  से  व  प्रभावी  ढंग  पे  निभाने
 यकत

 ॥
 के

 अतिरिक्त  अनुदा  नों  की  मांग  करता

 |
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 मांगों  पर  आज  सदन  में  बहस  चल  रही  है  और  उन  पर  बोलने  का  आपने  मुझे  मौका  इसके
 लिए  मैं  आपका  आभारी  हू  ।

 कृषि  मंत्रालय  की  मांगों  में  विभिन्‍स  मदों  में  जो  कटौती  की  गई  कुछ  मदों  में  प्रावधान  .
 बढ़ाया  गया  उस  कर्मी  ओर  ज्यादा  प्रावधान  का  मैं  विरोध  नहीं  कर  रहा  हू  बल्कि  सबसे  पहले
 मैं  इन  मांगों  का  इस  आघार  पर  विरोध  करना  चाहता  हू  कि  क्षुषि  के  प्रति  जो  सरकार  का
 कोण  चिन्तन  उसका  मैं  विरोध  करना  चाहता  मुझे  ऐसा  लग  रहा  है  कि  हमारे  देश
 की  जो  मूलमत  समस्याएं  उन  समस्याओं  का  समाधान  करना  यह  सरकार  नहीं  चाहतो

 आज  हमारे  राष्ट्र  के  समक्ष  सबसे  बड़ी  चनोती  है  गरीबी  को  दूर  गरीबी  को  दूर
 रने  का  जहां  तक  सवाल  कृषि  मंत्रालय  इसमें  महत्वपूर्ण  ममिका  अदा  कर  सकता  है  क्‍योंकि

 स  देश  में  70-75  प्रतिशत  लोग  कृषि  पर  निर्भर  करते  हैं  और  उनमें  अधिकतर  गांवों  में  रहते
 उनके  परिवार  भी  क॒षि  से  आजीविका  चलाते  हैं  लेकिन  आज  स्थिति  यह  है  कि  उनके  पास  दोनों
 वक्‍त  की  रोटी  खाने  का  इंतजाम  नहीं  हमारी  सरकार  इतने  वर्षों  स ेतरक्की  का  दावा  करती
 आयी  बहुत  गये  के  साथ  ये  लोग  बोलते  हैं  कि  कृषि  के  क्षेत्र  में  हमने  इतना  उत्पादन  कर  लिया  है
 कि  हमारे  भण्डार  लबालब  भरे  हुए  जहां  तक  उत्पादन  की  बात  हमारे  देश  की  कुल  जमीन
 के  50  प्रतिशत  भाग  में  जंगल  बाकी  के  50  प्रतिशत  भाग  में  ही  कृषि  का  उत्पादन  होता  है  यानी

 कुल  जमीन  के  30  प्रतिशत  भाग  में  कुल  पंदावार  का  50  प्रतिशत  60  प्रतिशत  जमीन  वर्षा  १र
 आधारित  उसमें  कूल  पंदावार  का  50  प्रतिशत  इस  तरह  आप  जोड़कर  आंकड़े  निकाल
 सकते  हैं  कि  यदि  पूरी  कषि  योग्य  जमीन  पर  सिंचाई  का  प्रबन्ध  तो  कोई  कारण  नहीं  कि  आज
 हमारा  देह  गरीब  होता  या  यहां  बेका रो  की  समस्या  शेष  रहती  |  उसमें  हम  बहुस  हृद  तक  कमी
 ला  सकते  थे  ।  यदि  हमने  कृषि  को  उन्नत  बनाया  कृचि  को  कारखाने  का  रूप  दिया  होता  तो

 कोई  कारण  नहीं  था  कि  आज  लोग  कृषि  की  ओर  जाने  से  कतराते  ।  आज  कोई  क्रषि  में  जाना

 नहीं  हमारे  क्षिसानों  के  नौजवान  लड़के  कृषि  कार्य  को  देखना  तक  पसन्द  नहीं  करते
 क्योंकि  वह  अलामकारी  होता  जा  रहा  यदि  कोई  चीज  असामकारी  होगी  तो  किसी  का

 भझूकाव  उसकी  तरफ  नहीं  हो  सकता  ।

 बार-बार  यहां  कहा  जाता  है  कि  हमारे  देश  में  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  लेकिन  विदेशी

 मुद्रा  की  कमी  को  कंसे  दूर  किया  जा  सकता  जब  तक  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  बस्तुओं  का  अपने
 देहा  से  निर्यात  नहीं  तो  कंसे  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  कर  सकते  यदि  कृषि  कै  क्षेत्र  में  हम
 आअधिक  से  अधिक  ऐसी  चीजों  का  उत्पादन  जिनकी  दुनिया  में  मांग  ज्यादा  जंसे  बासमती
 चावल  यदि  हम  अपने  देश  में  बासमती  चाबल  के  उत्पादन  पर  जोर  जिस  तरह  से  हमारे
 भण्डार  अन्न  के  मामले  में  भरे  हुए  उसी  तरह  हमारे  भण्डार  विदेशौ  मुद्रा  के  मामले  में  भी  मर

 सकते  थे  लेकिन  उस  तरफ  सरकार  का  ध्यान  नहीं  जाता  है  ।

 हमारे  देश  के  जितने  हिस्से  में  कृषि  होती  उसमें  70  प्रतिशत  जमीन  ऐसी  है  जो  कर्षा  पर

 निर्मेर  आश्रित  जब  फसल  बोने  का  समय  आता  है  तो  हमारा  किसान  बादलों  को  ओर

 ताकता  है  कि  यदि  वर्षा  हो  जाए  तो  उसकी  फसल  लग  फसल  अच्छी  होगी  ।

 दुनिय
 में  आज  कितना  बदलाव  आ  गया  है  ।  जो  देश  सबसे  कंगाल  या  पिछड़ा  देश  कहा

 जाता  था  अफीमची  कहलाता  लोग  श्रफोम  खाकर  पड़े  रहते  वहां  एक  नदी
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 जिसे  चीन  का  अभिष्ञाप  माना  जाता  आज  वही  नदी  चीन  के  लिए  बरदान  साबित  हो
 रही  जितनी  तादाद  में  हमारे  यहां  जमीन  पर  खेती  होती  उससे  मी  कम  तादाद  में  उन
 लोगों  ने  खेती  करके  हमसे  दुगना  अनाज  पैदा  करके  दिखाया  अ.ज  चीन  की  स्थिति  बिल्कुल
 बदल  गई  क्‍या  हम  भी  उसका  अनुस  र  भर  करके  कृषि  के  क्षेत्र  में  क्रान्ति  नहीं  ला  ले  किन

 इस  तरफ  सरकार  का  भुकाव  नहीं  सरकार  ने  इस  तरफ  से  अपना  मुख  मोड़  लिया

 हप्परे  जाखड़  साहब  स्वयं  को  एक  क्ृषव  कहते  हैं  और  कृषकों  के  सम्बन्ध  में  लम्बी-लम्बी  बातें  करते
 कई  वर्षों  से  हम  देख  रहे  जब  वे  सदन  के  अध्यक्ष  थे  तब  भो  बोलते  थे  कूषकों  के  बारे  में  ।

 लेकिन  बोलने  और  करने  में  बहुत  अन्तर  होता  आप  नियम  बनाते  लेकिन  आपको

 नियत  साफ  नहीं  यदि  आप  कोई  नीति  बनाते  हैं  तो  आपकी  नियत  भी  साफ  होना
 जरूरी  है  ।  यदि  आपको  नियत  साफ  होती  तो  हमारे  देद्या  की  वह  स्थिति  न  होती  जो  आज

 अपने  देश  की  कृषि  से  हमर  दूसरे  देशों  को  लाभ  पहुंचाना  चाहते  इसी  में  लगे  हुए
 हमारी  गरीबी  का  यही  कारण  तभी  तो  हम  क॒षि  को  बढ़ाने  की  बजाए  विदेशी  कम्पनियों  को

 अपने  देश  में  बुला  २  हे  कया  गरीबी  मिटाने  के  लिए  उन्हें  यहां  ब॒लाया  जा  रहा  गरीबी

 मिटाने  के  लेकिन  वे  जानते  हैं  जहां-जहां  विदेशी  कम्पनियां  वहां-वहां  उन्होंने  गरीबी

 मिटाई  बल्कि  गरीबी  और  बढ़ाई  यह  बात  ठीक  ही  यहां  पर  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने

 कही  है  जब  एक  संकल्प  पर  यहां  पहले  बहस  हुई  हमारे  यहां  के  जो  वंज्ञानिक  जिन्होंने

 कषि  में  इतनी  उन्नति  की  और  अनुसंघान  करके  इतने  उन्‍नत  बीज  तंयार  किए  हैं  और  उन  बीजों

 से  कृषकों  की  मदद  करके  और  भी  ज्याद  उन्‍नत  बीज  बराबर  किसानों  को  दे  रहे  हैं  भर  इस  प्रकार

 से  देश  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  और  किसानों  की  सहायता  करने  का  काम  कर  रहे  अगर  ह्ग्हों

 बीजों  को  बाहर  विदेश  से  मंगाया  या  हम  उनके  ऊपर  निर्मर  तो  हमारे  वैज्ञानिकों  में

 जो  एक  निराज्षा  पैदा  होगी  उससे  देश  अबनति  की  तरफ  जो  इस  समय  देक्ष  के  कृषि

 वैज्ञानिकों  में एक  जिज्ञासा  वह  धीमी  हो  मिट  इसलिए  मेरा  आपके  माध्यम

 से  सरकार  से  अमुरोध  है  कि  और  मामसों  में  भले  ही  कह  कुछ  भो  लेकिन  ककि  के  मामले

 दूसरे  देशों  से  डोज  मंगाने  की  जरूरत  नहीं  है  । न

 तीसरी  बात  यह  कहनी  है  कि  जो  हमारे  ग्रामीण  विकास  की  बात  अभो  लोग  कर  रहे

 $  इसमें  क्या  हो  रहा  है  ?  ग्रामों  से  लोग  माग  रहे  हर  आदमी  को  यह  विदित  है  कि  वहां  से

 आदमी  क्‍यों  माग  रहे  हैं  ।  यहां  पर  बठे  हुए  जो  लोग  वे  मी  अगर  ईमानदारी  से  इस  बात  को

 कहें  तो  वे  भी  यह  महसूस  करते  हैं  कि  गांवों  में  माज  कोई  सुविधा  नहीं  है  जिसके  कारण  लोग

 शहरों  की  तरफ  भाग  रहे  हम  लोग  स्वयं  अब  गांवों  में  जाना  पसन्द  नहीं  करते  हैं  ओर  दिल्ली

 में  अपना  महल  या  एक  छोटा  मकान  बनाकर  यहीं  रहना  पसन्द  करते  वहां  पर  न  छुद्ध  पानी  है

 न  और  कोई  सुविधा  पानी  पहुंचने  का  सरकार  का  प्राथमिक  कार्य  वह  तक  सरकार  हतने

 साल  की  आजादी  के  आज  तक  मभी  गांवों  में  शुद्ध  पानी  नहीं  पहुंचा  पाई  है  ।  आज  भी  गांबों

 में  जमीन  काटकर  लोग  मिट॒टी  मिला  हुआ  पानी  पीते  हैं  जो  अशुद्ध  होता  है  और  जिससे  अनेक

 बीमारियां  फैल  रही  हैं  और  लोग  मर  रहे  हैंਂ  इसलिए  गांवों  में  लोग  जाना  पसन्द  नहीं  करते  हैं  ।

 वहां  कोई  दवा  का  इंतजाम  नहीं  न  कोई  शिक्षा  का  इंतजाम  इसलिए  आज  वही  आदमी

 रहता  जिसको  शहर  में  नहीं  आना  वह  वहां  जानवर  को  तरह  से  जीवन  बिता  रहा

 भ्म्र
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 गांवों  का  विकास  न  होने  के  कारण  ही  आज  छाहरों  में  उग्रवाद  ओर  आतंकवाद

 की  समस्‍या  फंल  रही  इसके  अलावा  और  कोई  कारण  नहीं  है  ।  जिसका  विकास  नहीं  हुआ  है

 अमी  तक  वह  पछुओं  की  तरह  जिन्दगी  बिता  रहा  बहुत  से  आदमियों  के  जानवर  भी  अच्छी

 स्थिति  में  हैं  बनिस्बत  उन  लोगों  के  ।  बहुत  से  सवाल  उठ  रहे  उनका  विकास  न  होने  के  कारण

 ऋारखण्ड  मुक्ति  मोर्चे  की  मांग  आ  गई  कि  हमको  एक  सेंपरेट  स्टेट  इसका  क्या  कारण  है  ?

 ग्रामीणों  का  विकास  नहीं  हुआ  उनकी  बुरी  दशा  है  ओर  दूसरी  तरफ  कुछ  मुट्ठी  मर  लोगों  ने

 इस  देश  की  राष्ट्रीय  आमदनी  को  अपनी  सुख-सुविधा  बढ़ाने  में  लगाया  है  और  आज  उसी  बेस  पर

 नौजवान  उसी  पंसे  से  हथियार  ले  रहे  गन  ले  रहे  फौज  इकट्ठी  कर  रहे  आपका  प्रशासन

 काम  नहीं  कर  रहा  चाद्दे  वह  असम  आन्ध्र  हो और  चाहे  पंजाब  ये  सब  चीजें  आपको

 देखने  को  मिल  रही  लेकिन  फिर  मी  आपको  आंखें  नहीं  खुल  रही  इसलिए  आपको  देश  की

 एकता  और  अखण्डता  को  बचाए  रखने  के  लिए  ग्रामीण  विकास  पर  सबसे  ज्यादा  ध्यान  देना

 अब  रह  गई  बिजली  की  बात  ।  बिजली  जो  कृषि  ओर  कृषकों  के  लिए  अमृत  का  काम  करती

 आज  उसकी  हालत  बया  आज  जितने  बिजली  के  का रखानों  सै  जितनी  बिजली  हमें  मिल

 रही  उसका  एक  अंश  मी  गांवों  में  नहीं  जाता  बिजली  में  कृषकों  को  कोई  लाम  नहीं  है  बल्कि

 नुकसान  हो  रहा  बिजली  दो  दिन  में  दो-दो  घंटे  मिलती  है  और  चार्ज  पूरा  देना  पड़ता  बहुत
 लोग  ऊबकर  बिजलो  कटवा  रहे  व ेइतना  पैसा  कहां  से  दें  ।  ऐसा  होने  से  कृषि  कंसे  उन्नत  होगी  ।

 उस  तरफ  आपका  ध्यान  क्यों  नहीं  है  ।  सिर्फ  भाषण  देने  से  काम  नहीं  जब  से  लोकतंत्र

 कायम  हुआ  है  भाषण  तब  से  चल  रहा  है  |  हम  यह  नहीं  कहते  कि  गल्ले  का  भाव  बहुत  ज्यादा  बढ़ा
 500  रुपये  क्विटल  कर  दीजिए  ।  हमारा  कहना  है  कि  कृषकों  को  मुनाफा  होना

 कारखाने  में  जो  पदा  होता  है  और  खेती  से  जो  वस्तु  पंदा  होती  उन  दोनों  को मिलाकर  एक  मृल्य
 तय  कीजिए  जिससे  खरीदने  और  बेचने  में  मुश्किल  न  हो  ।  हम  अपनी  आवषध्यकता  की  चीजें  ले  सके

 ओर  दूसरे  को  भी  बराबर  मिल  जाए  ।

 एक  जमाना  ऐसा  था  जब  सामान  के  बदले  सामान  दिया  जाता  आज  आपने  खेती  से

 सबसिडी  हटा  दो  ।  छोटे-छोटे  कृषकों  को  पैसे  के अभाव  में  समय  पर  खाद  नहीं  मिलती  जिससे  उनकी

 फसल  खत्म  हो  जाती  आपने  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  ।  जो  सीमान्त  कृषक  लघु  कृषक  हैं

 उनके  लिए  आपको  सबसिडी  रखनी  चाहिए  इससे  कृषक  उत्पादन  ज्यादा  बढ़ा  सकते
 लेकिन  आपने  ऐसा  नहीं  किया  ।

 कृषक  चाहता  है  कि  उसके  खेत  को  पानी  खाद  अच्छे  बीज  मिलें  ।  यदि  ये  चोजें

 कब क  को  देते  हैं  तो  कोई  मी  सरकार  इस  देश  का  बहुत  बड़ा  हित  करेगी  ओर  देश  को
 अखंडता  को  बरकरार  करने  में  बहुत  मददगार  साबित

 बरसाती  नदी-नालों  के  पानी  का  उपयोग  कंसे  क॒थि  में  यह  सब  देखना

 दिमाग  जब  तक  खाली  रहेगा  वह  गलत  चीज  सोचता  आज  हमारा  नौजवान  खाली

 उसके  पास  काम  नहीं  वह  खेत  में  काम  नहीं  करता  क्‍योंकि  उससे  उसे  कोई  लाम  नहों

 होता  है  ।
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 यदि  कोई  सिंचाई  के  लिए  योजना  बनाई  जाती  है  तो  वह  12-14  साल  तक  पड़ी  रहतो
 क्या  आप  कृषि  के  साथ  खिलवाड़  नहीं  कर  रहे  हैं  ?  जो  योजना  पांच  लाख्ष  में  बन  सकती  12-

 14  वर्षों  में  उसका  पचास  लाख  हो  जाएगा  ।  क्‍या  यह  देश  के  हित  में  है  ?  इसको  देखने  जांच
 करने  वाले  क्‍या  कर  रहे  इसके  लिए  कौन  दोषी  है  ?  हमारे  पास  प्से  को  कमी  नहीं  है  लेकिन

 लुटेरों  की  जमात  बनी  हुई  है  जो  सारे  पेसे  को  लूटकर  खा  जाते  हैं  ।  आज  कषि  को  हालत  बहुत
 खराब  प्रधानमंत्री  न ेकहा  था  और  अचबारों  में  भी  आया  था  कि  जबाहुर  रोजगार  योजना  के

 लिए  ज्यादा  पंसा  वह  देने  जा  रहे  लेकिन  वह  बापने  कम  कर  इस  पर  आपको  ध्यान

 देना  चाहिए  ।  इसके  अलाबा  उस  पंसे  का  सदुपयोग  हो  रहा  है  या  इसको  भी  देखना

 अगर  इस  पैसे  का  सही  इस्तेमाल  किया  जाए  तो  ग्रामीण  इलाकों  का  विकास  हो  सकता  है  ओर

 स्थिति  में  सुधार  हो  सकता  है  ।

 सभापति  मैं  आपका  ज्यादा  समय  नहीं  लूंगा  लेकिन  इतना  जरूर  कहूंगा  जा

 सस्‍्कीमें  आपके  यहां  आई  उनको  आप  स्वीकृति  प्रदान  इनसे  समस्या  का  निदान  हो  सकता

 है  ।  हर  साल  जो  फसल  खराब  हो  जाती  वह  भी  इससे  बच  जाएंगी  ।  इन  सारी  चीजों  को  देखते

 हुए  सारी  योजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  करनी  चाहिए  और  उन्हें  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 लेना  इतना  ही  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्स  करता

 झो  एस०  बो०  सिवनाल  :  मैं  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय

 की  मांगों  का  समर्थन  करता  इस  देक्ष  में  कृषि  में  पर्याप्त  सुघार  हुआ  है  ओर  उत्पादन  भी  बढ़ा
 &  |  लेकिन  प्रषन  यह  है  कि  क्‍या  इसमें  लोगों  का  आापेक्षित  आक्षाओं  के  अनुरूप  सुधार  हुआ  मेरे

 बिचार  ऐसा  नहीं  हुआ  ओर  पिछले  सभी  बर्षों  मे ंहमारा  देश  विदेशों  के  आगे  कोलो  ही  फेलाए

 रहा  देश  संकट  ही  मेलता  रहा

 आज  हम  गये  से  कह  सकते  हैं  कि  श्ाद्यान्नों  में  आत्मनिर्मरता  प्राप्त  कर  सी  गई

 क्या  हमने  भविध्य  में  उत्पादन  के  कम  होने  के  का  रणों  का  विदलेषण  किया  पहला

 कारण  तो  यह  है  कि  जनसंख्या  और  कानुनों  ने  मूमि  को  सीमित  कर  दिया  कानून  और

 इन  दोनों  बातों  न ेजमीन  को  विख्॒ण्डित  कर  दिया  है  और  फिर  अगर  मूत्रि  विखण्डित  होगी

 तो  खेती  मौर  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  इसका  पहला  कारण  तो  यह  है  कि  हम

 मश्लीनीकरण  नहीं  कर  सकते  |  दूसरी  बात  यह  है  कि  हम  इतनी  छोटो  इकाइयों  को  नहीं  संभाल

 सकते  क्‍योंकि  वे  अलामका री  हो  जाती  इसलिए  जंसा  कि  श्री  रघुनंदन  लाल  भाटिया  ने  सुझाव

 दिया  हमें  दूर  की  बात  सोचनी  है  और  कानूनों  में  उचित  संशोधन  करके  इन  इकाइयों  को  देश

 की  उत्पादनकारी  इकाइयां  बनाना

 दूसरी  बात  यह  है  कि  कूषि  कई  बातों  पर  मिरमेर  करती  पहली  बात  मानसून  दूसरी

 बात  है  कीमतें  ओर  तीसरी  बात  अन्य  आदान  सामग्री  का  जब  कभी  किसान  किसी  चीज  को

 खरीदना  चाहता  है  तो  चीजें  बहुत  ही  महंगी  होती  कीमतें  निश्चित  होती  हैं  भर  इनमें  हमेशा

 वृद्धि  ही  देखने  को  मिलती  और  जब  कभी  किसान  अपने  उत्पादन  को  बेचना  चाहता  कीमतें
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 उत्पादन  और  उत्पादन  लागत  के  अनुपात  में  बहुत  ही  कम  होती  इसके  साथ-साथ  किसान  के

 पास  गोदाम  आदि  की  सुविधाएं  नहीं  हैं  और  इसलिए  वह  किसी  चीज  का  भण्डार  नहीं  रख

 मजबूरन  उसे  प्रत्यक  चीज  को  बाजार  मे  अल्पतम  क्रीमत  पर  बेचना  पड़ता  एजेन्ट  उसका

 दन  खरीद  कर  दुगुनी  कीमत  पर  बेचते  जबकि  उपभोक्ता  और  उत्पादक  दोनों  इससे  प्रभावित

 होते  यह  हमारे  किसान  को  दुदशा  जब  वह  अच्छी  कीमत  मांगता  तो  बहुत  ही  कम  की

 उसे  दी  जाती  है  ।  और  जब  कामते  बढ़  जाती  हैं  तो  तब  निश्चित  तौर  पर  सभी  लोग  किसान  पर

 चिल्लाते  हैं  ओर  की  मतो  मे  कमी  लाने  की  कोशिह्  करते

 अपने  देश  में  हम  यह  देखते  रहे  हैं  कि  कृषि  का  उत्पादन  वंज्ञानिक  दृष्टिकोण  पर  भी

 भाधघारित  रहा  इस  देश  में  शहरों  की  20  प्रतिशत  आबादी  के  ब्िए  150  शैक्षणिक  संस्थायें

 हैं  जबकि  देहातों  की  80  प्रतिशत  आबादी  के  लिए  जोकि  पूर्णतया  कृषि  पर  ही  आश्रित  मुश्किल
 से  23  विश्वविद्यालय  ही  क्या  किसानों  के  लिए  यह्‌  अपर्याप्त  तकनीकी  शिक्षा  नहीं  है  ?  कषि

 हमारा  मुख्य  ब्यवसाय  है  और  हमारी  सारी  आबादी  इसी  पर  निर्मर  इसके  परिणामस्वरूप

 घनवान  ओर  निधन  के  बीच  का  शहरी  और  ग्रामीण  के  बीच  का  अन्तर  बढ़ा  इसलिए

 हमारे  मंत्रियों  को ओर  सरकार  को  इस  मामले  पर  गंभीर  विचार  करना  है  !  उन्हें  इस  बारे  में

 सोचना  है  कि  ऐसे  लोगों  को  हम  किस  प्रकार  अच्छी  तकनीको  छिक्षा  दें  |  आज  उद्योगों  के  संबंघ  में

 सरकार  ने  जो  नीति  अपनायी  समाज के  प्रत्येक  क्षेत्र  प्रत्येक  वर्ग  न ेउसका  स्वागत  किया

 इसी  तरह  जेसा  कि  हमने  उद्योगों  और  अन्य  क्षेत्रों  के  लिए  किया  हमें  कृषि  के  बारे  में  भी  अपनी

 नीति  को  घोषणा  करनी  आज  कृषि  को  वैज्ञानिक  दृष्टिकोण  के  आधार  पर  देखना  कृषि
 में  बागवानी  आदि  बातें  भी  सम्मिलित  उदाहरण  के  लिए  बागवानी  अति

 उत्पादनकारी  तथा  लाभकारी  व्यचसायों  में  से  है  परन्तु  हमने  आज  तक  पूरी  तरह  से  उसकी  उपेक्षा

 की  क्या  आप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  इतने  बड़े  वेश  में  आज  मात्र  एक  ही  बागवानी

 विद्यालय  स्थापित  हो  पाया  वास्तव  में  यह  एक  निराशाजनक  बात  इससे  भी  हमें  दख  होता

 है  |  अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  आरम्म  में  प्रत्येक  राज्य  में  कम  से  कम  एक  बागवानी

 विष्वविद्यालय  स्थापित  किया  जाए  क्योंकि  हमारे  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  खाद्य

 प्रसंस्क  रण  उद्योग  नामक  एक  नया  विभाग  शुरू  किया  यदि  फल  नहीं  होंगे  तो  कुछ  कार  नहीं

 हो  पाएगा  ।  लेकिन  यदि  फल  उपलब्ध  होगे  तब  हम  यह  कार्य  कर  सकते  इस  देश  में  हम  इस

 बात  के  लिए  सोभाग्यद्वाली  हैं  कि  बीज  अंकुरित  करने  अथवा  पोघे  उगाने  के  लिए  क॒न्रिम  ऊष्मा

 की  भावल्यकता  नहीं  होती  है  ।  पश्चिमी  देशों  में  जहां  अत्यधिक  ठण्ड  रहती  उन्हें  बहां  शेड

 बनाने  पड़ते  हैं  ओर  बीज  अंग्रु्धरत  करने  तथा  पोधे  उगाने  के  लिए  ऊष्मा  उत्पन्न  करनी  पड़ती  है  ।

 यहां  खुला  बाताव  रण  है  |  कुछ  मी  ठगाया  जा  सकता  है  और  काफो  मात्रा  में  उत्पादित  किया  जा

 सकता  इस  ओर  ध्यान  दिया  जाना  यहां  केबल  तकनीकी  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं  है

 इसके  साथ-साथ  रुपकरणों  की  बात  भी  आती  जहां  तक  उपकरणों  का  संबंध  इस

 बारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  हमारे  यहां  मूमि  के  छोटे  से  टकड़े  के  लिए  एक  बड़ा  ट्रैक्टर
 लब्ध  है  ।  कोई  मी  व्यक्ति  3  लाख  रुपये  मूल्य  के  ट्रेक्टर  को  क॑ंसे  खरीद  सकता  अन्य  यंत्र

 लरीदने  स ेलागत  5  लाख  रुपये  तक  आ  जाती  कुछ  सीमा  तक  सरकार  को  इन  यंत्रों  को
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 —  विवि
 राज  सहायता  देनी  जब  मी  किसान  कपास  और  अन्य  फश्चलों  के  लिए  कोटनाशक  दवाइयां
 लेने  जाता  है  तब  हर  वर्ष  उनकी  कोमतों  में  5  से  10%  0%  तक  वृद्धि  हो  चकी  होती  लेकिन
 उसका  विक्रय  मूल्य  कभी  भी  5  से  10%  तक  नहीं  बढ़ता  है  ।  उसके  लिए  कीमतें  बहुत  कम
 होती  हैं  ।

 मैं  एक  और  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  जब  भी  दूध  की  कीमतें  बढ़ती  हैं  तब  समाचार-पत्रों
 में  एक  बडा-सा  लेख  आ  जाता  है  |  लेकिन  जब  किसान  सूखे  अथवा  बाढ़  से  प्रभावित  होता  है  तब
 उसे  बहुत  कम  सहायता  दी  जाती  उसे  ब्रावश्यकता  से  बहुत  कम  सहायता  दी  जाती
 उपकरण  बहुत  महत्व  रखते  जब  भी  हम  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  की  गई  टिप्पणियों  को  ०ड़ते  हैं

 तब  उनमें  कुछ  मी  स्पष्ट  तौर  पर  उल्लेख  नहीं  किया  होता  है  कि  कितने  नये  उपकरण  खोजे  गए
 कया  वे  छोटे  और  सीमांतक  किसानों  के  लिए  भ्रथंक्षम  आदि  ।  मैंने  अपने  राज्य  में  देखा

 है  कि  वहां  कोई  मी  मूस्वामी  महीं  है  ।  कर्नाटक  में  1973  में  अधिकतम  सीमा  लागू  कर  दी  गई

 लेकिन  हमने  इसका  समुचित  जक़ियान्वयन  नहीं  देखा  ।  20  वर्ष  पहले  पंदा  हुआ  बच्चा  आज  एक
 वयस्क  बन  गया  है  और  उसके  भाग्य  का  पहले  ही  पता  यदि  वह  पढ़ा  लिखा  है  तब  उसके  लिए
 नौकरी  नहीं  है  और  यदि  वह  अश्लिक्षित  है  तब  जोतने  के  लिए  कोई  मूमि  उपलब्ध  नही  है|  इस  देश

 की  ऐसी  दयनोय  दशा  मैं  बही  समस्या  बता  रहा  हूं  जिसका  हमें  समाधान  करना  यह

 सरकार  को  आलोचना  नहीं  है  बल्कि  मेरी  अपने  मित्रों  स ेअपील  है  कि  उवंरक  ओर  कीटनाशक

 दवाहयों  का  उपयोग  करके  वे  इन  सभी  समस्याओं  का  कंसे  समाघान  कर  सकते  लेकिन

 नाक्षक  दबाइयों  में  मिलावट  बहुत  अधिक  होती  है  ।  यदि  मैं  कपास-उत्पादित  क्षेत्र  में  कीटनाशक

 दवाइयों  का  उपयोग  करूं  तब  कुछ  भो  नहीं  उगेगा  ।  या  तो  बह  मृमि  प्रतिरक्षित  है  अथवा

 कीटनाशक  मिलाबटी  मेरा  सरकार  से  अनु रोध  है  कि  कम  से  कभ  इस  बात  को  जांच

 करे  क्योंकि  कृषक  एक-एक  पंसा  जो  खचं  करता  है  वह  उसके  पसीने  को  कमाई  होता  जब  भी

 सूखे  या  बाढ़  की  स्थिति  भाती  है  तब  उसे  ऋण  उतारने  के  लिए  म॒मि  का  एक  टुकड़ा  बेचना  पड़ता

 है  ।  ऐसा  इसलिए  है  क्‍योंकि  कृषि  को  स्थिति  अत्यन्त  दवनीय  इस  बारे  में  गमीरता  से

 सोचना  बाहिए  |

 कृषि  के  बारे  में  उतनी  गंभीरता  से  नहीं  सोचा  गया  जितना  दूसरे  क्षेत्रों  के  बरे  में  सोचा

 गया  ।  कृषि  क्षेत्र  में  हमें  संबद्ध  व्यवसाय  भी  स्थापित  करने  घाहिएं  जंसे  डेरी  सूअर

 मछली  पालन  तथा  अन्य  काय॑  |  हम  यह  सब  कार्य  नहीं  कर  पा  रहे  मैं  आपको  एक  उदाहरण

 देता  हूं  ।  हमें  एक  संगठन  बनाना  चाहिए  जहां  प्रत्येक  घर  में  सो  अथवा  दो  सो  मछलियों  का  १ालन

 होना  चाहिए  ।  लोगों  को  इस  काय॑  के  लिए  प्रेरित  करके  यह  कार्य  किया  जा  सकता  यही  पर्याप्त

 नहीं  हमें  योजना  आयोग  को  उद्देश्यपूर्ण  बनाना  है  क्योंकि  हमने  लोगों  को  संगठित  होने  के  लिए
 कभी  प्रेरित  नहीं  किया  है  |  हमने  सदंव  ऐसा  आभास  दिया  है  जेसे  कि  सरकार  पंसा  बांट  रही  है
 ओर  आप  आकर  बह  पंसा  ले  लीलिए  ।  लेकिन  यह  मितव्ययता  को  प्रणाली  नहीं  लोगों  को

 प्रेरित  करके  अमेक  कार्य  किए  जा  सकते  मेरे  बिचार  से  मछली  पालन  ओर  अन्य  संबद्ध  व्यवसायों

 का  प्रचार  नहीं  किमा  गया  यदि  एक  मछली  का  ठोक  प्रकार  से  पालन  किया  जाए  तब  उश्चका

 बजन  एक  किलोग्राम  होता  यदि  भाप  उसे  दिल्ली  में  बेचें  तब  उससे  20  रुपये  से  :5  रुपये

 लेकिन  विक्रेता  के  लिए  दाम  हमेशा  कम  होते  यदि  आप  एक  मछली  के  लिए  10  रुपये

 से  15  रुपये  तक  लेते  हैं  ओर  एक  व्यक्ति  जिसके  पास  500  से  1000  मश्ल॒लियां  हैं  तब  बह  10,000



 अनुदानों
 की  मांगें  वि  कफ

 रुपये  से  रुपये  तक  कमा  सकता  है
 किसी  चीज  की  आवध्यकता  नहीं  वह  <  नेक

 सकता

 कर  सकता  मछली  पालन  से  ऐसा हां

 सूअर  पालन  के  बारे  में  कभी  गंभीरता  से  नहीं  सोचा  गया  यहां  तक  कि  भेड़  पालन  के

 लिए  अच्छे  हरे-भरे  चारागाह  नहीं  वनों  को  हवाई  अट्टा  बना  दिया  गया  घास  का  एक
 तिनका  भी  नहीं  उगाया  जाता  है  तथा  भेड़ों  की  संह्या  कम  हो  गई  इस  ओर  पर्याप्त  ध्यान  भा

 नहीं  दिया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  संकरण  को  बढ़ावा  देना  इससे  एक  छोटा-सा  पष्ठु  भी

 एक  वर्ष  में  हजारों  रुपये  दिला  यदि  पशुओं  की  बेहतर  नस्लें  तथा  उचित  सुविधाएं  उपलब्ध

 हों  तब  एक  साधारण  मजदूर  अथवा  युवा  लड़की  संकरण  से  एक  हजार  रुपया  कमा

 सकती  है  ।

 इसी  प्रकार  एक  अन्य  क्षेत्र  सिचाई  का  सिंचाई  क्षेत्र  में  हजारों  समस्याएं  जहां  शुष्क
 खेती  है  वहां  वर्षा  की  ही  समस्या  सिंचाई  में  जल  रिंसाव  की  समस्या  जल  प्रबंधन  पूर्णतया
 असफल  रहा  हमने  बड़ी-बड़ी  परियोजनाएं  बनाई  हैं  और  वह्‌॒  पूरी  नहीं  हुई  हैं  तथा  जो  पूरी
 हो  गई  हैं  वहां  गाद  जमा  हो  गई  अगले  दस.-पन्द्रह  वर्षों  में  इन  परियोजनाओं  में  गाद  जमा  हो
 जाएगी  तथा  वहां  पानी  नहीं  रहेगा  ।  यह  मूमि  तथा  अन्य  संसाधनों  को  बेकार  करना  जंसा  कि

 अन्य  मित्रों  ने  सुझाव  दिया  है  मेरा  भी  यही  कहना  है  विः  छोटी  सिचाई  परियोजनाएं  ज्य।दा  अच्छी
 होंगी  ।  बड़ी  परियोजनाओं  में  बीस  से  तीस  वर्ष  लग  जाते  इस  देश  में  हमेशा  अनेक  कार्यों  में

 राजनीलिक  हस्तक्षेप  रहता  है  तथा  अनेक  तथ्य  हैं  ज॑से  पर्यावरण-विरोधी  उत्पादक  तथा

 अनुत्पादक  ।  इसके  स्थान  पर  हमें  छोटी  १रियोजनाओं  की  स्थापना  करनी  चाहिए  जिनसे  हमें
 तत्काल  सहायता  मिले  ।  यदि  आप  फिल्टर  वाले  टेंक  बनाएं  तब  मेरे  विचार  से  पेयजल  नीति
 प्रतिशत  सफल  होगी  ।  हमारे  टेंको  में  मिट्टी  जमा  हो  जाती  पानी  न  देने  के  बावजूद  भी  लोगों
 पर  कर  लगाया  जाता  राज्य  सरकार  के  पास  इनसे  मिट्टी  निकालने  का  कोई  साधन  नहीं  है  ।

 उनका  यही  कहना  रहता  है  कि  मिट्टी  निकालने  का  कार्य  नया  टेंक  बनवाने  से  अधिक  महंगा
 मेरे  राज्य  में  तो  यह  समस्या  है  लेकिन  मैं  अन्य  राज्यों  के  बारे  में  नहीं  जानता  |  जब  पानी  रुका

 हुआ  हो  ओर  सभी  टंक  काय॑  कर  रहे  हैं  तब  फिल्टर  प्रणाली  द्वारा  नलकपों  में  पानी  दिया  जा  सकता
 इससे  हमें  पानी  मिल  ज।एगा  ।  श्री  भाटिया  ने  ठीक  ही  कहा  है  इस  देश  में  पानी  की  कमी

 नहीं  है  ।  हमारे  पास  मूमिगत  और  मू-जल  उपलब्ध  है  लेकिन  पानी  के  उपयोग  के  लिए  उचित
 प्रबंध  नहीं  प्रत्येक  गांव  में  फिल्टर  प्रणाली  वाले  टंक  बनाने  चाहिएं  ।  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 काय

 गेस  संयंत्र  अस्यन्त  आवश्यक  हैं  क्योंकि  धह॒  पर्यावरणीय  संतुलन  से  संबंधित  हैं  और  वनों

 की  कटाई  निरंतर  जारी  यदि  ग्रामीणों  को  इंघन  उपलब्ध  कर  दिया  जाये  तो  उनको  वन  काटने

 दी  आवद्यकता  नहीं  यदि  हम  उनको  यह  सुविधा  नहीं  द ेसकते  तो  कम  से  कम  उन्हें  बायो

 गैस  संयंत्रों  की  सुविधा  प्रदान  करनी  मैंने  इस  दिशा  में  प्रयास  किए  हैं  और  मेरे  पास  दो  या

 तीन  बायो  गंस  संयंत्र  एक  दिन  हमने  200  बायो  गैस  संयंत्रों  का  उद्घाटन  किया  और  हमारे
 राज्य  में  व ेसफलता  पूर्वक  काय  कर  रहे

 डेरी  फार्म  का  कार्य  मी  काफो  अच्छा  काय॑  गोबर  का  भरा  हुआ  एक  ठेला
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 सात  ठेले  उत्पादित  करेगा  |  यह  उवंरक  क्रृत्रिम  उवंरक  से  कहीं  बेहतर  है।जब  इन  उवंरकों  का

 उपयोग  किया  जाता  है  तब  वे  तीन  वर्षों  तक  मूमि  की  उरवंरा  शक्ति  बनाए  रखते  हैं  तथा  दुबारा
 उर्वरक  का  उपयोग  किए  बिना  अच्छा  उत्पादन  देते  हैं  ।  यह्‌  योजना  तोन  प्रकार  से  लाभकारी  है
 तथा  मैं  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  अधिक  राजसहायता  प्रदान  अब  वह  बेंक  ऋणों  तथा

 खादी  बोर्ड  के  माध्यम  से  कुछ  राजसहायता  दे  रही  बनों  की  कटाई  रोकने  के  लिए  इसे  बढ़ाना

 आवदध्यक  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  काय॑

 शुष्क  खेती  तथा  बागवानी  के  बारे  में  मेरा  कहना  है  कि  हमारे  देश  में  अनेक  फलदार  वक्ष

 होते  हैं  । लेकिन  उन्हें  लगाया  नहीं  जाता  है  ।  इनसे  साधारण  फसल  की  तलना  जिसके  लिए

 पानी  की  नियमित  आपूर्ति  की  आवश्यकता  2,  अधिक  उत्पादन  लिया  जा  सकता  आम  और

 अन्य  फलदार  पेड़  श्वगाए  जा  सकते

 है  ग्रामीण  स्वच्छुता  तथा  पेथ  जल  केबारे  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  मैं  सरकार  के

 ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  स्वच्छता  की  बिल्कुल  उपेक्षा  की  जाती  है  जोकि  महिलाओं

 और  बच्चों  के  लिए  स्वास्थ्य  संबंधी  समस्याएं  उत्पन्न  हो  रही  जब  हम  बोर-कुएं  बनाते  हैं  तथ  ये

 इसका  ठौक  प्रकार  से  उपयोग  नहीं  करते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  मच्छर  पंदा  होते  हैं  तथा

 बीमारियां  फैलती  जब  हम  एक  समस्या  का  समाधः;न  करते  हैं  तब  गांवों  में  सफाई  की  सृविधानों

 के  अमाव  में  अन्य  समस्याएं  पंदा  हो  जाती  हैं  ।  ग्रामीण  लोग  अनपढ़  हैं  और  इन  बातों  को  नहीं

 जानते  ।  इन  कार्यों  को  करने  बाले  अधिकारी  मी  इस  बारे  में  गंभीरता  नहीं  दिखाते  और  जो

 गंभीरता  से  करते  मुके  यह  कहते  हुए  दुख  हो  रहा  है  कि  उनमें  से  अधिकतर  भ्रष्ट  होते  इससे

 ग्रामीण  इलाकों  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  उनकी  स्थिति  पहले  ज॑सी  ही  इस  ओर  गंमीरता  से

 ध्यान  देना  चाहिए  |

 विद्यत  कृषि  के  लिए  प्रमुख  साधन  है  और  हसकी  समुचित  आपूर्ति  नहीं  को  जाती  जब

 भी  विद्यत  की  आधूर्ति  की  जाती  है  वह  अपर्याप्त  होती  इसे  बहुत  गंभीरता  से  लेना  होगा

 क्योंकि  जब  तक  खोदे  गए  कुओं  के  लिए  बिजली  की  आपूर्ति  नहीं  की  जाती  है  तव  तक  ये  किसी

 काम  के  नहीं  बैंक  ऋणों  पर  ब्याज  टेक्‍्सी  मीटर  की  तरह  रात  दिन  बढ़ता  जा  रहा  जब

 किसान  को  बिजली  पानी  नहीं  मिलेगा  तो  वह  उत्पादन  कैसे  कर  सकता  है  ?  परन्तु  बेंक  इन  बातों

 को  नहीं  जानता  जहां  तक  ग्रामीण  विकास  का  सम्बन्ध  है  इन  बातों  को  गंभी  रता  से  लेना

 जैसा  कि  श्री  राजीव  गांधी  ने  कई  बार  कहा  ॥  कि  जब  तक  दौक्षिक  पिछडापन  जब

 तक  अन्य  क्षेत्रों  मे ंपिछडापन  तब  तक  वास्तव  में  विकास  का  कोई  लाम  उन  तक  नहीं  पहुंच

 सकता  है  और  यह  सत्य  है  ।  कार्यान्वयन  अधिकारियों  को  इसे  बहुत  गंभीरता  से  लेना  होगा  ।

 वे  भी  हमारे  लोग  मैं  उन  समी  से  और  सरकार  से  अपील  करता  हुं  कि  वे  हस  पर  गंमीरता  से

 करें  और  यह  सुनिद्दिचत  कर  कि  गरीब  किसानों  को  प्राकृतिक  एवं  कत्रिम  बाधाओं  से विचार
 निजात  मिले  तथा  कीमतों  में  स्थिरता  सुनिदिचत  की

 कही  थो०  एन०  रेडडो  :  समापति  क्‍योंकि  मुके  बोलते  के  लिए

 बहुत  कम  समय  मिला  इसलिए  मैं  अपना  भाषण  कैवल  दो  मुद्दों  अर्थात्‌  भूमि  सुधार  और

 जनिक  वितरण  प्रणाली  तक  ही  सीमित

 न्‍सममममम9ृ«काअम»म-ंऊम मम
 तेलगू

 में  दिए  गए  माकषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी  रूपान्तर  ।
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 45  व  पूर्व  जब  से  मारतवर्ष  स्वतंत्र  हुआ  तब  से  ही  शासक  ओर  शासित  दोनों  ही  भूमि
 सुधार के  बारे  में  लगातार  बातें  करते  रहे  सत्ताधारी  दल  इन  वर्षों  के  दौरान  लोगों  को  ये
 आदवासन  देते  आए  हैं  कि  वे  भूमि  सुधारों  के  लिए  प्रतिबद्ध  हैं  और  उन्हें  ही  कार्यान्वित्त
 करेंगे  ।  यदि  वे  पहले  भूमि  सुधारों  को  कार्यान्वित  करने  में  सफल  रहते  तो  शायद  मौज दा  प्रधान

 मंत्री  श्री  पी०  बी०  नरसिंह  राव  को  विशेष  रूप  से  उसी  विषय  अर्थात्‌  भूमि  सुधार  विषय  पर  चर्चा

 करने  के  लिए  राज्यों  के  राजस्व  मंत्रियों  की  एक  और  बेठक  नहीं  फालतू  पड़ी  मूमि  को

 बांटने  के  तरीकों  और  साधनों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  देश  को  मौजूदा  प्रधान  मंत्री  की  प्रतीक्षा  क्‍यों
 करनी  पड़ी  ?  क्‍या  कारण  है  जिसने  मौजूदा  सरकार  पर  भूमि  वितरण  को  उच्च  प्राथमिकता  देने
 के  लिए  दबाव  डाला  ?  सरकार  पर  यह  कहने  के  लिए  किसने  दबाव  डाला  कि  मूमि  सुधार  संबंधी

 मौजूदा  कानूनों  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  और  किसी  को  भी  घर्मं  अथवा  बहुसंख्यकता  आदि
 के  नाम  पर  मस्वामित्व  का  दावा  करने  के  लिए  परिनियमों  का  दुरुपयोग  करने  की  अनुमति  नहीं
 दी  जानी  चाहिए  ?  वह  कौन-सा  कारण  है  जिसने  सरकार  पर  यह  कहने  के  लिए  दबाव  डफ़्ला  कि

 मूमि  सुधार  काननों  को  कार्यान्वित  करने  में  विफलता  का  मूल  कारण  देछ्ष  में  साम्प्रदायिक  और

 अन्य  तरह  की  अक्षांतियों  का  उठ  खड़ा  होना  सरकार  अब  ये  कहती  है  कि  उपरोक्त  आधारों

 पर  किसी  को  भी  मूमि  आबंटित  नहीं  की  जानी  हमें  इतनी  नीक्ी  स्थिति  तक  किसने

 पहुंचाया  है  ?  इस  द्खद  स्थिति  का  मुख्य  कारण  दहासकों  की  कथनी  और  करनी  में  अन्तर  होना
 है।सरकारी  आंकड़ों  के  अनसार  29.2  लाख  हेक्टेयर  जमीन  फालतू  घोषितਂ  की  गई  सरकार  का
 दावा  है  कि  इस  फालतू  ममि  में  से  केवल  19  लाख  हेक्टेयर  मूृमि  बांटो  गई  सरकार  ने  यह  भी

 कहा  है  कि  वह  9.60  लाख  हेक्टेयर  मूमि  बांटना  चाहती  थी  परन्तु  वह  ऐसा  कर  नहीं  सकी  ।

 फालत्‌  जमीन  को  बांटने  में  विफलता  का  एक  कारण  सरकार  ने  यह  दर्शाणा  है  कि  आधी  फालत

 ममि  के  सम्बन्ध  में  न्‍्यायालयों  में  मुकदमे  चल  रहे  भ्स्वामियों  ने  20  या  30  वर्ष  पूर्व  न्यायालयों

 में  मामले  दर्ज  करवाए  अब  30  वर्ष  पएचात्‌  सरकार  इस  मामले  की  न्यायालयों  के  क्षेत्राघिकार

 से  बाहर  करने  को  कोशिश  कर  रही  सरकार  ने  ये  काम  पहले  क्‍यों  नहीं  किया  ?  न्यायिक

 विवादों  से  बचने  के  लिए  सरकार  ने  विगत  समय  में  उपचारात्मक  कदम  क्‍यों  नहीं  उठाए  ?  इस

 विफलता  के  लिए  राजनीतिक  इच्छा  शक्ति  के  अभाव  में  सरकार  और  कांग्रेस  को  दोषी  मानां  जा

 सकता  है  क्यो ंकि  हन  वर्षों  के दोरान  यही  दल  सत्ता  में  था  |  शासकों  ने  खूद  माना  है  कि  इन  सुघारों

 को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  उनकी  ओर  से  कोई  वचमबद्धता  नहीं  थी  ।  देश  पर  शासन  करने

 वाले  शासकों  की  वचनबद्धता  या  उनमें  राजनीतिक  इच्छा  दाक्ति  की  कमी  के  कारण  ममि  सुधार
 कार्यक्रम  पिछड  गए  ।  कांग्रेस  के  नेताओं  ने  मूमि  सुधारों  को  एक  स्वांग  बना  कितना

 आदइचर्यजनक  है  कि  वे  अब  मूमि  सुधारों  के  बारे  में  सोच  रहे  आज  मी  सरकार  जब  कभी  और

 जहां  कहीं  भी  फालतू  म्‌मि  को  बांटने  वी  घोषणा  करती  है  वहीं  मूस्वामियों  में  वितरित  की  जाने

 बाली  ममि  चोरी  छिपे  बेच  दो  |  मूस्वामी  फालतू  घोषित  की  गई  जमीन  की  गरीबों  में  बांटने  से

 पहले  बेच  देते  हैं  ।  मस्वामियों  को  फालतू  घोषित  को  गई  जमीन  बेचने  से  रोकने  के  लिए  कृषि

 श्रमिकों  की  ओर  से  जन  आंदोलन  कं  द्वारा  बहुत  से  सुझाव  दिए  गए  ऐसा  एव  सुझाव  यह  था

 कि  सरकार  को  वितरित  की  जाने  वाली  भूमि  के  ब्योरे  पहले  सार्वजनिक  रूप  से  घोषित  करने
 य  दि  सरकार  ऐसा  करती  है  तो  लोग  आगे  आकर  क्तिरित  की  जानी  वाली  उस  मूमि  की

 रक्षा  करने  के  अपनी  सेवाएं  देंगे
 ।

 तत्पचात्‌  लोग  मूमि  क्तिरथ  में  सरकार  के  साथ  पूर्ण  सहयोग
 करेंगे  ।  लेकिन  दुर्भाग्ययश  सरकार  ने  इस  सुझाव  को  कार्यान्वित  करने  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  ।
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 जहां  तक  मेरे  राज्य  का  सम्बन्ध  है  हमने  मुख्य  मंत्री  से अनुरोध  किया  है  कि  वे  जिल।धीशों
 को  आदेछ  दें  कि  वे  अपने  जिलों  में  वितरण  के  लिए  उपलब्ध  फालतू  मूभि  के  बारे  में  सावं  जनिक
 रूप  से  घोषणा  केवल  माननीय  प्रधान  मंत्री  ही  जो  अब  मूमि  सुधारों  में  रुचि  ले  रहे

 बल्कि  माननीय  ग्रामीण  विकास  मंत्री  मी  आन्ध्र  प्रदेश  के  रहने  वाले  वे  चाहते  हैं  कि  बहां
 सबसे  पहले  मूमि  सुधारों  को  कार्यान्वित  किया  मंत्री  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  वक्‍तब्य  देते  रहे

 प्रत्येक  मूस्वामी  के  पास  पड़ी  फालतू  भूमि  की  ब्यौरे  सहित  घोषणा  की  जानी  वितरित
 की  जाने  वाली  फालतू  भूमि  के  ब्यौरे  लोगों  को  दिए  जाने  चाहिए  ।  हमने  मुल्य  मंत्री  से  राज्य  में

 मूमि  सुधारों  को  कारगर  रूप  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  उचित  सुझाव  को  स्वीकार  करने  का

 अनुरोध  किया  लेकिन  उन्होंने  ऐसा  करने  से  इनकार  कर  शासक  हस  प्रकार  को
 सावंजनिक  धोषणा  या  अधिसूचना  जारी  करने  को  तंयार  नहीं  यह  त्रासदी  इससे  राजनीतिक

 इच्छा  शक्ति  का  अभाव  प्रदर्शित  होता  सरकार  की  कमजोरियों  का  लाभ  उठाते  हुए  भृस्बामी
 उस  समय  अपनी  फालतू  जमीन  को  बिना  किसी  भय  के  बेच  देते  जब  सरकार  भूमि  सुधारों  को

 कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  जारी  करती  हमारा  यह  अनुमव  रहा  है  कि

 घनाढूय  भूस्वामियों  का  शासकों  पर  प्रमाव  होता  मैं  समभता  हूं  कि  यह  अन्य  राज्यों  के  मामसे

 में  मी  सही  घनी  और  प्रभावशाली  मभूस्वामी  भब  मेरे  राज्य  में  मंत्री  बने  हुए  जय  प्रधान

 मंत्री  यहां  पर  यह  उदघोषणा  करते  हैं  कि  फालतू  मूमि  वितरित  की  जाए  तो  राज्यों  में  जो  धनी

 भस्वामी  मंत्री  पदों  पर  आसीन  हैं  थे  अपनी  उस  भूमि  को  बेच  देते  हैं  जिसे  पहले  ही  फालतू  धांषित

 किया  जा  चुका  होता  यह  एक  सच्चाई  प्रधान  मंत्री  यहां  पर  कहते  हैं  कि  फालतू  म्‌
 वित्तरित  की  जाए  जबकि  उनको  अपनी  ही  पार्टी  के  मंत्री  बिना  किसी  हिचक  के  अपनी  फालतू  भूमि
 को  बेच  देते  हैं  |  मेरे  राज्य  में  ऐसा  हो  रहा  गया  यही  वचनबद्धता  यदि  मंत्रों  हूं  प्रघान

 मंत्री  के  निर्देशों  का  उल्लंघन  करेंगे  तो  आसामी  से  कल्पना  की  जा  सकती  है  कि  पाटी  में

 विंभिनन  स्तरों  पर  क्‍या  हालत  मैं  यह  नहीं  कहता  हूं  कि  हरेक  आदकी  बेईमान  इस

 राजनीतिक  दल  में  मी  कुछ  ऐसे  लोग  हैं  जो  इस  महान  कायें  के  प्रति  कटिबढ़  यह

 बात  माननो  पड़ेंगी  कि  उन्होंने  मूमि  सुधारों  को  तमाशा  बना  दिया  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  हाल  ही  में

 रहस्योद्घाटन  क्या  कि  हमारे  राज्य  में  मूमि  वितरित  करने  का  सरकार  के  पास  त्रुटिरहित  रिकाइड

 लेकिन  इसका  श्रेय  सरकार  को  नहीं  जाता  इसका  राज्य  में  कम्यूनिस्टों  को  जाता

 ऐतिहासिक  तेलंगाना  आंदोलन  के  दौरान  लोगों  ने  जब  निजाम  के  शासन  बल्कि  कुशासन  के

 विरुद्ध  विद्रोह  जिसका  नेतृत्व  कम्यूनिस्टों  ने  तो  उस  समय  लगभग  10  लाख

 हेक्टेयर  मूमि  मूमिहीन  गरीबों  मे  वितरित  की  गई  वह  देश  में  कम्यूनिस्ट  आंदोलन  की

 सफलता  की  एक  फहानी  थी  ।  स्वर्गीय  श्री  बी  ०  रामकृष्ण  राव  के  नेतृत्व  में  राज्य  सरकार  ने  बाद

 में  पट  दारी  अधिनियम  बनाया  जो  कि  लोगों  की  क्रांति  की  सफ़लता  का  छ्ोतक  ऐसा  कोई

 कानन  अन्यत्र  नहीं  बनाया  गया  वह  जन  आंदोलन  के  प्रति  उचित  श्रद्धांजलि  वह  हमारा

 उत्कृष्ट  रिकार्ड  था  |  यदि  अन्यत्र  कहीं  ऐसा  गरिमामय  रिका्ड  है  तो  केवल  पश्चिम  बंगाल  में  है

 जहां  ।0  लाख  एकड़  मूमि  वितरित  की  गई  कांग्रेस  शासित  राज्यों  में  60  प्रतिशत  मूमि

 भस्वामियों  के  पास  है  जिनकी  संख्या  कुल  आबादी  का  |0  प्रतिश्नत  लेकिन  पद्िचन  बंगाल  में

 अधिकांश  ममि  60  प्रतिशत  गरीबों  के  हाथ  में  है  ।  मैं  पश्चिम  बंगाल  के  मामले  को  इसलिए  उद्धृत
 कर  रहा  हूं  किर्स  आपको  केबल  इतना  बताना  चाहता  हूं  कि  देश  में  अन्यत्र  उत्पादन  के  लिए
 जिम्मेदार  लोगों  को  मस्वामियों  के  ऋूर  कदमों  तले  कितनी  निर्वयता  से  पीसा  जाता  उत्पादन
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 केवल  तभी  बढ़  सकता  है  जब  जिम्मेदार  लोगों  को  स्वतंत्र  रूप से  कार्य  करने  की  अनुमति  की  7

 देश  में  उत्पादन  में  बुद्धि  न  होने  का  यह  एक  मुख्य  कारण  देश  का  खाद्यान्न  उत्पादन

 मीट्रिक  टन  तक  ही  सीमित  है  और  इस  स्तर  पर  उत्पादन  रुक  गया  उत्पादन  में  अब

 भाने  का  कारण  उत्पादन  करने  वाली  शक्तियों  को  थोड़े  से  म्स्वामियों
 के

 हाथों में  केन्द्रित

 है  ।  श्रमिक  शक्ति  जो  कि  उत्पादन  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  उत्तरदायी  घटक  है  उसे  *

 भूस्वामियों  के  पैरों  के  नीचे  रोंदा  जा  रहा

 समापति  महोदय  :  क्या  आप  अपना  भाषण  अब  समाप्त  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  बो०  एन०  केवल  एक  बात  और  कहनी  मैं  सावंजनिक  रि
 प्रणाली  के  बारे  में  चन्द  बातें  कहना  चाहूं  गा  ।  देश  में  लगभग  तीन  लाख  पचास  हजार  उचित
 की  दुकाने  गरीबी  को  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  की  संख्या  निरन्तर  बढ़  रही

 रही  जबकि  अनाजों  पर  राजसहायता  कम  हो  रही  जब  गरीबों  की  संख्या  बढ़ती  है  तो  '

 कार  को  उसी  अनुपात  में  राजसद्दायता  में  वद्धि  करनी  चाहिए  ताकि  गरीबों  को  अनाज  सर्स्त
 पर  उपलब्ध  हो  परन्तु  राज  सहायता  में  वृद्धि  करने  की  बजाय  सरकार  ने  उसमें  और

 कर  दी  गरीब  लोगों  को  सस्ती  दरों  पर  अनाज  उपलब्ध  कराना  सरकार  का  प्रमुख  दायित्द

 बष  1989-90  के  दोरान  अनाजों  पर  3476  करोड़  रुपए  की  राजसहायता  दो  गई  ज

 बष॑  1990-91  के  दोरान  यह  राशि  कम  करक  2050  करोड़  रुपए  कर  दी  ू

 अनाजों  पर  दी  जाने  वाली  राजसहायता  में  अत्यधिक  कमी  किए  जाने  का  पता  चलता

 यह  बहुत  ही  चिन्ता  का  विषय  अगर  डा०  मनमोहन  सिह  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  बजः

 यही  मूल  तत्व  हे  तो  आने  वाले  दिनों  में  गरीबों  की  स्थिति  की  कल्पना  करके  सिहरन  पंदा  हूं
 रियायती  दर  पर  मिलने  वाले  एक  किलो  चावल  का  मूल्य  मेरे  राज्य  में  1.90  रुपए  पर*

 अब  यह  मूल्य  3.50  रुपए  प्रति  किलो  द्वे  ।  जब  श्री  एम०  टी०  रामा  राव  मुख्य  मंत्री  थे  तो  चावरਂ

 का  मुल्य  2.00  रु०  प्रति  किलों  अब  यह  मूल्य  3.50  रुपए  प्रति  किलो  इसलिए  मैं
 कहना  चाहुंगा  कि  वतं  मान  सरकार के  नेतृत्व  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  ठीक  दिक्षा  में  नहीं  जाः
 रही  है  ।  यह  गरोबों  को  भोजन  उपलब्ध  नहीं  करवा  सकती  जिनका  पेट  हमेशा  आघा  मूखाਂ
 रहता

 मुझे  विचारामिव्यक्ति  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  आभारो  हूं  तथा

 छब्दों  के  साथ  अमी  बात  समाप्त  करता
 झ्न्हीं

 समापति  महोदय  :  अब  सभा  8  अप्रेल  को  11.00  बजे  म०  पू०  पुमः
 समबेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 6.00  म०  १०

 तत्प्तचात्‌  लोक  समा  ₹,  8  1992/19  1914  के  ग्यारह
 बले  तक  के  लिए  स्थगित

 अन्‍न्‍->+-न  अनम««गनत  बनना

 बोधरी  मुद्रण  12/3,  श्रीराम
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 लोक  सभा

 बाद-विवाद

 खण्ड  10

 (25  मा  से  7  1992/5  से  18  1914  )

 तीसरा  1992/1914  )

 10  में  अंक  2]  से  30  तक

 लोक  समा  सतचियवालंव

 नई  दिल्‍ली
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